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 Subject विषय  पृष्ठ  [Pages

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर/ 0७1,  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 To  संख्या

 3.0  Q.  Nos.

 121,  साम्प्रदायिक  दंगों  को  Measures  to  check  communal  disturbances  oe

 के  लिये  उपाय

 1292,  देव  में  नक्सलवादियों  Increase  in  Naxalite  activities  in  the
 country

 गतिविधियों  में  वृद्धि
 ba

 ee 124,  पशिचम  बंगाल  म  नक्सलवादी  Naxalite  Menace  in  West  Bengal

 खतरा

 प्रश्नों  के  लिखित  gazjWRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS

 तार  संख्या

 5,  Q.  Nos.

 123,  राजनीतिक  दलों  तथा
 itical  Parties  and  Elections

 foreign  Money  in  influencing

 को  प्रभावित  करने  में  विदेशी
 pol

 धन  का  प्रयोगਂ

 195,  काश्मीर  के  लिये  अल्जीरिया यी  Call  for  Algerian  Type  war  of  Inde-
 pendence  for  Kashmir  19

 किस्म  के  स्वाधीनता  संग्राम  FT

 आह्वान

 126,  अखिल  भारतीय  इंजीनियर  All  India  service  for  Engineers  oo  19-20

 सेवा

 127,  बलरामपुर  में  पश्चिम  बंगाल  Police  High  handedness  against  West

 सरकार  के  कर्मचारियों  के
 Bengal  Government  Employees  in

 os  20 Berhampore
 विरुद्ध  पुलिस  की  ज्यादती

 128,  भारतीय  जहाज  मालिकों  द्वारा  Payment  of  dues  to  Indian  Crew  by  Indian
 Shipowners  oe

 भारतीय  जहाज  चालकों  को

 बकाया  धनराशि  का  भुगतान
 भा

 ैं किसी  नाम  पर  अंकित  यह--चिह्न  इस  बात  का  द्योतक  हैं  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उस

 सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा  था  ।

 *The  sign  न  marked  above  the  name  of  a  Member  indicates  that  the  question  was
 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  that  member,

 (i)
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 ला०  त्रि ०

 Q.  Nos.

 129.  संसद  सदस्यों  पश्चिमी  Reported  Remark  by  an  official  of  West

 Bengal  re.  meeting  of  Consultative
 बंगाल  सम्बन्धी  सलाहकार  Committee  of  Members  of  Parliament  on

 21
 समिति  की  बैठक  के  बारे  में

 West  Bengal

 परिश्रमी  बंगाल के  एक

 कर्मचारी  का  कथित  fora

 Alleged  Jan  Sangh  plot  to  kill  the  Prime 130,  प्रधान  मंत्रो  को  हत्या  करने  के
 Minister  one

 लिये  जन  संघ  का  कथित  षड़यंत्र

 151.  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  Release  of  Imported  cars  to  Transport
 operators  by  State  Trading  Corporation  ..  22

 परिवहन  परिचालकों  को

 आयातित  कारें  देना

 Delhi  Chief  Executive  Councillor’s  sugges- 132.  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  में  प्रवेश
 tion  for  screening  of  Students  before

 23 से  पव  छात्रों  की  जांच-पड़ताल  admission  to  Delhi  University
 करने  के  बारे  में  दिल्‍ली  के

 मुख्य  कार्यकारी  परिषद्‌  का

 सुझाव

 133,  हिन्दुस्तान  शिया  प्रबन्धक  Complaint  made  by  Hindustan  Shipyard
 management  against  Ministry  of

 मंडल  द्वारा  नौवहन  तथा
 Shipping  and  Transport  oe

 परिवहन  मंत्रालय  के  विरुद्ध

 की  गई  शिकायत

 oe  24
 134,  सांप्रदायिक  संगठनों  पर  रोक  Ban  of  communal  organisations

 135.  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  गुजरात
 Allocation  made  to  Gujarat  State  from

 Central  Road  Fund
 राज्य  को  धन  का  आवंटन

 156,  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  स्कूलों
 Text  books  for  Delhi  Municipal  Corpora-

 tion  schools  ae  25
 के  लिये  पाद्य  पुस्तकें

 137.  नक्सलवादियों  से  दस्तावेजों  का  Seizure  of  documents  from  Naxalites  oe

 पकड़ा  जाना

 138,  लाल  किले  पर  अपना  झण्डा  Reported  Muslim  league  threat  to  fly  its
 flag  at  Red  fort  26

 फहराने  की  मुस्लिम  लीग  की

 तथाकथित  धमकी

 Reports  on  law  and 0]  ‘der  situation  in 139.
 पश्चिमी

 बंगाल  में  कानून  और
 West  Bengal  ee  26 व्यवस्था  की  स्थिति  के  संबंध

 में  रिपो

 140.  विदेशी  विमान  कम्पनियों  द्वारा  Foreign  Airlines  indulging  in  under
 ee प्रतियोगी  की  अपेक्षा  कम  cutting  fare  27

 किराया  लिया  जाना

 141.  एक  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद्‌  Recommendations  of  ARC  for  creation  of
 बनाने  के  प्रशासनिक

 a  National  Security  Council  27

 सुधार  आयोग  की  सिफारिशें

 (  ii)



 विषय  Subjece
 पृष्ठ, ०8००

 ताਂ  प्र०  संख्या

 Nos.

 Attempt  by  Mizo  Rebels  to  cross  over  to 142.  मिजो  विद्रोहियों  द्वारा  भारत
 India  27-28

 में  प्रवेश  करने  का  प्रयास

 Reorganisation  of  UGC  28 143,  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 का  पुनर्गठन

 144,  पश्चिम  बंगाल  में  पुलिस  को  Hire  of  lorries  for  Movement  of  police  in
 West  Bengal  oe  29

 लाने  ले  जाने  के  लिये  लारियों

 का  किराये  पर  लिया
 जाना

 145.  कोचीन  पोत  स्थल  के  निर्माण  Visit  by  official  team  to  Japan  for  cons-
 truction  of  Cochin  Shipyar  29

 के  सम्बन्ध  में  एक  सरकारी  दल

 की  जापान  की  यात्रा

 Increase  in  Air  Cargo  Traffic  ee  30 146,
 विमान

 द्वारामाल  के  यातायात

 में  वृद्ध

 Shiv  Sena  hand  in  Communal  Riots  ee 147,  सांप्रदायिक  दंगों  में  शिव  सेना

 का  हाथ  होना

 148.  हायर  सेकेन्डरी  के  तथा  उससे  Changes  in  Examination  system  at  Higher
 e  31

 उच्च  स्तर  पर  परीक्षा  पद्धति  में
 Secondary  Level  and  above

 परिवहन

 149,  राष्ट्रीय  स्वस्थता  दल  के  Grant  of  permanency  to  Employees  of
 National  Fitness  Corps  oe  31

 चोरियों  को  स्थायी  करना

 150,
 नक्सलवादियों  द्वारा  taal

 Distribution  of  Chinese  propaganda  litera-
 ture  in  schools  and  colleges  by  Naxalites  ..  32 तथा  कालेजों  में  चीनी  प्रचार

 साहित्य  का  वितरण

 अता ०  £" ह  संख्या

 चली  Q.  Nos.

 802.  तमिलनाडु  में  विदेशी  मुद्रा  की  Unearthing  foreign  exchange  racket  in
 Tamil  Nadu

 जालसाजी  को  पता  लगना

 803.  एक  महिला  और  उसके  बच्चे  Charge  sheet  against  Army  Medical
 officers  for  murder  of  a  women  with  her
 child की  ह्त्या  करने  पर  सेना  के

 चिकित्सा  अधिकारी  के  विरुद्ध

 आरोप  पत्र

 Seizure  of  Obscene  Photo 805,
 दिल्लो

 के  एक  स्टूडियो  से  graphs  and  forno-
 gtaphic  books  from  a  studio  in  Delhi  34

 अश्लील  फोटो  तथा  असलील

 पुस्तकों  का  बरामद  होना

 Procedure  Re  .  Appointment  of  Vice 806.  उप-कुलपतियों  की  नियुक्ति  Chancellors
 के  सम्बन्ध  में  प्रक्रिया

 (  iii  )



 विषय  Subject  पृष्ठ
 Pages

 मता ०  To

 VU.  Q.  Nos.

 ommen  Jation  A Rec  TNMICMUaAtwOl  Ly!  dministrative
 807,  भारतीय  पुलिस  सेवा

 Reforms  commission  regarding  pay  36 कारियों  के  वेतन  तथा  भत्तों  के  and  allowances  of  I.  P.  S.  Officers

 बारे  में  प्रशासनिक  सुधार
 आयोग  की  सिफारिश

 808,  सचिवालय  में  तकनीकी  Recommendation  of  ARC  Re.  Appointment
 of  Technical  Experts  and  specialists  to

 gal  की  नियुक्ति  के  बारे  में  Posts  in  the  Secretariat  oo

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की

 सिफारिश

 809.  विभिन्न  मंत्रालयों  में  अधि  Officers  in  various  Ministries  and
 Engineers,  Technicians  and  Experts  37 तकनीशियन  और  among  them  oe

 उनमें  विशेषज्ञ

 811,  अशोक  होटल  अन्य  Earning  of  profits  by  Ashoka  Hotels  and
 other  Government  owned  hotels  ७

 कारी  होटलों  द्वारा  अजित  लाभ

 Case  Registered  in  Bombay  High  Court  by 812.  प्रदान  निदेशालय  द्वारा  बम्बई
 Enforcement  Directorate  against

 उच्च  न्यायालय  सर  हीरजी  38 Sir  Hirji  Gowasji  Jahangir

 गोवासजी  जहांगीर  के  विरुद्ध

 मुकदमा  दायर  किया  जाना

 Construction  of  West  Coast  Road  oe  39 813.  पश्चिमी  तटवर्ती  सड़क  का

 निर्माण

 सदरी  सोना  कांड  Chhoti  Sadri  Gold  Case  39 814.  छोटी

 815.  प्रधान  मंत्री  द्वारा  चांदनी  चौक  Expenditure  incurred  on  the  Meeting
 Addressed  by  Prime  Minister  in  Chandni

 दिल्‍ली  में  आयोजित  सभा  पर  Chowk,  Delhi  ह  39--40
 किया  गया  खच

 816.  साम्प्रदायिकता  का  दमन  करने  Changes  sought  to  be  made  in  Unlawful
 Activities  Act  to  curb  Communalism  ee  40

 के  उद्देश्य  से  अवध  गतिविधि

 अधिनियम  में  किये  जाने

 वाले  प्र रि वतन

 817.  सार्वजनिक  सेवाओं  और  पदों  Bill  to  Regulate  Recruitment  and  condi-
 tions  of  Service  of  persons  appointed  to

 पर  नियुक्त  किये  गये  व्यक्तियों  Public  Services  and  Posts  ee
 की  भर्ती  तथा  सेवा  की  शर्तों

 के  विनियमन के  लिये  विधेयक

 818.  राज्य
 में  केन्द्रीय  रिजवें  पुलिस

 Advice  of  Attorney  General  Re.  deploy-
 ment  of  CRP  to  States  oe तैनात  करने  के  बारे  में

 न्यायवादी  की  सलाह

 820.  प्रशासन  सुधार  आयोग  पर  Expenditure  incurred  on  Administrative

 किया  गया  खर्चे  और  मंत्रियों
 reforms  commission  and  its  recommendations
 on  limitation  of  number  of  Ministers

 42 की  संख्या  को  सीमित  रखने  के
 बारे  में  उसकी  सिफारिशें

 (iv)



 Subject  पृष्ठ  |  Pages
 विषय

 क
 करता  To

 US.  Q.  Nos.

 821.  राजस्थान  विश्वविद्यालय  के  Alleged  involvement  of  a  state  Minister’s
 son  in  the  Murder  of  a  student  of

 एक  विद्यार्थी  की  हत्या  में  एक  Rajasthan  University

 राज्य  मंत्री  के  पुत्र  का  कथित

 हाथ
 .  43

 822.  भारतीय  विश्वविद्यालयों  में  Foreign  students  in  Indian  Universities

 विदेशी  विद्यार्थी

 Employment of  Engineers  and  Technicians..
 823.  इंजीनियरों  और  तकनीकों  के

 लिये  रोजगार  की  व्यवस्था

 824.  प्रयुक्त  जनशक्ति  अनुसन्धान
 Study  of  unemployment  by  institute  of

 .
 संस्थान  द्वारा  बेरोजगारी  का

 Applied  Manpower  Research

 अध्ययन

 Infiltrators  in  Jammu  and  Kashmir  from
 45 825,  जम्मू  और  काश्मीर  में  युद्ध  Across  the  cease  fire  line  oe

 विराम  रेखा  पार  के  घुसपैठिया

 826,  साम्प्रदायिक  दंगों  से  प्रभावित  Rule  for  suspension  of  district  Magistrate
 and  S.  of  the  district  where  commu-

 जिले  के  जिला  मजिस्ट्रेट  और  nal  riots  occur  .  45

 पुलिस  अधीक्षक  को  निलम्बित

 करने  के  लिए  नियम

 827.  इलाहाबाद  विश्वविद्यालय  की  Unsound  financial  conditions  of  Allahabad
 University  .

 खराब  वित्तीय  स्थिति

 828,  मुख्य  पत्तनों  में  लगाई  गई  Return  on  Capital  invested  in  Major  Ports  ..

 पूंजी  पर  लाभ

 829.  दिल्‍ली  में  स्कूलों  के  बच्चों  के  Text  books  for  Delhi  school  children

 लिये  पाद्य  पुस्तकें

 Dry  dock  at  Madras  ्  48 830.  मद्रास  में  निर्जल  गोदी

 Regionalisation  of  services  in  Andhra 851,  आन्ध्र  प्रदेश  में  सेवाओं  का
 Pradesh  oe

 क्षेत्रीय रण

 Exhibition  orga  niced Nycq  by  Jan  Sangh  and 832,  जन  संघ  और  राष्ट्रीय  स्वयं
 RSS  at  Lucknow  49

 सेवक  संघ  द्वारा  लखनऊ  में

 आयोजित  प्रदर्शनी

 Judicial  probe  into  firing  by  police 833.  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाये  जाने

 की  न्यायिक  जांचे
 Conference  of  Chairman  and  Secretaries  of 834,  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्डों  के

 अध्यक्षों  और  सचिवों  का  नई  New  Delhi
 Boards  of  Secondary  Education  held  in

 ee
 दिल्‍ली  में  सम्मेलन

 835,  भारतीय  रेड  क्रास  Disappearance  of  files  of  Indian  Red
 cross  society,  New  Delhi

 नई  दिल्ली  की  फाइलों  का

 गायब  होना

 (४



 विषय  Subject  qs Pages

 अझता० प्र० सख्या त्रि०

 s.  Q.  Nos.

 51
 Development  of  Paradip  Port

 836,  परादीप  पत्तन  का  विकास

 Cabaret  dances  52
 837.  नृत्य

 A  OVGULL eeanlt  on  Principal  of  Jalpaiguri  Engi-
 838.  जलपाईगुड़ी  इंजीनिर्यारग  52

 के  प्रधानाचार्य  पर
 neering  college

 कालेज

 हमला

 839.  भारतीय  साम्यवादी  दल  का  Land  grabbing  movement  by  C.  P.  I.

 भूमि  को  छीनने  का  आन्दोलन
 53--54

 840,  साम्प्रदायिक  दंगों  में  विदेशों  Foreign  hand  in  communal  riots

 का  हाथ

 Investigation  into  fires  in  Kashmir  oe  54
 841.  कश्मीर  में  अग्निकांड  की

 नाओं  की  जांच

 Discrimination  in  Aligarh  Muslim
 842.  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय

 University  oe
 में  भेदभाव

 Revision  of  pay  scales  of  Delhi  School
 843.  दिल्‍ली  स्कूल  के  अध्यापकों  का

 Teachers  55

 पुनरीक्षण

 844.  य्र।मी णों  पर  गोली  चलाने  के  Arrest  of  an  Army  officer  for  firing  on
 Villagers

 कारण  एक  सैनिक  अधिकारी

 का  गिरफ्तार  किया  जाना

 846.
 Common  Text  hooks | व  56-57

 सामान्य  पाठय  पुस्तकें
 लि  Exchange  of  Nuclear  scientists  between
 847.  भारत  और  रूस  के  बीच

 India  and  USS  oo  57

 माणु  वैज्ञानिकों  के  अदान

 प्रदान  का  समझौता

 848.  गोड्डा ची  में  एक  Discovery of  an  ancient  temple  at  Goddachi
 (Mysore)  oe  57

 प्राचीन  मन्दिर  का  पता

 चलना

 849.  एरोफलोट  तथा  एयर  इंडिया  Agreement  between  Aeroflot  and  Air

 के  बीच  करार
 India  58

 Action  taken  by
 g
 State  to  curb  forces  of 850.  साम्प्रदाधिक  तत्वों  को  समाप्त

 communalism
 करने  के  लिये  राज्यों  द्वारा

 की  गई  काय  वाही

 851.  उच्च  न्यायालयों  में  वीणा  बाघिन  Increase  in  pending  cases  before  High
 courts  59 मामलों  की  संख्या  में  वृद्धि

 Participation  by  Director  at  Gokhale 852.  नोबोसिबस्क  में  faq
 Institute  of  Politics  and  Economics  at

 आधिक  विज्ञान  सम्मेलन  में  World  Economic  Science  Conference  at
 Novosibrsk  (Russia) गोखले  इंस्टीट्यूट  आफ

 टैक्स  तथा  इक्नॉमिक्स  के
 निदेशक  द्वारा  भाग  लिया  जाना

 (wi)



 Subject faqa
 qre/Pages

 मता ०  संख्या

 5.  Q.  Nos.

 Non  fulfilment  of  assurances  given  by 853,  राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  संघ  द्वारा
 R.S.S.  to  Government  in  1948  60

 1948  में  सरकार  को  दिये

 गये  आश्वासनों  का  पूरा  न

 किया  जाना

 854,  साम्प्रदायिकता  के  विरुद्ध  National  integration  council  decision  for
 Campaign  against  communalism  चक  61

 यान  चलाने  के  लिये  राष्ट्रीय

 एकता  परिषद्‌  का  fray

 Violent  incidents  in  West  Bengal  61 855.  पश्चिम  बंगाल  में  हिंसात्मक

 घटनाएं

 856.  भूमि  छीनने  के  आन्दोलन  में  की  Arrests  made  in  land  grabbing  movement  ee  62

 गई  गिरफ्तारियां

 857,  मंत्रियों  पर  खर्च  में  कमी  करने  Steps  to  curtail  expenditure  on  Ministers  62

 के  लिये  कार्यवाही

 858.
 दिल्‍ली  में  पर्वतारोहण  तथा  Settingup  of a  centre  for  mountaineering

 and  outdoor  activities  in  Delhi  oo
 बाह्य  क्रियाकलापों  के  लिये

 एक  केन्द्र  की  स्थापना

 859,  विद्याथियों  के  लिये  आचार  Code  of  conduct  for  students  oe  63

 संहिता

 Maharashtra  Mysore  border  dispute  eo 860.  महाराष्ट्र  मैसूर  सीमा  विवाद

 a 861.  शिक्षा  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  Screening  of  Text  books  by  NCERT

 की  राष्ट्रीय  परिषद्‌  द्वारा  पाठ्य

 पुस्तकों  की  जांच

 862.  शिक्षा  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  Complaint  against  procedure  for  selection
 oe की  राष्ट्रीय  परिषद्‌  द्वारा  चयन

 of  professors  and  Readers  by  NCERT  65

 किये  गये  प्रोफेसरों  और  लीडरों

 के  चयन  करने  कीਂ  प्रक्रिया  के

 बारे  में  शिकायत

 863.  दिल्‍ली  के  विभिन्‍न  कालेजों  में  Admission  to  various  Colleges  in  Delhi

 प्रवेश

 Alleged  sale  of  cement  released  for  DMC 864.  दिल्‍ली  नगर  निगम  की
 project  66

 जना  के  लिये  सप्लाई  किये

 गये  सीमेंट  की  कथित  बिक्री

 865.  भारत  की  जनसंख्या  में  वृद्धि  Population  Growth  in  India  oe  66

 866,  केरल  विधान  सभा  का  विघटन  Dissolution  of  Kerala  Assembly

 867.  बंगाल  बंध  Bengal  Bandh  67

 868.  गुजरात  राज्य  में  केन्द्रीय  रिज  Strength  of  CRP  in  Gujarat  State  ee

 पुलिस  के  fatal  की  संख्या

 twit)



 विषय  Subject  ass  |Pages

 हता ०  +" ह५  सख्या

 शैली  Q.  Nos.

 Incl ८]
 869,  संसद  सदस्यों  की  सलाहकार

 usion  of  opposition
 members in  consul-

 68

 समितियों  में  विरोधी  पक्ष  के
 tative  committees

 सदस्यों  को  सम्मिलित  करना

 Anti  Muslim  pamphlets  found  at  Agra 870.  आगरे के  किले  मुस्लिम  Fort
 विरोधी  पर्चों  का  पाया  जाना

 71.  महाराष्ट्र  में  हुए  साम्प्रदायिक  Loss  of  life  and  property  in  communal
 69 riots  in  Maharashtra

 दंगों  में  हुई  जनरल  की  हानि

 872.
 राष्ट्रीय

 स्वयं  सेवक
 संघ  के

 Training  of  RSS  volunteers  in  the  use  of
 ee  70

 स्वयं  सेवकों  को  चाक
 Lathi  Knife  and  other  weapons

 तथा  अन्य  हथियारों  को  चलाने

 का  प्रशिक्षण

 873,  प्रधान  मंत्री  द्वारा  चांदनी  चौक  Speech  delivered  by  the  Prime  Minister  in
 Chandni  Chowk,  Delhi  70--71

 में  दिया  गया  भाषण

 874.  जम्मू  के  अनिया  गांव  में  Arrest  of  Pakistani  Nationals  in  village
 oe  71.0

 तानी  रोटियों  की  गिरफतारी
 Arnia  of  Jammu

 875.  माओ  समर्थक  चित्रों  का  isplay  of  Pro  Mao  pictures  in  State  and

 संघ  शासित  क्षेत्रों  में  प्रदर्शन
 Union  Territories

 876.  राज्यों  में  साम्प्रदाधिक  दंगे  Communal  riots  in  States

 877,  साम्प्रदायिकता  विरोधी  ad-  Meeting  of  All  Party  Convention  on  anti-
 communalism in  Delhi  73

 दलीय  सम्मेलन  की  दिल्‍ली

 में  बठक

 Murder  of  Shri  Baldev  Singh  of  Himachal 878.  हिमाचल  प्रदेश  के  श्री  बलदेव
 Pradesh

 fag  की  हत्या

 Arrest  of  Naxalities  in  the  Hill  Forests  of 879,  जादूगुडा के  निकट  रुआन  के
 eo  74

 पर्वतीय  जंगलों  में  नक्सलियों
 Ruam  near  Jaduguda

 की  गिरफ्तारी

 880.  भूतपूर्व  गृह  काय  मंत्री  का  उन  Visit  by  former  Home  Minister  of  States

 राज्यों  का  दौरा  जहां
 where  communal  riots  took  place

 कायिक  दंगे  हुए  थे

 ns  of  A 881.  केन्द्रीय  पुलिस  सलाहकार  ats  Recommend  atio’  Ts  OF  RC  for
 constituting के  गठन  के  लिये  प्रशासनिक

 a  Central  Police  Advisory  Board  75

 सुधार  आयोग  की  सिफारिशें

 seizure  of  Mao  leterature  in  Delhi  76 दिल्‍ली  में  माओ  सम्बन्धी
 तय  का  पकड़ा  जाना

 883.  विद्यार्थियों  में  असन्तोष के  बारे  Committee  on  Student  unrest  76
 में  समिति

 (  viii )



 Subject विषय
 पृष्ठ [Pages

 भ्रता० प्र० संख्या To  संख्या

 Q.  Nos.

 Sanctuaries  Wild  life  preservation  parks  77 884,  रक्षित  स्थान|/जंगली  जीव

 रक्षण  पाके

 885,  परिचय  बंगाल  में  भा  रतीय  साम्य  CPI  (M)  Aid  to  Naxalite  Activities  in  West
 Bengal  ee  77-78

 वादी  दल
 सवादी  )

 द्वारा  नक्सलवादियों  की

 विधियों  के  लिये  सहायता  देना

 886.  विश्वविद्यालयों  के  प्रांगण  में  Naxalities  activities  in  university
 campuses  78

 नक्सलवादी  गतिविधियां

 887.  पालम  हवाई  अड्डे  पर  जम्बो  Arrangements  for  landing  Jambo  Jets  at
 79

 जेट  विमान  उतारने  के  लिये
 Palam  Airport

 प्रबन्ध

 888.  हरियाणा  के  मुख्य  मंत्री  के  Allegations  against  Haryana  Chief
 Minister  79

 विरुद्ध  लगाये  गये  आरोप

 889.  गांधी  जी  की  हत्या  पर  कपूर  Kapoor  Commission’s  Report  or  murder
 of  Gandhiji  ae

 आयोग  का  प्रतिवेदन

 890.  स्नातकोत्तर  छात्रों  के  लिये  English  as  medium  of  instructions  for  post
 graduates  80

 अंग्रेजी  शिक्षा  का  माध्यम

 891.  इण्डिया  आफिस  लाइब्रेरी से  Securing  Sanskrit  volumes,  paintings  etc.
 from  India  office  library,  London  on  80

 संस्कृत  चित्रों

 आदि  को  प्राप्त  करना

 892.  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  तथा  Ban  on  RSS  and  other  communal
 organisations  80-81

 अन्य  साम्प्रदायिक  संगठनों

 पर  प्रतिबन्ध

 893,  पाकिस्तानी  नाविकों  का  Straying  into  Indian  territory  by  Pakistani
 Boatmen  on  81

 भारतीय  क्षेत्र  में  भटक  जाना

 894.  जम्मू  और  काश्मीर  सरकार  Charges  of  corruption  against  J  &  K
 Government  81

 के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोप

 895.  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  Central  industrial  Security  force  for
 ee public  Sector  undertakings

 लिये  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा

 a a  t  National
 896.  दिल्‍ली  के  नेपाल  स्टेडियम  Substandard  conditions

 Stadium,  Delhi  en
 की  अवमानक  दशा

 lan  Parle al  rark
 897,  दिल्ली  हवाई  अड्ड  पर  कार  Collection  of  G  ing  fee  at  Delhi

 च  क Airport  83
 खड़ी  करने  के  लिए  शुल्क  लेना

 Amount  paid  to  various  Hotel  by  IAC  oe  84 898,  इंडियन  एयर  लाइन्स

 रोशन  द्वारा  विभिन्‍न  होटलों

 को  दी  गई  राशि

 (ix )



 विषय  Subject  पृष्ठ
 ages

 मता ०  प्र०  संख्या

 U.S.  Q.  Nos.

 899,  ara  असन्तोष  के  सम्बन्ध  में  Circulation  of  Notes  to  Political  parties
 e  85 Re.  student  unrest

 राजनी  तिक  दलों  की  टिप्पणियां

 Inconvenience  caused  to  passengers 900.  एयर  इंडिया  द्वारा  यात्रा  करने  e travelling  by  Air  India
 वाले  यात्रियों  को  होने  वाली

 असुविधा
 86

 901.  उग्रवादी  तत्वों  की  गतिविधियां  Activities  of  extremist  elements

 Dearth  of  facilities  at  Palam  Airport  कि  86--87
 902.

 पालम  हवाई  पर

 सुविधा भों  को  कमी

 903.  सब्  हिन्दुओं  द्वारा  मसानी  Setting  on  fire  a  Harijan  colon  y  near
 87

 village  Masanigaon  by  cast  Hindus ं
 गांव  के  निकट  एक  हरिजन
 बस्ती  में  आग  लगाना

 Murders  and  dacoities  in  West  Bengal 904.  राष्ट्रपति  शासन  के  लागू  किये
 since  the  Imposition  of  President’s

 जाने  के  बाद  पश्चिम  बंगाल  Rules  88

 में  हत्याएं  और  डकैतियों  की

 घटनायें

 905,  पंजाब  के  अध्यादेश  के  प्रत्यायन  Advice  to  Governor  on  promulgation  of
 Ordinance  in  Punja  88

 के  सम्बन्ध  में  राज्यपाल  को

 सलाह

 Percentage  of  Sc  hedul ACOUUILS ed d  Castes  and 906.  भारतीय  प्रशासन  सेवा  और
 Scheduled  Tribes  in  IAS  and  IFS  oe  89

 भारतीय  विदेश  सेवा  में

 अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  आदिम  जातियों  की

 प्रतिशतता

 907.  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  घातक  Measures  to  reduce  Fatal  road  accidents
 90 in  Union  Territories

 सड़क  दुर्घटना ओं  की  रोकथाम

 के  लिये  उपाय

 Judicial  inquiry  into  communal  riots  at 908.  भिवण्डी  में  हुए  साम्प्रदायिक
 Bhiwandi  oe  90

 दंगों  की  न्यायिक  जांच

 909.  19  1968  की  Withdrawal  of  cases  by  State  Governments
 against  Employees  who  participated

 हड़ताल  में  भाग  लेने  वाले  in  the  19th  September  1968  Strike
 तमंचा  रियों  के  विरुद्ध  मामलों

 को  UST  सरकारों  द्वारा
 वापस  लिया  जाना

 910,  दिल्‍ली  के  पुलिस  कर्मचारियों  Reinstatement  of  Delhi  Police  men  91
 को  बहाल  करना

 91  री  कर्मचारियों  के  Association  of  Government  Employees
 with  Political  Parties  91 राजनैतिक  दलों  के  साथ

 सम्बन्ध

 (  x  )



 Subject विषय  पृष्ठ
 Pages

 मता ०  संख्या

 5.  Q.  Nos.

 Visit  of  Dr.  Khorana  to  India  92 912.  डा०  खुराना  की  भारत  यात्रा

 913.  दिल्‍ली  में  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  Alleged  beating  of  photographer  by  R.S.  5,
 workers  in  ]  92

 संघ  के  कार्यकर्ताओं  द्वारा  एक

 फोटोग्राफर  तथाकथित

 पिटाई

 Closing  down  of  department  of 914.  भारतीय  टेकनोलोजी
 Engineering  of  IIT  Kharagpur  |  93

 खड़गपुर  के  वैमानिक

 यदि  विभाग  को  बन्द  करना

 915.  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  होटलों  Foreign  Exchange  earning  by  Hotels  in
 Private  Sector  ee

 द्वारा  विदेशी  मुद्रा  ata

 Indo-Soviet  Shipping  Agreement  ee 916.  भारत  रूस  नौवहन  करार

 95 917,  केन्द्र  राज्य  सम्बन्धों  के  विषय  ARC  Report  on  Centre  State  Relations

 में  प्रशासनिक  सुधार  आयोग

 का  प्रतिवेदन

 918,  पुराने  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  Repairing  of  old  National  Highway  No.  8  ..  95-96

 8  की  मरम्मत

 Compulsory  Education  in  States  ae  96 919.  राज्यों  में  अनिवार्य  दिक्षा

 920,  बिहार  सरकार  केन्द्रीय  Unutilized  Central  Grants  by  Bihar
 Government  96

 अनुदानों  का  उपयोग  न  किया

 जाना

 921.  नक्सलवादियों  दवारा  मनीपुर  में  Bridge  blown  off  by  Naxalities  in  Manipur..

 पुल  का  उड़ाना

 922,  पश्चिम  बंगाल  के  Raid  by  CPI  (M)  supporters  on  Refugee
 Colony  in  Jalpaigudi  District  of  West

 गुड़ी  जिले  में  शरणार्थी  कालोनी  Bengal  ee  97
 पर  भारतीय  साम्यवादी  दल

 )  सैनिकों  द्वारा  छापा

 मारना

 Disruption  in  IAC  Flight  time-schedules  . 923.  इण्डियन  एयरलाइन्स
 wa  के  उड़ान  समय  में

 गड़बड़ी

 Action  aga  ALIS Inst  jou  11८41] rna  and  periodicals 994,  साम्प्रदायिक  भावनाओं  का
 propagating  communal  feelings  98

 प्रचार  करने  वाली  पत्र

 काओं  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 Work  of.  Administrative  Reforms  Commis- 925,  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  का
 sion

 कार्य
 98--99

 Grant  of  Indian  C  10 1  1.122८115.  hip  to  foreign 926.  विदेशी  धर्म  प्रचारकों  को
 Missionaries  99

 भारतीय  नागरिकता  कहे ईद

 करना

 (ai)



 विषय  Subject

 मता ०  न  सख्या
 | 8 लि  Ss.  Q.  Nos.

 Selection  grade  for  teachers  in  Mysore 927.  मैसूर  राज्य  में  अध्यापकों  के
 State  99

 faa  सलेक्शन  ग्रेड

 Rural  communications  in  Mysore  State  100 928,  मंसूर  राज्य  में  ग्रामीण  संचार

 929,  पर्यटक  केन्द्रों  के  रूप  में  स्थलों  Criteria  for  development  of  places  as
 100

 के  बिकास  के  लिये  कसौटी
 tourist  centres

 Refusal  of  seats  on  Mangalore  Bombay 930.  मंगलौर  बम्बई  के  विमानों  में
 Air  Route  oe  101

 स्थान  न  मिलना

 931.  गोवा  के  उप  राज्यपाल  द्वारा  Criticism  of  public  sector  projects  by
 Lt.  Governor  of  Goa  101

 सरकारी  क्षेत्र  की

 नहीं  की  आलोचना

 932.  राष्ट्रीय  कलकत्ता  Strictures  against  Senior  Deputy  Librarian,
 oe

 National  Library,  Calcutta
 के  वरिष्ठ  उप-पुस्तकालय  के

 विरुद्ध  आरोप

 102
 933.  क्षेत्रीय  तथा  भाषा  सम्बन्धी  Riots  on  Regional  and  lingual  issues

 प्रश्नों  को  लेकर  दंगे

 934,  कलकत्ता  में  राष्ट्रीय  Posting  of  librarian,  National  Library,
 oe  102

 calcutta लय  के  पुस्तकालय  की  नियुक्ति

 Ban  on  entry  of  hippies  into  country  oe 935.  देश  में  हिप्पियों  के  प्रवेश  पर

 रोक

 Use  of  school  premises  by  outside  organisa- 936,  बाह्य  संगठनों  द्वारा  स्कूलों  के
 tions  in  Delhi  oe  103

 अहातों  का  प्रयोग

 Construction  of  Calicut  Airport  oe 937,  कालीकट  हवाई  ATS  का

 निर्माण
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 भारतीय  रुई  निगम  के  बारे  में  वक्तव्य  Statement  re.  Cotton  Corporation  of
 India  ee

 Shri  L.  N.  Mishra  ee श्री  ल०  ना०  मिश्र
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 के  त्यागपत्र  के  बारे  में
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 संविद  श्रमिक  और  Contract  labour  (Regulation  and  Aboli-

 विधेयक
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 रखा

 ओम  प्रकाश  त्यागी
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 झा
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 (Omission  of  article  314)  by  Shri

 314  का  हटाया  Madhu  Limaye  ee  168

 मधु  लिमये

 (ix)  उत्तर  प्रदेश  बिधान  परिषद्‌
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 श्री  सत्य  नारायण  fag

 प्रा  गृह-कार्य  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  aes

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  साम्प्रदायिक  दंग  रोकने  के  लिये  राज्य  सरकारों  को

 CH  चौर  सूत्रीय  योजना  अपनाने  का  सुझाव  दिया  है

 afe  तो  योजना  का  ब्योरा  क्या  है

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  चार  वर्षों  में  सा  दाधीच  दंगों  की
 scalp

 में  वृद्धि  हुई

 है
 ;

 eres
 क्या  इन  घटनाओं  कोई

 f
 as  विश्लेषण  गया है  और  यदि  ती

 उसके  क्य  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 गह-कार्य  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  मिर्धा )  से  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।



 Oral  Answers
 Say

 31,  1970

 विवरण

 और  प्रधान  मंत्री  ने  साम्प्रदायिक  हिसा  से  प्रभावी  ढंग  से  निपटने  के  ST  के

 बारे  में  23  मई  को  दिल्‍ली  में  कुछ  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  हुए  अपने  विचार-विमर्शों  के  निष्कर्ष

 की  जानकारी देने  के  लिए
 27  1970  को  सभी  मुख्य  मंत्रियों  को  लिखा

 ।  उस  पत्र
 में

 निम्नलिखित  मुख्य  बातों  पर  बल  दिया  गया  है

 (1)  उन  शक्तियों  को  दबाने  के  जो  साम्प्रदा  यिकता  को  प्रोत्साहित  करती  प्रशासन

 की  ओर  से  अत्यघिक  सतर्कता  तथा  कड़ी  कार्यवाही  की  तुरन्त  आवश्यकता  है  |

 (2)  और  अधिक  कानूनी  उपायों  पर  विचार  किये  जाने  तक  राज्य  सरकार  को

 साम्प्रदायिक  संगठनों  की  गतिविधियों  पर  सावधानी  से  नजर  रखनी  चाहिए  |

 (3)  राज्य  सरकार  को  साम्प्रदायिक  संगठनों  की  गतिविधियों  में  कुछ
 सरकारी

 कर्मचारियों  तथा  शिक्षकों  द्वारा  भाग  लिये  जाने  पर  उनसे  निपटने  के  लिये  उपयुक्त  कार्यवाही

 करनी  चाहिए  |

 (4)  उत्तेजना  फैलाने  वाले  लेखों  तथा  साम्प्रदायिक  उपद्रवों  को  भड़काने  वाले  सार्वजनिक

 उद्गारों  के  सम्बन्ध  में  समय  पर  तथा  कानून  के  अधीन  पर्याप्त  कार्यवाही  आरम्भ  की  जानी

 चाहिए  ।  यह  मुख्य  मंत्रियों  द्वारा  व्यक्तिगत  ध्यान  देने  योग्य  मामला  है  ।

 (5)  साम्प्रदायिक  गतिविधियों  तथा  स्थितियों  से  अन्य  विधि  तथा  व्यवस्था  की  विपत्तियों

 से  पूर्णतया  भिन्न  रीति  से  निपटना  पड़ेगा  ।  साम्प्रदायिक  तनाव  अथवा  उपद्रव  के  प्रथम  संकेतों

 पर  अत्यधिक  कड़ी  कार्यवाही  करने  में  कोई  हिचक  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 (6)  प्रत्येक  राज्य  में  जिला  स्तर  पर  आसूचना  तथा  प्रशासनिक  प्रगणकों
 का  पुरी  तरह

 पुनरीक्षण  fear  जाना  चाहिए  ताकि  छोटी  से  छोटी  सभी  खतरनाक  बातों  पर  ध्यान  दिया

 जा  सके  |

 (7)  उन  जिलों  के  सम्बन्ध  में  विशेष  ध्यान  देना  आवश्यक  होगा  जो  साम्प्रदायिक  उपद्रवों

 से  प्रभावित  हुए हैं  अथवा  साम्प्रदायिक  उपद्रवों  के  लिये  नाजुक  क्षेत्र  सम्बन्धित  जिला

 अधिकारियों  को  इस  समस्या  के  अस्तित्व  केਂ  बारे  में  अधिक  जानकारी  देने  के  लिये  तथा  उनकी

 व्यवहारिक  कठिनाइयों  को  समझने  के  लिये  भी  इन  अधिकारियों  के  छोटे-छोटे  दलों  में  सम्मेलन

 होने  चाहिए  |

 (8)  राष्ट्रीय  एकता  परिषद्‌  की  स्पष्ट  सिफारिश  को  देखते  हुए  कि  उपद्रवों  के  यदि

 वे  होते  तो  जिला  अधिकारियों  को  जिम्मेदार  ठहराया  उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  तुरन्त
 कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  जो  साम्प्रदायिक  स्थितियों  सम्भालने  में  असमर्थ  पाये  जाते  हैं  वे
 अधिकारी  जो  साम्प्रदायिक  स्थितियों  से  निपटने  में  प्रशंसनीय  कार्य  करते  उचित  रूप  से

 पुरस्कृत  किये  जाने  चाहिए  ।

 (9)  साम्प्रदायिक  उपद्रवों  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  दण्डात्मक  कर  लगाना  कारगर  होगा  |

 (10)  राज्य  सरकारों  को  अलग-अलग  क्षेत्रों  में  साम्प्रद
 का  अध्ययन  करना  चाहिए  ताकि  उस  क्षेत्र  की  विशिष्ट  समस्य  Tat  से  आ

 fae  समस्या  के  विभिनन  पहलुओं
 धक  प्रभावशाली  ढंग  से निपटा  जा  सके  ।  ऐसे  अध्ययनों  के

 लिये  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  होगी  ।

 2



 9  1892

 देश  में  साम्प्रदायिक  स्थिति  1967  के  उत्तरा  से  संतोषजनक  नहीं  रही  है  ।

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद ने  इस  समस्या  के  समस्त  पहलुओं  की  1968  में

 श्रीनगर  सम्मेलन  में  जांच  को  थी  ।  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  की  स्थायी  समिति  तथा  राष्ट्रीय  एकता

 परिषद  गठित  साम्प्रदायिकता  सम्बन्ध  उप-समिति  स्थिति  समय-समय  पर  पुनरीक्षण

 करती  है  ।  अनेक  विशिष्ट  उपद्रवों  के  सम्बन्ध  में  जांच  आयोगों  की  नियुक्ति  की  गई  थी  ।  इस

 समस्या  से  कारगर  ढंग  से  निपटने  के  लिये  राज्य  सरकार  को  समय-समय  पर  दिये  गये  सुझाव  इन

 निकायों  तथा  आयोगों  की  सिफारिशों  पर  आधारित  हैं  ।

 श्री  के०  रमानी  :  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  जो  बातें  कहीं  गई  बहुत  ही

 सामान्य  और  अस्पष्ट  हैं  ।  मैं  अपने  विशिष्ट  प्रश्न  का  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  ।  गत  चार  वर्षों  से

 औद्योगिक  विशेषकर

 वाराणसी  और  पश्चिम  बंगाल  में  जलपाईगुड़ी  जेसे  स्थानों  पर  साम्प्रदायिक  दंगों  की

 घटनाएं  होती  रही  हैं  ।  इन  क्षेत्रों  में  श्रमजीवी  वर्ग  रहते  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  भारत

 में  बड़े-बड़े  व्यापारी  तथा  साम्प्रदायिकतावादी  wa  aa  कर  साम्प्रदायिक  तत्वों

 को  भड़काते  हैं  और  वे  उन्हें  उत्तेजित  करते  हैं  ताकि  वे  इस  देश  में  जनता  की  सामान्य  लोकतंत्रीय

 प्रगति  को  मजदूर  संघ  लोकतन्त्रीय  आन्दोलन  चला  कर  समाप्त  कर  दें  ।  क्या  सरकार

 को  इस  बात  की  जानकारी  है  ?  यदि  तो  क्या  प्रधानमंत्री  द्वारा  राज्यों  को  लिखें  गये  पत्र  में

 उसका  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ?

 श्री  राम  निवास  मिर्धा :  ae  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को

 प्रधान  मंत्री  का  लिखा  गया  पत्र  अस्पष्ट  है  ।  पत्र  बिल्कुल  स्पष्ट  है  और  साम्प्रदायिक

 स्थिति  के  विभिन्‍न  पहलुओं  का  उल्लेख  किया  गया  है  और  उसमें  साम्प्रदायिक  घटनाओं  के  विभिन्‍न

 पहलुओं  पर  विचार  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  जहां  तक  औद्योगिक  केन्द्रों  में  साम्प्रदायिक

 तत्व  और  दंगों  का  सम्बन्ध  यह  सच  है  कि  कुछ  ऐसे  स्थानों  पर  साम्प्रदायिक  दंगे  हुए  हैं  जो

 औद्योगिक  केन्द्र  हैं  परन्तु  यह  कहना  कि  इसके  पीछे  कोई  षडयन्त्र  यह  बात  अभी  तक

 जांच  द्वारा  सिद्ध  नहीं  हुई  वस्तुतः  यह  समस्या  बहुत  पेचीदा  हमारे  देश  में  साम्प्रदायिक

 तनाव  की  अव्यक्त  भावना  इन  संघर्षों  के  लिए  उत्तरदायी  है  ।

 श्री  के०  रसानी  मैंने  पूछा  था  कि  इन  औद्योगिक  केन्द्रों  और  श्रमजीवी  वर्गों  की  बस्तियों

 में  साम्प्रदायिक  दंगे  होने  के  क्या  कारण  हैं  ।  परन्तु  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  सरकार  का

 दावा  है  कि  वे  साम्प्रदायिकता  और  साम्प्रदायिक  दंगों  का  मुकाबला  कर  रह ेहैं
 और  वे  सामान्य

 रूप  से  राज्यों  से  पूछताछ  कर  रहे  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  प्रकार  के

 साम्प्रदायिक  दंगों  को  रोकने  के  लिए  और  कुछ  दलों  और  साम्प्रदायिक  तत्वों  ढारा  कुछ

 समाचार  पत्रों  में  लेख  लिखकर  साम्प्रदा धिक  दंगे  भड़काने  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  हैं  ?

 साम्प्रदायिक  दंगों  के  बाद  राज्य  सरकारों  को  जांच  करवानें  का  सुझाव  देने  के
 अतिरिक्त

 और

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्री  चारियार  :  यदि  प्रधान  मंत्री  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दें  तो  ठीक  रहेगा  क्योंकि  गृह-कार्य

 मंत्रालय  उनके  नियन्त्रण  में  है  और
 यह

 एक  गम्भीर  मामला  है  ।
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 निवास  मिर्धा  :  जहां तक  इस  बात  का  सम्बन्ध है  कि  प्रधान  मंत्री

 ने
 राज्यों

 के

 मुख्य  मंत्रियों  को  लिखा  है  और  स्वयं  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  तथ्य  यह  है  कि  कानून  और

 व्यवस्था  राज्य  का  विषय  है  ।  ऐसी  घटनाओं  से  पहले  की  और  बाद  की  स्थिति  के  साथ  निपटने

 के  लिए  मुख्य  व्यवस्था  राज्य  विशेष  का  पुलिस  प्रशासन  इस  लिए  ऐसी  स्थिति  में  केन्द्रीय

 सरकार  का  कार्य  बहुत  ही  समित  है  यद्यपि  वह  महत्वपूर्ण  होता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  प्रधान  मंत्री

 तथा  गृह-कार्य  मंत्रालय  की  ae  कार्यवाही  बहुत  महत्वपूर्ण  हम  राज्यों  को  निरन्तर  पत्र

 लिखते  रहे  हैं  ।  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विरोधात्मक  कार्यवाही  किए  जाने  का  सम्बन्ध

 इसका  केवल  एक  ही  तरीका  है  कि  गुप्तचर  विभाग  को  अधिक  शतक  किया  जाए  और  किसी

 क्षेत्र  विशेष  में  तनाव  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  पहले  से  चेतावनी  दी  इस  सम्बन्ध  में

 केन्द्रीय  सरकार  काफी  तक  रही  वे  इस  प्रकार  की  सूचना  प्राप्त  होने  पर  राज्य  सरकारों  को

 सूचित  करती  रही  है  ।  परन्तु  बाद  की  कायंवाही  राज्य  सरकारों  को  होती  है  ।

 Shri  Mohammad  Ismail  :  It  is  not  sufficient  to  keep  vigilance  while  sitting  in  Delhi.

 I  have  also  been  a  member  of  Integration  Committee  of  Trade  Unions.  I  had  suggested  that

 the  committee  should  visit  the  affected  areas  but  my  suggestion  was  not  accepted.  I  want  to  ask

 the  hon’ble  Minister  as  to  what  action  has  been  taken  against  the  police  officers,  parties  or

 persons  involved  in  such  incidents.  Hundreds  of  employees  had  been  displaced  as  a  result  of

 riots  in  Ranchi.  They  have  not  yet  been  rehabilitaicd.  I  want  to  know  the  reasons  as  to

 why  this  has  not  been  done,  It  isnot  the  question  of  integration  only,  it  is  the  question  of

 basic  policy.

 Shri  Ram  Nivas  Mirdha  ;:  It  will  not  to  proper  to  doubt  the  sincerity  of  Government.

 It.  is  obvious  that  Government  want  to  see  that  riots  should  not  take  place  and  no  sooner  did

 such  information  is  received:  by  the  Central  Government,  the  State  Governments  should  be

 forewarned  so  that  firm  steps  may  be  taken  by  them,

 cannot  say  any  thing  about  Ranchi.  It  would  be  better  if  the  hon’ble  Member  asks

 this  question  separately.  The  Government,  is,  however,  determined  to  minimise  the  communal

 tension  and  prevent  recurrence  of  such  incidences.  They  are  also  anxious  to  take  expeditious
 action  so  that  the  riots  do  not  spread  in  other  parts  of  the  country.

 श्री  प०  गोपालन  :  हाल  ही  में  सरकार  ने  fecal  और  देश  के  कुछ  अन्य  में  सक्रिय

 स्वयं  सेवक  संघ  की  जिलों  और  प्रशिक्षण  शिविरों  पर  रोक  लगा  दी  है  ।  देश  में  साम्प्रदायिक  fear

 भड़क  जाने  के  बाद  से  सरकार  ने  यह  उपयुक्त  कदम  उठाया  हम  इसका  स्वागत  करते  हैं  ॥:

 केरल  में  राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  संघ  के  प्रशिक्षण  शिविर  बड़ी  संख्या  में  लगते  हैं  ।  मुझे  आधा  है  कि

 सरकार  वहां  पर  भी  शासन  के  लागु  होते  ही  ऐसी  ही  कार्यवाही  करेगी  ।  केरल  में  कुछ

 स्थलों  पर  खुले रूप  से  साम्प्रदायिक  विद्वेष  की  भत्संना  की  जाती  है  किन्तु  गुप्तरूप  से  प्रशिक्षण

 केन्द्र  लगाये  जाते हैं  ।  वहां  पर  गुप्तरूप से  दिये  जाने  वाले  प्रशिक्षण  को  केरल  के  गृह-मंत्री
 किसी  एस०  मुहम्मद  कोया  का  संरक्षण  प्राप्त  है  ।  वह  लीग  दल  के  हैं  ।  क्या  केन्द्रीय

 सहकार  को  अपने  गुप्तचर  विभाग  से  इस  आदाय  के  समाचार  मिले  यदि  हां  तो  क्या  मुस्लिम
 लीग

 गुप्त रूप
 से  लगाये  जाने  वाले  शिविरों  के  विरुद्ध  भी  ऐसी  ही  कार्यवाही  की  जायेगी  ? चके

 श्री  राम  निवास  यह  मुख्यरूप  से  केरल  राज्य  सरकार  का  मामला  है  और  इस
 मामले  में  वह  जो  चाहे  कार्यवाही  कर  सकती  है  ।  माननीय  सदस्य  का  कहना है  कि  राष्ट्रीय
 सेवक  संघ  तथा  कुछ  अन्य  संगठन  ऐसे  शिविर  लगाते  हैं  ।

 थी  कंवर  लाल  गुप्त  :  अन्य  संगठनों  के  नाम  पाप  >
 THE &
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 aft  राम  निवास  मिर्धा  :  मैं  तो  माननीय  सदस्य  के  वाक्यों  को  दोहरा  रहा  हूं  ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  आप  मुस्लिम  लीग  का  नाम  लेने  में  शरमा  क्यों  रहे  हैं  ।  माननीय

 सदस्य  ने  तो  मुस्लिम  लीग  का  स्पष्ट रूप  से  नाम  लिया  है  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  मंत्री  होने  के  नाते  उन्हें  सभी  संगठनों  पर  नजर  रखनी  चाहिए  ।

 feta  पर  बैन  सिफ  आर०  एस०  एस०  पर  नहीं  सब  पर  है  ।

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  यह  प्रत  विशिष्ट  प्रशन  है  और  उसका  क्षेत्र  सीमित  है  ।

 डा०  राम  सभी  fag  :  इंस  प्रकार  के  रवैये  से  सरकार  साम्प्रदायिकता  को  बढ़ावा दे  रही  है  |

 साम्प्रदायिक  दंगों  के  लिये  यह  सरकार  स्वयं  पूर्ण  रूपेण  जिम्मेदार  है  ।

 थी  लाल  गुप्त  :  मुस्लिम  लीग  ने  इस  मामले  में  सरकार  से  गठबन्धन  किया  हुआ  है  ।

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  मैं  यह  स्पष्ट  eal  में  बता  देना  चाहता हूं  कि  साम्प्रदायिक

 गतिविधियों  को  चाहे  राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  संघ  या  मुस्लिम  लीग  द्वारा  लगाये  जाने  वाले  दीवारों

 या  कवायदों  के  रूप  में  चाहे  वे  केरल  में  हों  या  अन्यत्र  समानरूप  से  दबाया  जायेगा  ।

 श्री  बलराज  मधोक  :  उन्होंने  यह  प्रदान  पूछा है  कि  क्या  मुस्लिम  लीग  द्वारा  सेकड़ों

 शिविर  लगाये  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  रास  निवास  मिर्धा  :  यह  set  सामान्य  नहीं  प्रदान  केवल  केरल  तक  सीमित  है  ।

 इस  विशिष्ट  saa  के  उत्तर  में  मैंने यह  कहा  है  कि  में  एक  संवैधानिक  सरकार  है  और

 उसकी  दृष्टि  से  जो  कार्य  ठीक  वह  करेगी  ।

 डा०  राम  सुभग  सिह  आप  अब  भी  उसका  नाम  नहीं  ले  रहे  हैं  और  इस  प्रकार  सभा

 को  गुमराह  कर  रहे  हैं  |

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  मैं  इस  आरोप  का  खंडन  करता  gt  यदि  राज्य  सरकार  उनकी

 गतिविधियों  को  आपत्तिजनक  समझती  तो  वहू  अवश्य  ही  इस  मामले  में  कोई  न  कोई  कार्यवाही
 दय  करेगी  ।

 श्री  चपलाकांत  भट्टाचार्य  :  माननीय  सदस्य  ने  तो  केरल  के  गृह  मंत्री  का  नाम  लिया  है  ।

 फिर  राज्य  सरकार  इस  मामले  मे  कसे  कार्यवाही  कर  सकती  है  ।

 श्री  राम  निवास  मिर्धा :  ag  बिल्कुल  गलत  सरकार  या  गृह  मंत्रो  का  उनकी

 बिल्कुल  ही  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  नंबर  लाल  गुप्त  केरल  में  साम्प्रदायिक  दंगों  के  जिए  वहां  के  गृह  मंत्री  जिम्मेदार

 श्री  प०  गोपालन  :  मैंने  तो  यह  प्रश्न  पूछा  था  कि  क्या  सरकार  को  अपने  गुप्तचर

 से  ऐसी  जानकारी  मिली  है  कि  केरल  में  ऐसे  प्रशिक्षण  शिविर  लगते  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से

 जानता  कि  मेरे  अपने  जिले  में  ही  ऐसे  सैकड़ों  शिविर  लगाये  जाते  कुछ  शिविरों  में  तो

 राइफलों  तक  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।  मैं  इसे  सिद्ध  कर  सकता  हूं  ।

 श्री  fo  के ०  नयनार  :.  मेरे  निर्वाचन
 में  राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  घ  और  मुस्लिम  लीग

 दोनों  ही  ऐसे  शिविर  चला  रहे  हैं  ।
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 श्री  ए०  sera  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रदान  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  राज्य  सरकार  के

 गृह  मंत्री  पर  आरोप  लगाया  है  किन्तु  ag  यहां  उपस्थित  नहीं  हैं  जो  भारोपों  का  उत्तर  दे  सकें  ।

 |

 थी  क०  लकप्पा  :  क्या  इस  प्रकार  के  आरोप  लगाये  जा  सकते  हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  सब  एक  साथ  बोल  रहे  फिर  मैं  सबको  कैसे  सुन
 सकता  हूं

 और  उन्हें  कसे  उत्तर  दे  सकता  हूं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  इसमें  कोई  भी  व्यवस्था  का  प्रीत
 नहीं

 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :
 मैं  आप  से  सहमत  हूं  ।

 श्री  क०  लक प्पा  :  आपने  कई  बार  यह  facia  किया  है  कि  मंत्रियों  की  अनुपस्थिति  में

 उन  पर  आरोप  न  लगाये  जायें  क्योंकि  वे  अपने  आरोपों  का  उत्तर  देने  के  लिए  मौजूद  नहीं  होते  ।

 श्री  जी०  मो ०  बिस्वास  :  यह  कार्यवाही  वृतांत  से  निकाल
 दिया  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  प्रश्न  काल  के  अतिरिक्त  एक  संघर्ष  काल  भी  होना

 चाहिए  ।  ताकि  उसके  पश्चात  सभा  में  शांति  स्थापित  हो  जाये  ।

 श्री  पृ०  गोपालन  :  मेरे  प्रदान  का  उत्तर  नहीं  मिला  ।

 Shri  G.  Venkataswamy  A  four-points  plan  was  sent  by  the  Central  Government
 to  all  the  State  Governments.  May  I  know  the  reaction  of  State  Governments  in  respect  there-

 to.  I  would  also  like  to  know  whether  it  is  a  fact  that  the  Cheif  Minister  of  Andhra  Pradesh  is

 encouraging  communal  organisation  ?  if  so,  the  details  thereof?

 अध्यक्ष  महोदय  :  चार-सूत्री  सुझाव  की  बात  तो  सामान्य  थी  ।  परन्तु  अब  आप  व्यक्तिगत

 मामलों  पर  उतर  आये  हैं  ।

 श्री  कण०  नारायण  राव  :  इस  प्रत  को  स्वीकृति  न  दी  क्योंकि  इसमें  मुख्य  मंत्री  पर

 आरोप  लगाया  गया  है  ?

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  यह  कहना  गलत  है  कि  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  साम्प्रदायिकता

 को  भड़काने  वाली  गतिविधियों  को  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैं  ।  जहां  तक  मुख्य  मंत्रियों  को  लिखे  गये

 प्रधान  मंत्री  के  पत्र  का  सम्बन्ध  वह  प्रधान  मंत्री  और  मुख्य  मंत्रियों  के  बीच  जो  विचार»

 विमान  निरंतर  चलता  रहता  उसी  का  अंश  है  ।  प्रधान  मंत्री  द्वारा  बुलायें  गये  मुख्य  मंत्रियों  के

 एक  सम्मेलन  में  विचार-विमश  के  दौरान  जो  मुख्य  निष्कर्ष  निकले  वे  ही  पत्र  द्वारा  मुख्य  मंत्रियों

 को  भेज  दिये  गये  ताकि  उन  पर  आगे  कार्यवाही  की  जा  सके  ।

 Sbri  Abdul  Ghani  Dar:  May  I  know  whether  it  has  come  to  the  notice  of  Government
 that  the  communal  riots  which  took  place  in  Bhiwandi  Jalgaon  Thana  and  other  places  of  Maha-
 rashtra  State  were  initiated  by  the  former  Finance  Minister,  Shri  Morarji  Desai  by  spending
 about  5  lakhs  rupees  for  this  purpose  only  to  defame  Shri  Y.  B.  Chawan  and  Shri  Naik  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  मूल  प्रदान  से  सम्बद्ध  नहीं  है  ।

 श्री  हो०  ना०  मुकर्जी  :  वीरा  केन्द्रीय  सरकार  इस  बात  से  ही  संतुष्ट  हो  जाती  कि  सांप्रदायिक
 दंगों  में  वीभत्स  कांड  करने  वाले  लोगों  पर  राज्य  सरकारें  बाद  में  मुकदमें  चलाती  हैं  ?  क्या

 स्तरीय  सरकार  ने  ऐसी  कार्यवाही  की  है  कि  ऐसे  मामलों  में  लोगों  पर  तत्काल  मुकदमें  चलाये
 जायें  ताकि  दोषी  लोगों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जा  सके

 |
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 प्रधान  अणुशक्ति  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्रो  इन्दिरा  :

 कुछ  लोग  गिरफ्तार  किये  गये  थे  ।  कुछ  पर  मुकदमा  चलाया  जा  रहा  इस  सम्बन्ध  में  कुछ

 लोगों  को  निलम्बित  भी  किया  जा  चुका  है  ।

 कछ  माननीय सदस्य  खड़े  हुये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  पूरे  प्रदान  काल  में  इस  एक  प्रइन  को  ही  चलाना  चाहते हैं
 |

 अब  मैं  अगले  प्रशन  को  लेना  चाहता  हूं

 श्री  बलराज  मधोक  :  यह  गलत  बात है  ।  आप  हमें  भी  अनुमति  दीजिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  ate  अधिक  प्रश्नों  की  अनुमति  नहीं  दूंगा
 |

 श्री  बलराज  मधोक  :  देश  में  सांप्रदायिक  दंगों  को  भड़काने  के  लिये  ये  जिम्मेदार  हैं  ।

 प्रधान  मंत्री  के  भाषणों  से  सांप्रदायिक  दंगे  भड़के  हैं  ।
 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  पुकारा  नहीं  था  |

 श्री  बलराज  माननीय  मंत्री  ने  अभी  राज्य  सरकारों  को  निदेशों  के  बारे में  बताया  |

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  दिल्‍ली  में  आपने  क्या  किया  ।  दिल्‍ली  में  किसके  आदेश  थे  ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  हमारे  कल  पर  लांछन  लगाये  जा  रहे  हैं  ।  हमें  गाली  दी  जा  रही

 है  और  हमें  आप  अवसर  ही  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  सांप्रदायिक  दंगों  के  लिये  कौन  जिम्मेदार  यह

 जानने  के  लिये  एक  आयोग  नियुक्त  जाये  ।  इसमें  हम  यह  सिद्ध  करके  बतायेंगे  कि  इनके

 लिये  कौन  उत्तरदायी  है  ।  इनके  लिये  प्रधान  मंत्री  जिम्मेदार  हैं  ।

 श्री  बलराज  मधोक
 :

 ये  स्वयं  इसके  लिये  जिम्मेदार हैं
 ।  अपने  हितों  और  दलगत  हितों  या

 निहित  स्वार्थों  के  कारण  ये  देश  में  साम्प्रदायिक  दंगे  कराते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रशन  |

 श्री  बलराज  मधोक  सांप्रदायिक  कौन  है  ?  जो  व्यक्ति  निजी  स्वार्थों  या  दलगत  हितों  को

 राष्ट्रीय  हितों  से  अधिक  महत्व  देता  वही  सांप्रदायिक  है  ।

 श्री  कंदर  लाल  गुप्त  :  यह  पता  लगाने  के  लिये  कि  सांप्रदायिक  दंगों  के  लिये  कौन

 दार है  ;  एक  आयोग  नियुक्त  किया  जाये  ।  हम  उसमें  सिद्ध  करेंगे  कि  उनके  लिये  प्रधान  मंत्री

 जिम्मेदार  हैं  ।

 श्री  बलराज  मधोक  :  आप  प्रधान  मंत्री  की  रक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  यह  बात  गलत  है  ।  इस  प्रश्न  को  हम  पहले  ही  25  मिनट  दे

 चुके हैं  ।  अब  मैं  अगले  प्रइन  पर  पहुंच  गया  हूं
 ।



 Sravana  9,  1892  (Saka) Oral  Answers

 देश  में  नक्सलवादियों  को  गतिविधियों  में  वृद्धि

 ना
 ||

 F122,  को  श्रद्धा कर  सुधार  :  श्री  एन ०  शिवप्पा :

 शो  सा मिना थन  :  श्री  जो ०  वाई०  कृष्णन  :

 श्री  दण्ड पाणि :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  31  1970  को  नक्सलवादियों ने  पुलिस  दल  पर
 बम

 द्वारा

 आक्रमण  करके  कलकत्ता  में  अपनी  आतंकवादी  गतिविधियां  आरम्भ  कर  दी  .

 (a)  यदि  तो  क्या  पश्चिम  बंगाल  में  नक्सलवादियों  की  गतिविधियां  तब  से  बढ़

 रही  हैं  ;

 क्या  उनकी  गतिविधियों  के  सम्बन्ध  में  संघ  सरकार  के  उदार  स्वयं  से  उनको  देश  के

 अन्य  भागों  में  भी  आतंक  फलाने  का  प्रोत्साहन  मिला  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  समय  नक्सलवादी  जम्मू  और  काश्मीर  आंध्र

 उत्तर  बाहर  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  गड़बड़ी  तथा  संकट  पैदा  कर  रहे  हैं  ;  और

 यदि  तो  उनकी  गतिविधियों  को  समाप्त  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  को  जा

 रही  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वेज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  वि  भागों

 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 जाता  है  ।

 विवरण

 पश्चिम  बंगाल  में  उग्रवादियों  की  गतिविधियों  में  1970  के  तीसरे  सप्ताह  से  वृद्धि

 हुई  है  ।  किन्तु  ऐसी  गतिविधियों  के  प्रति  कोई  ढील  देने  का  कतई  कोई  set  नहीं है  ।  केन्द्रीय

 सरकार  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  साथ  प्री  तरह  सम्पर्क  बनाये  हुये  हैं  और  इन
 गति  विधियों

 को  दबाने  के  लिये  अत्यघिक  स्नातक  तथा  कानून  के  समस्त  निरोधात्मक

 तथा  का  कड़ा  प्रयोग  किये  जाने  की  आवश्यकता  पर  निरन्तर  बल  देती  रही  है  ।  इसके
 अतिरिक्त  राज्य  सरकारों  को  अतिरिकत  सदस्य  पुलिस  वायरलेस  तथा  अन्य  उपकरण
 तथा  आसूचना  के  एव-वनीकरण  समेत  सभी  उचित  सहायता  दी  जाती  है  ।

 राज्य  सरकार  उग्रवादियों  की  गतिविधियों  का  सामना  करने  के  लिये  कानून  के  अ  अनुसार
 कड़ी  कार्यवाही  कर  रही  है  ।  ais  okay  उड़ीसा  तथा  उत्तर  प्रदेश  की
 राज्य  सरकारों  ने  उग्रवादियों  के  विरुद्ध  षड़यंत्रों  के  मामलों  समेत  मुकदमें  चलाये  हैं  fee  ट  सल
 साहित्य  के  प्रकाशकों  तथा  मुद्रकों  के  विरुद्ध  भी  कायंवाही  आरम्भ  की  गई  है  ।  के  न्द्रीय  सरकार  ने
 राज्य  सरकारों  से  अवैधरूप  से  रखे  गये  आग्नेयास्त्रों  तथा  विस्फोटकों  की  ब  रामदगी  के  लिये
 नियमित  अभियान  आयोजित  करने  का  अनुरोध  किया

 है  और  इन  अभियानों
 हुये  हैं  ।

 के  परिणाम  अच्छे

 उग्रवादियों  की  HATA]
 इ  लिलि  fay  से  fauna  >  fat IiYed  के  अग्रेतर  विधायी  उपाय  भी  विचाराधीन
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 be  |  faq  बंगाल  में  नक्स  सवादी  खतरा

 *  124.  पो  राम  चरण :  att  रघुवीर  सिंह  शास्त्री  :

 थ्रो  हेम श्री  थी  गोपाल साबू  :

 श्री  दिव  चरण  लाल  :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  परिचय  बंगाल  में  राष्ट्रपति  शासन  लागु  करने  के  वहां

 नक्सलवादियों  का  खतरा  अत्यधिक  बढ़  गया  जीवन  अधिक  असुरक्षित  हो  गया  और

 पाट  की  घटनाएं  दिन  प्रतिदिन  की  बात  हो  गई  हैं  ;

 यदि  तो  पश्चिम  बंगाल  में  इस  अराजकता  की  स्थिति  के  लिये  उन

 कारियों  का  जिन  पर  शासन  के  संचालन  का  भार  हैं  तथा  जो  राज्य  में  कानन  तथा  व्यवस्था  से

 सीधे  संबद्ध  उपेक्षापूर्ण  तथा  पक्षपातपूर्ण  रवैया  कहां  तक  जिम्मेदार  हैं  ;  और

 राज्य  में  कानून  और  व्यवस्था  सुधारने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  वि  मागों

 में  राज्य  मंत्री  (att  कृष्ण  चन्द्र  :  से  इस  सदन  में  आज  तारांकित  प्रदान  संख्या

 122  के  दिये  गये  उत्तर  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  है  ।

 श्री  श्रद्धा कर  सुधार  :  क्या  150  व्यक्तियों  की  गिरफ्तारी  के  जिनमें  नक्सलवादी

 होने  का  सन्देह  पश्चिम  बंगाल  को  विधि  तथा  व्यवस्था  की  स्थिति  में  कोई  सुधार  हुआ  है  ।

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  के  कारणों  की  जांच  की  है  कि  नक्सलवादी  विशेषकर  दीक्षित  संस्थाओं

 पर  ही  हमले  क्यों  कर  रहे  हैं  ?

 शी  कुष्ठ  चन्द्र  पंत  :  पशिचम  बंगाल में  चालू  वर्ष  के  पूर्वाद्ध  में  16  15  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार

 किया  गया  है  ।  उनमें  से  अनेक  व्यक्तियों  को  जमानत  पर  रिहा  कर  दिया  गया  हैं  ।  वहां  पर

 पालिका  से  पृथक  है  ।  इस  मामले  में  कार्यवाही  करना  न्यायपालिका  का  काम  है  ।

 श्री  बलराज  मधोक  :  साम्प्रदायिक  हिंसा  तथा  साम्यवादी  हिंसा  में  अन्तर  है  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  यह  सच  है  कि  दैनिक  संस्थाओं  पर  हमले  होते  रहते  हैं  बौर

 परिचय  बंगाल  में  हो  रही  हिसा  का  वह  एक  मुख्य  अंग  है  ।  मैं  इस  बात  को  जोर  देकर  नहीं  कह

 सकता  कि  नक्सलवादी  शैक्षिक  संस्थाओं  पर  क्यों  हमले  कर  रहे  हैं  ।  शायद  वे  चीन  में  घट  रही

 घटनाओं  से  कुछ  सीख  रहे  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  में  राष्ट्रपति  के  शासन  लागु  होने  के  पश्चात

 2  महीने  at  अवधि  में  निश्चय  ही  विधि  व्यवस्था  की  स्थिति  में  सुधार  हुआ  था  ।  परन्तु  अब

 नहीं  में  वृद्धि  हो  गई  है  ।  हमारी  जानकारी  यह  है  कि  गत  दो  सप्ताह  से  हिसा  की  घटनाओं  के

 विरुद्ध  प्रभावशाली  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  श्रद्धा कर  सुधार  :  नक्सलवादियों  द्वारा  रिवाल्वरों  तथा  बन्दूकों  का  अत्यधिक
 प्रयोग  किये  जाने  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कार्यवाही  कर

 9
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 रही  है  कि  लोगों  को  रिवाल्वर  तथा  बन्दूकों  आदि  की  सप्लाई  करने  वालों  की  भी  संख्या  को

 कम  किया  जाये  अथवा  उन्हें  पुर्णतया  समाप्त  किया  जाये  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  बात  के  लिए  जोर  डाला  गया  है  कि
 आग

 उगलने  वाले  हथियारों  तथा  विस्फोटकों  को  बरामद  करने  के  सम्बन्ध  में  अभियान  चलाया  जाये  |

 इनके  अच्छे  परिणाम  भी  निकले  हैं  ।  बरामद  किये  गये  अनेक  बमों  के  बारे  में  मेरे  पास  आंकड़े  हैं  ।

 श्री  श्रद्धा कर  सुपकार  :  यह  कहा  गया  है  कि  बम  6  रुपये  प्रति  किलो  के  हिसाब  से  बिक

 रहे  हैं  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  जहांतक  हथियारों  तथा  विस्फोटकों  के  सप्लाई  साधनों  का  सम्बन्ध

 हम  इस  मामले  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  इस  सभा  को  एक  ऐसे  मामले  का

 समाचार  मिला  है  जिसमें  कुछ  विद्रोही  नागाओं  ने  चीनी  साधनों  से  प्राप्त  हथियारों को  आगे
 सप्लाई

 किया  है  ।  परन्तु  बड़े  पैमाने  पर  इस  का  पता  नहीं  लगा  सके  अनेक  देश  में  ही  बने  हुए  पिस्तौल

 बम  बनाने  में  जो  अनेक  रसायन  प्रयोग  होते  वे  रसायनिक  प्रयोगशालाओं  में  वाणिज्यिक

 स्तर  पर  उपलब्ध  हैं  ।  अतः  रसायनों  की  खरीद  को  पूरी  तरह  रोकना  सम्भव  नहीं  है  ।

 जहां  तक  आयुध  कारखानों  से  ऐसी  सामग्री  के  परिवहन  सम्बन्ध  गाड़ियों  के  साथ

 रक्षक  भेजे  जाते  हैं  ताकि  माग  में  होने  वाली  चोरी  को  यथासम्भव  रोका  जा  सके  ॥

 श्री  एन०  शिवप्पा  :  विभाग  के  पुलिस  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्रीय  सरकार

 के  विभिन्‍न  अभिकरणों  तथा  नक्सलवादियों  के  बीच  सिविल  युद्ध  चल  रहा  है  ।  विधि  व्यवस्था

 पूर्णतया  समाप्त  हो  गई  है  ।  जीवन  अस्तव्यस्त  हो  गया  है  ऐसी  स्थिति  वहां  पर  उत्पन्न

 हो  गई  flag  बात  पूर्णतया  केन्द्रीय  सरकार  की  जानकारी  में  है  और  लोग  भी  इस  बारे  में

 जानते  हैं  ।  इस  मामले  पर  अनेक  बार  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  पश्चिम  बंगाल  सम्बन्धी  सलाहकार

 समिति  में  भी  इस  मामले  पर  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  यह  महसुस  किया  गया  था  कि  इस  मामले  में

 कुछ  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  इस  प्रदान  का  जो  उत्तर  दिया  गया  उसमें  यह  कहा  गया  है  कि  :

 *'उग्रवादियों  की  गतिविधियों  से  निपटने  के  लिए  विधायी  उपाय  विचाराधीन  हैंਂ  |

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  देश  में  नक्सलवादियों  की  गतिविधियों  को  खत्म  करने  के

 लिए  सरकार  को  इस  बात  का  विधेयक  बनाने  में  कितना  समय  लगेगा  ?  देश  में  नक्सलवादियों  की

 गतिविधियों  को  खत्म  करने  के  लिए  सरकार  किस  प्रकार  के  विधेयक  को  क्रियान्वित  करना

 चाहती  है  ।  बया  उनके  मन  में  विधेयक  लाने  का  कोई  अन्य  तरीका  है  ?  यदि  हां  तो  क्या  वह
 उसको  सभा पटल  पर  रखेंगी  ?

 शी  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  जहां  तक  विधेयक  बनाने  में  समय  लगने  का  सम्बन्ध  1969  में  ही
 इस  प्रकार  का  विधेयक  बनाने  के  लिए  गृह-कार्य  मंत्री  ने  विरोधी  दलों  के  नेताओं  की  एक  बैठक

 बुलाई  भी  ।  परन्तु  उस  बैठक  में  विरोधी  दलों  के  बहुत  कम  नेता  उपस्थित  हुए  थे  और  इसलिए

 कुछ  भी  नहीं  किया  जा  सका  ।

 श्री  बलराज  मधोक  :  आप  विरोधी  दलों  के  परामर्श  से  कोई  निर्णय  ही  नहीं  लेते  हैं  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  हमारी  नीति  यह  र
 >

 कि  हम  अनेक  मामलों
 में  विरोधी  दलों  के

 नेताओं  के  परामर्श  से  कार्य  वह
 नकली  पी  रते  हं  ।
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 थ्री  पीलू  मोडी  :  आप  विरोधी  दलों  का  परामर्श  तब  ही  लेत ेहैं  जब  आप  विधेयक  बनाना

 नहीं  चाहते  ।  जब  आप  की  इच्छा  विधेयक  पास  करने  की  होती  है  तो  आपको  कोई  नहीं  रोक

 सकता  और  आप  विधेयक  पास  कर  लेते  चाहे  उसका  कितना  ही  विरोध  क्यों  न  मैं  सभा  में

 इस  प्रकार  की  झूठी  टिप्पणियां  सहन  नहीं  कर  सकता  )
 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  The  factual  position  is  that  they  did  not  bring  the  Detention

 Law  because  Shri  Bhupesh  Gupta  opposed  11,

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  मैं  स्थिति  के  बारे  में  तथ्य  तथा  विरोधी  दलों  में  और  अधिक  एकता
 लाने  का  प्रयास  कर  रहा  था  ।

 श्री  बलराज  मधोक  :  हम  इस  का  विरोध  करते  हैं  ।  यह  एक  गम्भीर  मामला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  भी  कुछ  सहन  नहीं  करता  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  मैं  आप  के  इस  विनिर्णय  को  स्वीकार  कर  रही  हूं  कि

 हमें  तथ्यों  तक  ही  सीमित  रहना  प्रत्येक  प्रकार  के  आरोप  लगाये  गये  हैं  परन्तु  किसी

 ने  उन  पर  आपत्ति  नहीं  की  और  भाप  ने  भी  उनको  नहीं  रोका  ।

 श्री  बलराज  मधोक  :  हमने  कभी  भी  कोई
 असंगत

 बात  नहीं  कही  ।

 श्री  रंगा  :  बंगाल  सरकार  द्वारा  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  था  और  उसको

 सूची  में  भी  शामिल  किया  गया  था  परन्तु  श्री  भूपेश  गुप्ता  के  कहने  पर  गृह-कार्य  मंत्री  ने  उसको

 वापस  ले  लिया
 ।

 प्रधान  मंत्री  जीਂ  क्या  बात  कह  रही  हैं  यदि  वह  नहीं  जानती  हों  तो  अपने

 सहयोगी  से  इसका  उत्तर  देने  के  लिये  कहें  इसको  कायें  सूची  में  शामिल  गया  था  और

 इस  सरकार  ने  इसको  बाद  में  वापस  लिया  ।

 श्री Go  Go  तापड़िया  :  श्री  भूपेश  गुप्त  के  कहने  पर  ही  warn  साहब  ने  ऐसा

 किया  था  ।

 Mr.  Speaker :  There  is  a  great  difficulty  because  if  something  is  said  to  anybody  in

 jok  he  takes  it  otherwise.  I  do  not  know  how  to  solve  this  problem?  The  answer  should  be
 strictly  related  to  question.

 श्री  रंगा  :  प्रधान  मंत्री  गलत  जानकारी  दे  रही
 हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रंगा  पहले  यहां  पर  उपस्थित
 नहीं

 थे  जब  कुछ  घटना  घटी  थी  ।

 Shri  Kanwarlal  Gupta:  The  Detention  Law  was  in  the  Agenda  but  Government
 lateron  dropped  it  as  it  was  opposed  by  Shri  Bhupesh  Gupta.  They  did  not  consult  any  one  in
 this  matter  and  now  putting  allegations  on  the  opposition.

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  ऐसी  बात  नहीं है  ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  हमने  सरकार  का  समर्थन  किया  था  परन्तु  फिर  भी  सरकार  ने

 इसे  वापस  ले  लिया  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  क्या  माननीय  सदस्य  सभा  की  कार्यवाही  में  इस  प्रकार  हस्तक्षेप  करना

 बन्द  करेंगे  |  हर  बात  की  कोई  सीमा  होती  है  ।

 थ्री  शबाना  द  क  ि  द  हम  भी  कुछ  प्रदान  पुछना  चाहते  हैं  ।
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 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  एक  विशिष्ट  आरोप  लगाया  गया  है  कि  श्री  भूपेन  गुप्ता  के

 कहने  पर  प्रधान  मंत्री  ने
 उस  विधेयक  को  वापस  लिया  प्रधान  मंत्री  को  इसका  उत्तर  देना

 चाहिये  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  जो  कुछ  मैं  उस  बारे  में  तथ्य  बता  रहा  था  ।  भविष्य  के  लिये

 हम  कुछ  विधायी  उपाय  करने  पर  विचार  कर  रहें  हैं  ।  मुझे  आशा  है  कि  उनको  पास  कराने  में

 हमें  सभी  माननीय  सदस्यों  का  सहयोग  प्राप्त  होगा  ।  हमें  आशा  है  कि  हम  उसे  प्रस्तुत  कर  सकेंगे

 तथा  उस  समय  सभा  के  पास  उस  पर  विचार  करने  के  लिये  समय  होगा  ।

 श्री  go  go  कापड़िया  :  माननीय  मंत्री  को  उन  उपायों  की  व्याख्या  करनी  चाहिये  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पस्त  :  मेरे  विचार  में  उसी  समय  इनकी  व्याख्या  करना  उचित  होगा  |

 श्री  स्वतंत्र  सिह  कोठारी  :  सरकार  साम्यवादी  दल  तथा  माक्सवादी  साम्यवादी  दल  के

 समर्थन  के  बिना  इसको  पास  करा  सकती  है  ।  अतः  उसे  प्रस्तुत  न  किये  जाने  के  क्या  कारण ह
 [|

 श्री  एन०  शिवप्पा  :  मेरे  saa  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया है  ।  सरकार  का  विचार  किस

 प्रकार  का  विधेयक  लाने  का  है  ।

 श्री  नम्बियार  :  किसी  प्रकार  के  विधेयक  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  यदि  लोगों  के  अधिकारों

 पर  रोक  लगाने  के  लिये  कोई  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  तो  हम  इसका  कठोरता  से
 विरोध  करेंगे  |

 हम  ऐसा  कोई  विधेयक  लाने  की  अनुमति  नहीं  देगें  ।  सभी  लोगों  को  मूल  अधिकारों  की  गारंटी

 दी  गई  है  और  हम  इस  प्रकर  का  विधेयक  लाने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकते  ।

 श्री  रंगा  इन  व्यक्तियों  द्वारा  मूल  अधिकारों  के  नाम  पर  लोगों  का  कत्लेआम  किया

 जा  रहा  यह  सरकार  इनको  प्रोत्साहन  दे  रही  है  ।

 श्री  नम्बियार  :  नक्सलवादियों  के  नाम  पर  सरकार  को  लोगों  के  लोकतंत्रात्मक  अधिकारों

 तथा  भावनाओं  को  दबाने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिये  i

 श्री  रंगा  :  सरकार  को  इस  दल  का  समर्थन  चाहिये  और  इसलिये  प्रधान  मंत्री  उचका

 सेन  कर  रही  हैं  ।

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :  मरा  एक  व्यवस्था  का  प्रदान  है  ।  श्री  रंगा  बार-बार  इस  सभा

 की  परामशंदात्री  समिति  में  घटी  घटनाओं  उल्लेख  कर  रहे  हैं  जहां  कुछ  निर्णय  लिये  गए  थे  ।

 वह  यह  भी  कह  रहे  हैं  कि  किसी  सदस्य  जो  कि  राज्य  सभा  का  सदस्य  के  प्रभाव  में

 आकर  कुछ  fara  किये  गये  हैं  ।

 श्री  गृह-कार्य  मंत्री  ने  समिति  से  वाद-विवाद  के  बाद  इस  विधेयक  को  वापस

 लिया  था  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  प्रीत  काल  में  व्यवस्था  का  प्रइन  नहीं  उठाया  जा  सकता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सलाहकार  समिति  के  मामलों  को  यहां  पर  नहीं  उठाया  जाना  चाहिये  ।

 at  gto  ato  मुकर्जी  :  सलाहकार  समिति  ने  कुछ  निर्णय  किये  थे  गलत  अथवा  ठीक ***

 श्री  रंगा  वहां  कोई  निर्णय  नहीं  हुआ  था  ।
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 श्री  ही०  ato  मुकर्जी  :  यह  बात  सभा  की  जानकारी  में  है  और  जब  तक  इसमें  परिवर्तन

 अथवा  संशोधन  अथवा  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  जाता  तब  तक  यह  सभा  सलाहकार  समिति के

 निर्णयों  के  बारे  में  कोई  आरोप  नहीं  लगा  सकती  और  सभा  भी  यह  भी  नहीं  कहू  सकती

 कि  कोई  अन्य  प्रकार  का  विधेयक  लाया  जा  रहा  है  ।  सरकार  भी  ऐसा  नहीं  कह  सकती  |

 श्री  रंगा  :  सलाहकार  समिति  में  कोई  निर्णय  नहीं  हुआ  था  ।  गृह-कार्य  मंत्री  द्वारा

 इसको  वापस  ले  लिया  गया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लोग  अपने  माननीय  दलों  के  माननीय  नेता  अत्यन्त  वरिष्ठ

 वयोवृद्ध  हैं  तथा  इस  सभा  में  मर्यादा  रखते  हैं  ।  कम  से  कम  आप  लोगों  को  तो  इस  प्रकार  के

 विवादों  से  दूर  रहना  चाहिये  ।

 शी  स०  सो ०  बुर्जों  :  क्या  आप  स्वतन्त्र  दल  को  भी  एक  वरिष्ठ  दल  कह  सकते

 अध्यक्ष  महोदय :  घि  शांति  ।  व्यवस्था  रखिये  ।  कभी  कभी  श्री  बनर्जी  स्थिति  को

 अत्यन्त  जटिल  बना  देते  हैं  ।

 सलाहकार  समितियों  में  जिन  विषयों  पर  विचार-विमर्श  fear  जाता  उनका  यहाँ

 जिक्र  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  यदि  इसी  सभा  में  सभी  मामलों  पर  विचार  होना  है  तो

 फिर  उन  समितियों  में  कार्य  करने  की  क्या  आवश्यकता  और  फिर  विवाद  आरंभ  हो

 जाता  है  ।

 श्री  रंगा  अगली  बार  गृह-कार्य  मंत्री  को  सलाहकार  समिति  का  अध्यक्ष  मत

 नियुक्त  कीजिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बड़े  खेद  की  बात  है  ।  वह  इस  प्रक्रिय  से  भली  भांति  परिचित

 Shri  Ram  Charan:  These  Naxalites  are  not  outsiders,  but  are  the  very  sons  of  this  mo-
 ther  No  body  has  yet  enquired  into  the  reason,  that  why  the  persons  have  become
 Naxalites.  After  all,  what  are  those  reasons?  The  reasons  are:  the  unemployment  among
 educated  people  and  also  the  improper  distribution  of  land.  The  Communists  have  exploited
 this  situation.  Today,  the  situation  is  deteriorating  in  West  Bengal  and  in  other  parts  of  the

 country  as  well  due  to  these  Naxalites;  but  in  West  Bengal,  the  Naxalites  are  being  recruited
 from  outside  the  State  and  they  are  taking  training  here.  They  got  Rs.  4,000  each  and  some
 arms  and  came  to  U.  also,  I  want  to  know  whether  the  Government  have  got,  other  than  the

 legislation,  any  social  remedy  or  plan  to  eradicate  unemployment  and  poverty  so  that  people  could
 be  stopped  from  turning  into  Naxalites  ?  If  they  have  got  no  measure  to  provide  food  and  cloth
 to  the  people  then  what  is  the  solution  for  the  problem  of  unemployment  and  removing  economic
 disparity.

 Shri  K.  Pant:  All  know  that  there  is  great  unemployment  and  poverty  in  this  country
 and  it  is  also  a  fact  that,....

 Shri  Ram  Charan:  Have  you  got  any  plan  ?

 Shri  K.  Pant:  Let  the  hon.  Member  listen  to  me  for  a  little  while.  It  is  also  well

 understood  that  unless  there  is  economic  development,  the  country’s  wealth  would  not  increase  and

 till  then  the  economic  condition  of  all  would  not  improve...  .{interruptions).

 Mr.  Speaker  :  After  all  it  is  Parliament.  A  question  has  been  asked  and  you  should
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 listen  to  the  reply.  The  way  in  which  the  work  is  going  on  here  is  not  going  on  to  bring  some

 special  credit  to  Parliament.  It  brings  down  the  standard  if  you  quarrel.

 Shri  Molahu  Prasad:  The  hon.  Minister  is  being  asked  about  removing  economic

 disparity  whereas  he  is  talking  about  development.  What  is  that  ?

 Mr.  Speaker  :  You  could  not  understand.

 Shri  Molahu  Prasad  :  I  understand  every  thing  and  also  I  can  make  him  understand.

 Shri  K.C,  Pant:  It  is  very  difficult  to  talk  about  economic  balance.  Just  now  was

 saying  that  until  we  could  bring  about  economic  development,  we  could  not  remove  all  these
 te difficulties.  It  is  necessary  that  there  should  be  some  programmes  and  plans  which  could  facilita

 proper  distribution  of  land,  increase  in  the  national  wealth,  removal  of  economic  an  d  social

 disparities.  Many  parties  and  people  of  this  country  have  faith  in  it  but  it  would  be  quite  wrong

 to  justify  the  Naxalites  on  this  pretext.  This  issue  should  be  kept  separate.  We  all  desire  that

 this  issue  should  be  dealt  with  properly  at  the  National  level,  but  it  does  not  mean  that  we  have

 no  faith  in  either  democracy  or  the  Parliamentary  system  or  that  we  want  to  destroy  every  thing

 by  resorting  to  violence.  It  is  very  essential  to  distinguish  between  these  two.  Certainly  we
 shall

 have  to  take  effective  measures  to  remove  this  discontentment  which  has  been  mentioned  here  by

 the  hon.  Members,  but  I  do  not  think  it  proper  to  justify  the  Naxalites  on  this  account.

 Shri  Ram  Charan  ;  I  have  not  justified  them.  I  had  pointed  out  the  main  problem  and

 that  is  unemployment.

 श्री  र०  ठाकु  र  :  प्रदान  संख्या  130  अत्यंत  महत्वपूर्ण  है  ।  उस  पर  विचार  किया  जाना

 चाहिए  |

 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri;  Would  the  hon.  Minister  be  able  to  state  the  number  of

 murders  excuted  by  the  Naxalites  uptill  now  and  also  the  action  taken  by  Government  to  pr  ovide

 relief  to  affected  families  ?  He  may  also  state  whether  it  is  a  fact  that  during  the  UF  Government’s

 regime  those  police  officials  were  appointed  in  the  senior  administrative  post  who  had  symp  athy

 with  the  Naxalites  and  who  took  a  lenient  view  of  their  activities  ?  Is  it  also  a  fact  that  these

 Naxalites  are  the  members  of  a  particular  political  party  ?  If  they  belong  to  a  particular  political

 party,  what  is  the  name  of  that  party  ?

 Shri  K.  Pant:  At  present  there  a  number  of  parties  involved,  One  of  them  is

 CPM  (L).  Some  belong  to  Andhra  Pradesh  and  some  are  in  other  States  also.

 Shri  S.  M.  Banerjee  :  Proutists  ?

 Shri  K.  C.  Pant:  Roudist.  You  are  correct  to  say  so.  These  parties  are  seven  or  eight
 in  number.  Are  they  all  following  the  same  path  collectively.  The  hon.  member  has  asked  the

 number  of  murders.  I  do  not  have  the  figures  but  I  can  give  the  number  of  violent  incidents.  In

 West  Bengal  it  is  175  upto  15th  July.  In  the  entire  country  it  is  nil  upto  1967  ;  in  1968  it is  59,  in

 1969  it  is  196  and  upto  30th  June,  1970  it  is  453.

 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri:  The  hon.  Minister  has  not  replied  to  my  question,  Is
 it  a  fact  that  at  the  time  of  UF  Government.

 Mr.  Speaker  :  He  has  answered.

 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri:  He  has  not  stated  whether  many  such  people  who
 sympathised  with  the  Naxalites  were  appointed  in  the  senior  police  ranks  during  the  regime  of
 the  UF  Government.  This  part  should  be  replied  to.

 Shri  K.  C.  Pant  :  It  is  fact  that  some  police  officials  were  given  promotions  and  some
 were  reinstated  during  the  tenure  of  the  UF  Government  with  whom  that  Government  had  some
 sympathy  in  this  regard.  But  in  the  present  situation.

 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri:  I  am  not  asking  about  the  present,
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 Shri  छिन  Pant:  It  is  possible  that  such  things  would  have  at  0181  time  but  at  present
 we  do  not  suspect  any  police  official  on  this  count,  and  understand  that  the  police  officials  would

 properly  carry  out  the  job  what  is  assigned  to  them.

 श्री  हेम  बरुआ  :  यह  सच  है  कि  देश  में  नक्सलवादियों  की  गतिविधियां  बढ़  गई  हैं  और

 मैं  उन  गतिविधियों  की  वृद्धि  अथवा  उनके  स्वरूप  का  ब्योरा  देना  नहीं  चाहता  ।  यह  भी  सच

 हैं  कि  नक्सलवादियों  ने  इस  सम्बन्ध  में  चीन  के  माओ  त्सा-तुंग  से  प्रेरणा  ली  यह  भी  सच  है

 कि  नक्सलवादियों  द्वारा  प्रयोग  में  लाये  गये  कुछ  शस्त्रास्त्र  चीन  से  चोरी  छिपे  लाये  गये  हैं  ।

 यह  भी  सच  है  कि  नक्सलवादियों  ने  मीजो  तथा  नागा  िद्रोहिंयों  को  भी  माओ-त्सा-तुंग  द्वारा

 दिखाये  गये  क्रान्तिकारी  मार्ग  पर  चलने  को  प्रोत्साहित  किया  है  ।  यह  तथ्य  नक्सलवादियों  द्वारा

 अंग्रेंजी  में  प्रकाशित  होने  वाली  पत्रिका  में  मिलते  हैं  ।  सरकार  ने  देशबराती  बंगाली

 तथा  लिबरेशन  )  पत्रिकाओं  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  है  जिन्होंने  देश  के  प्रति  अश्रद्धा

 उत्पन्न  की  है  तथा  प्रधान  मंत्री  ने  कलकत्ता  की  अपनी  नौ  घण्टे  की  यात्रा  के  दौरान

 पश्चिम  बंगाल  में  नक्सलवादियों  की  गतिविधियों  पर  अंकुश  रखने  हेतु  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 को  क्या  सुझाव  दिये  ?

 ay  कृष्ण  चंद्र  पस्त  :  लिबरेशन  जैसी  कुछ  पत्रिकाओं  के  प्रकाशकों  तथा  मुद्रकों  के  विरुद्ध

 कार्यवाही  की  गई  है  ।

 श्री  हेम  बरुआ  :  आप  सम्पादक  अथवा  मुद्रक  को  गिरफ्तार  नहीं  कर  सके  |

 श्री  कृष्ण  चंद्र  पन्त  दाँ  तक  मुझे  ज्ञात  वे  फरार  हैं  ।  अब  ये  पत्रिकाएं  प्रकाशित

 नहीं  हो  रही  हैं  ।

 श्री  नाथ  पाई  :  वे  क्यों  फरार  हैं  ?  कया  उनके  विरुद्ध  गिरफ्तारी  का  कोई  वारंट

 श्री  कृष्ण  चंद्र  पस्त  :  मेरे  विचार  से  यही  बात  है  परन्तु  निश्चय  के  साथ  कुछ  कहने  से

 पूर्व  मुझे  ब्योरा  देखना  पड़ेगा  |
 *

 यह  सच  है  क्रि  वे  फरार  हैं  ।  मैं  कह  रहा  था  कि  वे

 पत्रिकाएं  अब  अनियमित  रूप  से  तथा  चोरी-छिपे  निकल  रही  हैं  परन्तु  पहले  के  समान  नियमित

 रूप  से  प्रकाशित  तथा  वितरित  नहीं  होती  हैं  ।

 श्री  हेम  बरुआ  :  उन्होंने  मेरे  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  कि  प्रधान  मंत्री

 ने  कलकत्ता  के  अपने  नौ  घण्टे  के  दौरे  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  नक्सलवादियों  की

 गतिविधियों  पर  अंकुश  रखने  के  लिये  क्या  सुझाव  दिये  थे  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  कलकत्ता  में  वहां  के  कुछ  राजनैतिक  दलों  तथा  दिक्षा

 संस्थानों  के  नेताओं  एक  समाचार  पत्रों  के  सम्पादकों  तथा  शरणार्थी  शिविरों  का  दौरा  करने

 वाले  लोगों  के  साथ  हुई  मेरी  बातचीत  का  प्रमुख  अभिप्राय  स्थिति  के  बारे  में  उन  लोगों  की  राय

 लेना  था  ।  मेरी  यात्रा  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  देखना  था  कि  दिल्‍ली  में  कुछ  समय  पूर्व  लिये  गये

 निर्णयों  को  वहां  किस  प्रकार  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  इस  बातचीत  में  नक्सलवादियों

 तथा  समाज  विरोधी  तत्वों  के  बारे  में  कार्यवाही  करने  का  विषय  भी  आया  था  और  मेरे  सहयोगी

 मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  हम  किस  प्रकार  सारी  स्थिति  से  सम्पर्क  बनाए  हुए  हैं  ।  जो

 कार्यवाही  की  गई  उसका  सारा  ब्यौरा  तो  मैं  नहीं  दे  सकती  ।  मैंने  वहां  कुछ  सुझाव  दिये

 थे  और  इससे  पूर्व  भी  कुछ  सुझाव  दिये  थे  तथा  इसके  बाद  भी  कुछ  सुझाव  मैंने  दिये  हैं  ।  माननीय
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 सदस्य  यह  अनुभव  करेंगे  कि  सभी  सुझावों  की  रूपरेखा  पेश  करना  सम्भव  नहीं  हम
 इस

 अत्यन्त  नाजुक  तथा  गम्भीर  समस्या  से  निपटने  के  लिये  हर  सम्भव  प्रयास  कर  रह ेहैं
 इस

 संदर्भ  में  हमें  माननीय  सदस्यों  तथा  राजनयिक  दलों  की  सहायता  भो  चाहिये  क्योंकि  जहां  कहीं

 भी  ये  घटनायें  होती  हैं  ।  उनसे  वहां  के  लोगों  को  खतरा  उत्पन्न  होता  मैं  समझती  हुं  कि

 जब  हम  उनको  सहयोग  देने  की  बात  कहते  हैं  तो  उसका  अर्थ  है  कि  हम  उनको  खतरे  का

 बला  करने  को  कहते  हैं

 माननीय  सदस्य  :  यह  तो  एक  प्रकार  से  असैनिक  युद्ध  को  प्रोत्साहन  देना  है  |  )

 '
 *  *  यह  नहीं  कह  रहे  हैं  कि  वे  लोग  भी  उन  पर  बम  परन्तु  सावधान  रहें और  यह

 देखें  कि  कया  ऐसी  प्रवृत्ति  वहां  के  छात्रों  अथवा  व्यक्तियों  में  तो  नहीं  बढ़  रही  है  उदाहरणों

 हमने  देखा  कि  शिक्षा  संस्थानों  में  कई  बार

 श्री  हेम  बरुआ  :  निर्दोष  व्यक्ति  किस  प्रकार  बमों  से  सावधान  रह  सकते  हैं  ?

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  इसका  मुकाबला  किया  जाता  रहा  है  और  इससे  स्थिति  में

 सुधार  हुआ  मैं  एक  छोटी-सी  बात  का  जिक्र  कर  रही  थी  ।  कभी  कभी  कोई  एक  दल
 स्थिति

 का  अनुमान  करने  आता  है  कि  Hat  क्या  कहां  कौन  सा  साज-सामान  रखा  है  ।  अब  यदि

 लोग  सावधान  हैं  तो  वे  यह  जानकारी  उन्हें  नहीं  देंगे  ।  अन्यथा  लोग  तो  उसे  एक  सामान्य

 कारी  प्राप्त  करना  हीਂ  जैसे  साधारण  saa  है  कि  प्रयोगशाला  कहां  आओ

 हम  उन्हें  बता  दें  मी

 कालेजों  और  स्कूलों  के  प्रिंसिपलों  तथा  faa  विद्यालयों  के  उपकुलपतियों  के  साथ  मेरी

 बातचीत  बड़ी  ही  रोचक  तथा  लाभ-प्रद  रही  तथा  उसमें  अनेक  सुझावों  पर  विचार  fear  गया  t

 हो  सकता  है  कि  ये  सारे  उपाय  कारगर  न  हों  परन्तु  ऐसी  स्थिति  में  हमें  प्रयत्न  तो  करने  ही

 चाहिये  तथा  हम  देखें  क्रि  हम  सभी  किस  प्रकार  इसमें  सहयोग  दें  |

 Shri  5.  M.  Banerjee:  A  feeling  is  growing  in  the  country  that  Parliamentary  democracy
 can  neither  end  corruption  nor  solve  the  problem  of  unemployment.  If  inequality  and  disparity
 continue  to  grow  for  another  five  years  people  will  follow  only  two  paths.  Those  who  are  religious
 minded  would  go  to  Kali  bari  and  others  will  follow  the  Naxalites.

 Mr.  Speaker  :  Please  ask  the  question.

 Shri  5.0  M.  Banerjee:  The  Prime  Minister  stated  in  reply  to  a  question  that  the
 students  of  best  school  and  colleges  are  becoming  Naxalites,  They  are  not  goondas.  They  are
 best  students.  Are  you  proposing  in  this  five  year  plan  for  the  removal  of  disparity  and  unem-
 ployment  so  that  not  only  the  condition  of  Bengal  may  improve  but  the  young  men  may  get  some
 work  ?  The  Prime  Minister  herself  said  about  this  in  a  speech  at  Calcutta.  So  I  want  to  know
 from  her  about  this  matter,

 Shrimati  Indira  Gandhi  :  A  reply  to  this  has  already  been  given  by  Shri  Pant  and  the
 proposals  for  the  development  and  removal  of  unem
 It  is  a  fact  that  there  are  some  brilliant  students  i

 ployment  have  been  placed  before  the  house,

 them  are  brilliant.
 n  this  party.  It  is  not  true  to  say  that  most  of So  we  are  trying  to  seek  help  from  those  who  are  against  this.'I  do  not  at  all disown  the  responsibility.  The  responsibility  is  ours  and  is  that  of  Government  of  Bengaland  the Police.  We  want  cooperation  from  the  people  and  the  stundents  in  this  task,

 att  नाथ  पाई  :  प्रधान  मंत्री  ने  सभी  राजनीतिक  दलों  से  सहयोग  मांगा  है  ।  मैं  उनसे  अथवा
 श्री  पन्त  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  सहयोग  किस  उद्देश्य  से  मांगा  जा  रहा  है  |  क्या  सहयोग
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 पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  वर्तमान  भकमंण्क्यतता  को  मौन  स्वीकृति  देने  के  लिये  अथवा  इस  बुराई

 का  सामना  करने  के  लिये  मांगा  जा  रहा  है  वह  वास्तव में  नक्सल पंथियों  का  पतन  चाहती  है

 तो  क्या  वह  अनुभव  करती  है  कि  वर्तमान  राज्यपाल  का  बना  रहना  उचित  नहीं  है  ।  मेरी  समझ  में

 यह  कतई  उचित  नहीं

 में  उनका  ध्यान  चारू  मजुमदार  के  वक्तव्य  की  ओर  दिलाना  चाहता  हु  क्या  उनके

 विरुद्ध  कोई  वारण्ट  है  ।  मैं  मानता  हूं  कि  पुलिस  दण्ड  द्वारा  उद्देश्य  की  पूर्ति  नहीं  हो  सकती  ॥

 रोजगार  अवध्य  दिये  जाने  चाहिये  ।  और  अन्याय  की  स्थिति  समाप्त  होनी  चाहिये  ।  क्या  यह

 सच  नहीं  कि  श्री  चारू  मजमूदार  ने  एक  नई  खोज  प्रस्तुत  की  है  ।  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ।  उसके  अनुसार  वहू  उन  सब  बातों  का  तथा  व्यक्तियों  का  उन्मूलन  करना  चाहते

 हैं  जिन्हें  वह  और  उसके  साथी  समाज  के  शत्रु  समझते  हैं  ।  सभी  सूचियां  प्रकाशित  की  जाती  हैं  ।

 उन्होंने  89  व्यक्तियों  के  नाम  दिये  हैं  जिनको  काल  कर  दिया  गया  है  ।  अब  और  नाम  प्रकाशित

 किये  जा  रहे  हैं
 ।

 इस  बारे  में  आपको  क्या  कहना  हम  समझते  हैं  कि  हम  नक्सल पंथियों का
 सफाया  कर  रहे  नक्सल  पंथ  कोई  बौद्धिक  वस्तु  नहीं  है  ।  कया  मैं  प्रधान  मंत्री  से  पूछ  सकता  हूं
 कि  श्री  धवन  के  राज्यपाल  बने  रहते  ag  अपनी  इस  बारे  में  निष्ठा  कैसे  व्यक्त  कर

 सकते हैं  ?

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  यह  कहना  कि  हम  ae  कार्यवाही  नहीं  कर  अनुचित  है  ।

 वहां  राज्यपाल  कौन  है  इससे  नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  होता  |  नीति  स्पष्ट रूप  से  दृढ़ता
 पूर्वक  व्यक्त  कर  दी  गई  है  ।  वहां  परातें-दाता  समिति  है  और  कठोर  कदम  उठाये  जाते  हैं  ।
 जैसाकि  श्री  पंत  जी  ने  बताया  कि  इस  प्रश्न  के  निष्पादन  में  कुछ  समय  ले  रहे  हैं  ।  वास्तव  में

 ag  जटिल  प्रइन  है  ।  कठोर  कार्यवाही  की  गई  उसका  ब्यौरा  यहां  नहीं  fear  जा  सकता  ।
 नीति  अब  निर्माण  की  अवस्था  में  नहीं  है  ।  अब  हम  केवल  नए  सुझावों  की  कार्यान्विति  पर  ही
 at  ध्यान  देते  हैं  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थिति  सुधरी  मैं  मानती  हुं  कि  सहसा  कोई  परिवर्तन

 नहीं  हो  सकता  ।  हमें  पता  है  कि  लोगों  को  कत्ल  किया  गया  कुछ  हमारे  प्रिय  सहयोगी  भी
 खत्म  कर  दिये  गये  हैं  ।

 श्री  नाथ पाई  नक्स  लपंथियों  द्वारा  लक्ष्य  बनाये  गये  व्यक्तियों  के  बारे  में  क्या  किया
 गया  है  ?

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  उन्हें  सारे
 ण

 दिया  गया  है  ।  हम  उनके  जीवन  रक्षा  के  लिए  go
 यत्न  करेंगे  ।

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  980  के  बारे  में
 Re.  U.S.  Q.  No.  989

 प्रधान  अणुशक्ति  गृह-किये  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  (
 सदन  का  ध्यान  अतारांकित  प्रदान  संख्या  980  के  बारे  में  दिये  गये  उत्त

 श्रीमती  इन्दिरा  : मैं

 र  की  ओर  दिलाना  चाहती
 कि  सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  को  राज्य  का  दर्जा  देने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 डा०  राम  सुलग  सिंह  :  मणिपुर  और  त्रिपुरा  के  बारे  में  क्या  स्थिति है  ।  उन्हें  भी  राज्य
 का  दर्जा  देना  चाहिए  ॥
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 July
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 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  दिल्‍ली  में  सर्वसम्मत  मांग  है  कि  यहां  असेम्बली  होनी  चाहिए  ।

 प्रो  जि०
 मो०

 बिस्वास
 :

 उन्हें  मनीपुर  के  बारे  में
 भी

 कुछ  कहना  चाहिये
 |

 श्री  शिव  नारायण :  मणिपुर  तथा  त्रिपुरा  के  बारे  में
 क्या  हुआ

 ।  ये  राज्य  सीमा  पर

 स्थित हैं  ।

 थ्री  बलराज  मधोक  :  प्रधान  मंत्री  को  दिल्‍ली  और  मणिपुर  के  मामलों  पर  भी  विचार

 करना  चाहिये  ।

 weal  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 राजनीतिक  दलों  तथा  चुनावों  को  प्रभावित  करने  में  विदेशी  धन  का  प्रयोग

 श्री  भोलानाथ  सिस्टर  : *  123,  श्री  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी :

 श्री  योगेन्द्र  फार्मा  :  att  विभूति  मिश्र  :

 श्री  सरजू  पाण्डेय :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  राजनीतिक  दलों  और  चुनावों  को  प्रभावित  करने  के  लिये  प्रयोग  किये

 जाने  वाले  विदेशी  धन  के  बारे  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  प्रतिवेदन  का  सरकार
 ने  निरीक्षण  पुरा

 कर  लिया  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  कोई

 कार्यवाही  करने  का  है  ;  और

 बिदेशी  धन  के  परिचालन  को  रोकने  के  लिये  यदि  कोई  शासकीय  अथवा  अन्य

 प्रकार  की  कार्यवाही  की  गई  है  तो  वह  क्या  है  और  इस  धन  को  देश  में  सामान्यतः  किन  साधनों

 तथा  माध्यमों  के  द्वारा  परिचालित  किया  जाता  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों

 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द  :  से  गत  आम  चुनावों  में  तथा  अन्य

 जनक  प्रयोजनों  के
 लिये  विदेशी  धन  के  प्रयोग  पर  आसूचना  ब्युरो  की  रिपोर्ट  के  सम्बंध  में

 14  1969  को  लोकसभा  में  गृह  मंत्री  द्वारा  दिये  गए  वक्तव्य  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  किया

 जाता  है  ।  साधारण  व्यापारिक  लेन-देन  के  अतिरिक्त  विदेशी  एजेंसियों  अथवा  व्यक्तियों

 से  घन  प्राप्त  करने  पर  उचित  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिये  अस्थायी  विधायी  प्रस्ताव  तैयार  किये  गये

 प्रस्तावित  विधान  में  अस्त निहित  तत्वों  विधान  को  संसद  में  पुरःस्थापित  किये  जाने

 से  विरोधी  दलों  के  नेताओं  के  साथ  विचार-विमर्श  जायेगा  ।  इसके  अतिरिक्त  दुराचार
 को  दबाने  के  लिये  कानून  के  वर्तमान

 उपबन्धों को  कठोरता  से  लागू  करने  के  प्रयत्न  भी  किये  जा

 रहे  हैं  ।  प्रवचन  एजेन्सियों  को  भी  उचितरूप  से  सशक्त  कर  गया  है  ।  सामाजिक  विज्ञान

 अनुसंधान  की  प्रगति  का  पुनरीक्षण  करने  तथा  उनकी  लाभप्रद  प्रायोजनाओं  के  लिये
 भारतीय
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 अनुसंधान  की  विदेशी  आधिक  सहायता  पर  निभंरता  को  कम  करने  की  दृष्टि  से  इस  क्षेत्र  में

 अनुसंधान  कार्यक्रम  के  प्रायोजन  हेतु  भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  भी  स्थापित

 की  गई  है  ।

 काइमीर  के  लिये  अल्जीरिया यी  किस्म  के  स्वाधीनता  संग्राम  का  आवाहन

 नै  125,  श्री  यज्ञदत्त  फार्मा  att  स०  कुन्द

 श्री  सीता  राम  केसरी थ्री  वि०  नरसिम्हा  राव

 श्री  संगलायमाउम

 कया  गुह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  काश्मीर  में  अल्जीरिया यी  किस्म  का  स्वाधीनता  संग्राम  आरम्भ  करने  के  लिये
 देख  अब्दुल्ला  द्वारा  वहां  के  लोगों  को  हाल  ही  में  किये  गये  आवाहन  की  ओर  सरकार  का  ध्यान

 दिलाया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  शेख  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 प्रधान  अणुशक्ति  गह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा  :

 माननीय  सदस्य  8  जून  से  13  1970  तक  श्रीनगर  में  हुये  सम्मेलन में  शेख

 अब्दुल्ला  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  की  ओर  संकेत  कर  रहे  जम्मू  व  कश्मीर  सरकार  से  प्राप्त

 सुचना  के  अनुसार  शेख
 ने  सम्मेलन  में  कहा  था  कि  कश्मीरी  स्वतंत्रता  उसी  प्रकार  प्राप्त

 करेंगे  जिस  प्रकार  भारत  ने  ब्रिटिश से  और  अल्जीरिया  ने  फ्रेंच  से  प्राप्त  की  थी  ।

 सरकार  भारत  की  अखण्डता  की  उपेक्षा  करने  वाली  किसी  गतिविधि  को  विफल

 करने  के  लिये  उपयुक्त  समय  पर  कार्यवाही  करेगी  ।  राज्य  की  के  लिये  होने  वाले  प्रत्येक

 खतरे  को  सख्ती  से  तुरन्त  दबा  दिया  जायेगा  |

 अखिल  भारतीय  इंजीनियर  सेवा

 *
 1206,  श्री  मोहन  स्वरूप  व्या  गह-कार्यो  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अखिल  भारतीय  इंजीनियर  सेवा  गठित  करने  का  कोई  विचार  है

 क्या  यह  सेवा  उसी  प्रकार  की  होंगी  जिस  प्रकार  की  अखिल  भारतीय  स्तर  की

 अन्य  वर्गों  की  सेवाएं  हैं  और

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है
 ?

 गह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास
 :  जी  हां

 श्रीमान्‌
 1965  में  यथासंशोधित  अखिल  भारतीय  सेवाएं  afafaaw Waa,  1951  में  कुछ  नवीन

 अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  सृजन  के  लिये  व्यवस्था  है  जिसमें  भारतीय  इंजीनियर  सेवा

 शामिल  है  ।

 जी  श्रीमान  इस  सेवा  की  विशेष  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिये

 यथधावइ्यक  संशोधन  के  अधीन  रहते  हुए  |
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 ा भारतीय  इंजीनियर  मुख्य  बातें  सेवा  के  गठन  सम्बन्धी  ज्ञापन  में  स्पष्ट

 की  गई  हैं  जिसकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  में  रखी  गई  |  देखिए

 संख्या  एल०  ao  3795/70]  ।  इस  ज्ञापन  में  राज्य  केन्द्रीय  सरकार के  सम्बन्धित

 मंत्रालयों  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  टिप्पणियों  के  आधार  पर  संशोधन  किये  जा

 सकते हैं  ।

 बलरामपुर  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  कर्मचारियों  के

 विरुद्ध  पुलिस  को  ज्यादती

 127,  श्री  बे०  कू०  दासचौधरी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बलरामपुर  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  कर्मचारियों  पर  हाल  ही  में  पश्चिम

 बंगाल  पुलिस  द्वारा  की  गई  ज्यादतियों  के  जैसा  कि  अखिल  भारतीय  राज्य  संस्कार

 संघ  ने  अनुरोध  किया  सरकार  कोई  कार्यवाही  करने  के  विषय  में  विचार  कर  रही

 है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  श्रीमान्‌  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  जहाज  मालिकों  द्वारा  भारतीय  जहाज  चालकों  को

 बकाया  धनराशि  का  भुगतान

 *  128.  श्री  दिनकर  देसाई  :  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा

 करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  भारतीय  करार  पर  हस्ताक्षर  करने  के  बाद

 भारतीय  जहाज  मंच  की  मजूरी  और  बकाया  धनराशि  का  भुगतान  करने  से  इनकार

 कर  रहे  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उनकी  मजूरी  भर  बकाया  धनराशि  का  कई  महीनों  तक

 भुगतान  नहीं  किया  जाता  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  दूतावास  विदेशी  पत्तनों  पर  जहाज

 के  कमेंचारियों  को  धनराशि  बकाया  नहींਂ  अभिवचन  पर  हस्ताक्षर  करने  को  बाध्य  करते  हैं
 are  उन्हें  अपनी  मजूरी  भारत  में  लेने  की  सलाह  देते  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसद-कार्य  और  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  :  और

 यह  सच  नहीं  है  ।  गत  दो  वर्षों  में  केवल  ऐसे  दो  मामलों  की  सूचना  मिली  है  ।  पहले  मामले  में
 wad  सुखसागर  शिपिंग  ने  इस  एस०  गरीब  नवाज  को  बाद  में  1968  में
 कंबोडिया  में  बेच  दिया  गया  के  9  अधिकारियों  और  28  नाविकों  को  उनकी  मजदूरी  तथा
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 देय  धन  का  भुगतान  नहीं  किया  ।  दूसरे  मामले  में  मैसेज  हिन्दुस्तान  दीर्घित  कम्पनी  कलकत्ता  ने

 तीन  नाविकों
 को  जिन्होंने  कोलम्बों  में  एस०  एस०  पर  करार  पर  हस्ताक्षर  किये

 उनकी  मजदूरी  और  बकाया  धनराशि  नहीं  दी  ।

 जी  नहीं  ।

 oat  नहीं  उठता  ।

 संसद  सदस्यों  को  पितमो  बंगाल  संबंधी  सलाहकार  समिति  की  aor  के

 बारे  में  पश्चिमी  बंगाल  के  एक  कर्मचारी  का  कथित  रीमेक

 *  129,  श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  :
 थ्रो  कं०  हाज़िर :

 डा०  रोनेन  सेन  :  श्री  जि०  ato  विस्वास  :

 श्री  ही०  ना  मुकर्जी :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  13  1970
 के  कलकत्ता  के  एक  दैनिक  समाचार-पत्र

 ज स्टेडडं प  में  प्रकाशित  हुए  इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि

 परिचय  बंगाल  के  एक  अधिकारी  ने  यह  टिप्पणी  को  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सम्बन्धी  संसदीय

 समिति  की  10  और  11  जून  की  बैठक  में  उनका  भाग  लेना  केवल  समय  नष्ट  करना  था  ;

 यदि  तो  क्या  उनके  मंत्रालय  ने  उस  अधिकारी  द्वारा  की  गई  कथित  टिप्पणी

 की  सत्यता  अथवा  असत्यता  का  सत्यापन  किया है  ;  और

 यदि  ag  समाचार  area:  सही  तो  उस  अधिकारी  का  नाम  क्या  है  !

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों
 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  जी  श्रीमान  ।

 और  सरकार  को  ऐसे  वक्तव्य  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 प्रधान  मंत्री  को  हत्या  करने  के  लिए  जनसंघ  का  कथित  षडयंत्र

 *  130.  श्री  ओंकार  fag  :  श्री  सूरज  भान  :

 श्री  बजाज  फरनेन्डीज  :  श्री  नंबर  लाल  गुप्त  :

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :

 बया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  हाल  ही  में  एक  सार्वजनिक  सभा  में  कड़ा  था  कि  जनसंघ
 उनकी  हत्या  करना  चाहता  और

 उनके  उक्त
 वक्तव्य

 के  बारे  में  सरकार  द्वारा  की  गई  जांच  के  क्या  परिणाम

 गृह-काय  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  बेमानी  तथा  औद्योगिक  अ  नुसंधान  विभागों
 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  अं rh र  19  1970  को  पुरुलिया  सकी
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 Answers

 हाउस  के  बाहर  एकत्रित  व्यक्तियों  के  सामने  बोलते  हुए  प्रधान  मंत्री  ने  साम्प्रदायिक
 तथा

 उग्रवादी

 संगठनों  की  गतिविधियों  के  कारण  देश  में  व्याप्त  हिसा  के  आम  वातावरण  के  बारे  में  उल्लेख

 किया  था  ।  उनके  दिमाग  में  उनके  जीवन  को  दी  गई  कोई  विशिष्ट  धमकी  नहीं  थी  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  परिवहन  परिचालकों  को  आयातित  कारें  देना

 के  151  श्री  दण्ड पाणि :  श्री  नारायणन  :

 श्री  कोलाई  बरुआ  :  श्री  सावन  :

 श्री  नि०  र  भास्कर  :

 क्या  पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  उन  परिवहन  परिचालकों  जिनके  नाम

 स्वीकृत  सुची  में  ast  निर्धारित  मुल्य  पर  आयातित  कारें  देगी  ;

 यदि  तो  निर्धारित  मुल्य  कया  होगा  ;

 इन  परिवहन  परिचालकों  को  और  क्या  अन्य  रियायतें  देन  पर  सरकार  विचार  कर

 रही  और

 इन  रियायतों  से  सरकार  को  कितनी  मदद  मिलेगी  ?

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  कर्ण  :  हां  ।  अनुमोदित
 पेंट

 कार  परिचालकों  को  आरक्षित  मुल्य  पर  कारें  देने/आवंटित  करने  के  लिये  राज्य  व्यापार

 निगम  द्वारा  पेंशन  विभाग  को  पुरानी  आयातित  कारें  उपलब्ध  करायी  जाती  हैं  |

 कार  सीमा-शुल्क  तथा  अन्य  तत्सम्बन्धी  तत्वों  को  दृष्टि  में  रखते  हुये

 कार  का  आरक्षित  मुल्य  निर्धारित  किया  जाता  है  ।

 अनुमोदित  पर्यटक  कार  परिचालकों  को  निम्नलिखित  सुविधायें  दी  जाती  हैं  :

 (i)  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  आवंटित  पुरानी  आयातित  मोटर  गाड़ियों  के  लिये

 जायें  फालतू  पुर्जों  का  आयात  ;

 पयंटक  परिवहन  गाड़ियों  की  किराया  खरीद  में  ब्याज  की  कम  दरों  के  रूप  में  वित्तीय

 सहायता  ;  और

 (iii)  पेंशन  विभाग  के  कोटे  से  बिना  मीटर  के  चलने  वाली  पर्यटक  टैक्सियों  के  रूप  में

 प्रयोग  आने  वाली  एम्बेसेडर  कारों  का  आवंटन  ।

 मान्य  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  के  अनुरूप  प्यारे  परिवहन  गाड़ियों  की  व्यवस्था  करने  के

 लिये  ये  रिया  शर्तें  दी  जाती  हैं  ।  परिवहन  पर्यटक  के  आन्तरिक  ढांचे  महत्वपूर्ण  हिस्सा  होने  के

 पेंट  व्यवस्था  के  आन्तरिक  ढांचे  को  सुदृढ़  बनाने  तथा  इससे  देश  के  लिये  विदेशी  मुद्रा
 अजीत  करने  के  लिए  ये  गाड़ियां  एक  महत्वपूर्ण  अंग  हैं  ।
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 लिखित  उत्तर

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  में  प्रवेश  से  पूर्व  छात्रों  की  जांच-पड़ताल  करने  के  बारे  में

 दिल्‍ली  के  मुख्य  कार्यकारी  पार्षद  का  सुझाव

 *  132,  थी  धीरेन्द्र  कविता  :  att  सीमा  जे०  पटेल  :

 sit  देवीन्द्र सिंह  TTrat  ait  इसहाक  सम्मति  :

 क्या  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  के  मुख्य  कार्यकारी  arta  ने  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  को  लिखकर  यह

 सुझाव  दिया  है  कि  अन्य  राज्यों  के  जो  छात्र  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  में  प्रवेश  पाना  चाहते  प्रवेश

 देने  से  पूर्व  उनकी  जांच  पड़ताल  की  जाये  तुर्की  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  में  नक्सलवादियों  की

 पैठ  को  रोका  जा  सके  ;  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  बो०  के०  ato  ato
 :  जी  नहीं  ।

 प्रत  नहीं  उठता  ।

 हिन्दुस्तान  शिया  प्रबंधक  मंडल  हारा  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  के  विरुद्ध

 की  गई  शिकायत

 *  133,  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  श्री  पी०  पी०  एथोस  :

 श्री  नम्बियार  :  श्री  के०  एम०  अब्राहम  :

 क्या  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  शिया  के  प्रबंधक  मंडल  ने  यह  शिकायत  की  है  कि

 नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  विदेशों  से  जहाजों  के  खरीदने  के  क्र यादेश  देने  के  मामले  में

 स्तान  शिष्यों  की  अवहेलना  कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  शिया  की  वर्तमान  क्षमता  कितनी  है  और  शिपयार्ड  के  पास  इस

 समय  कितने  क्रयादेश  हैं  ;  और

 विदेशों  को  कितने  जहाजों  के  क्रयादेश  दिये  गये  हैं  और  उनके  प्राप्त  होने  की  समय

 अनुसूची  क्या  है  ?

 संसद्‌-कायें  और  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री
 नहीं  ।  देश  की

 पोत-निर्माण  क्षमता  के  पूर्ण  उपयोग  के  सुनि र्व यन  के  बाद  ही  जहाजों  के  आयात  लिए  agar  दी
 जाती  है  ।

 हिन्दुस्तान  शिया  लिमिटेड  की  वर्तमान  विधिक  क्षमता  प्रत्येक  12  500  कुल  टन
 भार  के  तीन  जहाज  हैं  और  अब  उसके  पास  8  माल  पोतों  और  एक  प्रशिक्षण  पोत  के  पक्के
 आदेश  हैं  ।

 1-7-70  को  कुल  454000  जी०  आर०  टी०  के  34  जहाजों  के  लिए  विदेशों में
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 पक्के  आदेश  दिये  हुए  हैं  ।  इन  जहाजों  की  संभावित  सुपुर्दगी  की  तारीखें  नीचे  दी  जा  रही  हैं  :-

 1970

 1971

 1972

 1973

 1974

 1975

 34

 *134,  श्री  वेदान्त  बरुआ  :  डा०  राम  gan  सिंह
 :

 श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा  :  श्री  रा०  बरुआ  :

 श्री  Ao  ता०  दास

 कया  गृह-कायें  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  तथा  अन्य  साम्प्रदायिक  संगठनों

 पर  रोक  लगाने  के  एक  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 क्या  भी  यह  सच  है  कि  प्रशासनिक  कारणों  से  फिलहाल  इस  मामले  को  स्थगित  कर

 दिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  साम्प्रदायिक  संगठनों  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  अन्य  कौन  से

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  लथा नव  नाब  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों

 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  साम्प्रदायिक  संगठनों  की  गतिविधियों  से  निपटने  के

 लिए  कानून  बनाने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  गुजरात  राज्य  को  धन  का  आवंटन

 *  135.  शनी  द०  रा०  परमार  :  क्या  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  गुजरात  राज्य  को  कितनी  धनराशि  का

 आवंटन  किया  गया  और  स्वागत  धनराशि  में  से  प्रत्येक  वर्ष  कितनी  धन  राशि  का  उपयोग  किया  गया  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  तीन  वर्षों  में  गुजरात  राज्य  को  आवंटित  की  गई  धनराशि
 अन्य  राज्यों  को  आवंटित  की  गई  धनराशि  की  तुलना  में  कम  थी  ;  और
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 लिखित  उत्तर 31
 1970

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसद-कार्य  और  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री
 :

 अपेक्षित  सूचना

 नीचे दी  गई  है

 ec
 एए

 aq  आवंटित  राशि  उपयोग  की  गई  राशि
 ण

 रुपयों  में  )

 1967-68  10.20  8.63

 1968-69  23.00  19.17

 1969-70  20.38  19.20

 ——

 जी  नहीं  ।  कुछ  राज्यों  को  गुजरात  से  कम  राशि  आवंटित  हुई  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  नगर  निगम  के  स्कूलों  के  लिये  पाठ्य-पुस्तकें

 *  136.  श्री  झारखण्ड  राय :  क्या  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 क्या  दिल्ली  नगर  निगम  के  शिक्षा  विभाग  ने  बच्चों  को  नैतिक  शिक्षा  देने  के  लिये

 निगम  के  सभी  स्कूलों  के  पुस्तकालयों  में  31  पुस्तकें  भेजी  जिनका  उपयोग-संदर्भ

 पुस्तकों  के  रूप  में  किया  जायेगा  ;

 क्या  वे  पुस्तकें  साम्प्रदायिक  दृष्टि  से  लिखी  गई  हैं  और  महत्वपूर्ण  घटनाओं  से

 सम्बन्धित  कुछ  पैराग्राफ  भड़काने  वाली  साम्प्रदायिक  शैली  में  लिखे  गये  हैं  ;  भौर

 यदि  gt,  तो  स्कूलों  में  ऐसी  पुस्तकों  को  संदर्भ  पाठय  पुस्तकों  के  रूप  में  प्रयोग  किये

 जाने  से  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भक्त  :  जी  हां  ।

 और  मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 Seizure  of  Documents  from  Naxalities

 *137,  Shri  Bansh  Narain  Singh  :  Shri  Onkar  Lal  Berwa:
 Shri  Sharda  Nand  :  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :
 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some  such  documents  have  been  seized  from  the  Naxalites,
 who  had  been  apprehended  by  the  Bihar  Police  from  Ruam  forest  near  Jaduguda,  which  revealed
 that  they  had  a  definite  plan  to  blow  up  the  Jaduguda  Uranium  Institute  :

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  some  documents  published  in  Peking  were  also  found  in
 their  possession  ;  and
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 (८)  if  50,  the  reaction  of  the  Government  thereto  and  the  future  programme  of  Government

 o  deal  with  them  ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Home  Affairs  and

 Minister  of  Planning  (Shrimati  Indira  Gandhi)  (a)  to  (c).  According  to  information

 received  from  the  Government  of  Bihar,  a  number  of  extremists  were  apprehended  in  Jaduguda
 forest,  District  Singhbhum  on  the  morning  of  May  26,  1967  and  some  arms  and  ammunitions  and

 propaganda  literature  were  recovered  from  them.  The  police  have  registered  a  case,  Investiga-

 tions  are  still  in  progress

 लाल  किले  पर  अपना  झंडा  फहराने  की  मुस्लिम  लीग  की  तथाकथित  धमकी

 *  158.  श्री  वेणी  जंकर  दार्मा  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अखिल  भारतीय  मुस्लिम  लीग  के  श्री  मुहम्मद

 इस्माइल  25  1970  को  केरल  राज्य  मुस्लिम  लीग  के  तीन-दिवसीय  सम्मेलन  का

 उद्घाटन  करते  हुए  पालघाट  में  यह  कहा  था  कि  वह  दिन  दूर  नहीं  जब  लाल  किले  के  प्राचीर

 पर  मुस्लिम  लीग  का  झंडा  फहरायेगा ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गह-काय  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  बेमानी  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों
 र  शााधिप्स में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  केरल  सरकार  a  ahd  सुचना

 के
 अनुसार  श्री  मुहम्मद

 इस्माइल  द्वारा  ऐसा  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  गया  था  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पश्चिमी  बंगाल  में  कानन  और  व्यवस्था  को  स्थिति  के  सब्र  a
 में  रिपोर्ट सबंध सन म

 *  159.  श्री  य०  Ho  प्रसाद  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  राज्य  में  कानून  और

 व्यवस्था  के  बारे  में  प्रति  सप्ताह  एक  रिपोर्ट  भेजने  को  कहा  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  को  गत  एक  महीने  में  प्राप्त  हुई  रिपोर्टों  का  ब्योरा

 बया है
 ?

 प्रधान  अणु  शक्ति  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा  गांधी
 और  परिचय  बंगाल  की  राज्य  सरकार  से  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  राज्य  में

 कानून
 व  व्यवस्था  की  स्थिति  केਂ  पुनरीक्षण  की  साप्ताहिक  रिपोर्टे  भेजने  को  कहा  गया  है  ।  प्राप्त

 रिपोर्टों  से  पता  लगता  है  कि  कानून  व  व्यवस्था  की  स्थिति  अब  भी  चिन्ता  का  विषय  बना

 हुआ है  ।
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 विदेशी  विमान  कम्पनियों  हारा  प्रतियोगी  की  अपेक्षा  कम  किराया  लिया  जाना

 *  140,  शी  क०  प्र०  fag  देव  :  क्या  पर्थटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  के  रास्ते  विमान  चलाने  वाली  कुछ  विदेशी  विमान

 कम्पनियां  सरकार  की  चेतावनी  के  बावजूद  बराबर  प्रतियोगी  की  अपेक्षा  कम  किराया  ले  रही

 हैं  जिससे  सरकार  को  यातायात  राजस्व  में  भारी  हानि  हो  रही  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या है  ;  और

 इस  मामले  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 पये टन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  कण  और  सरकार  को

 पता  है  कि  कुछ  अंतर्राष्ट्रीय  एयरलाइनें  इस  प्रकार  के  अनाचार-किये  कर  रही  हैं  जिनके

 स्वरूप  यातायात  दूसरी  कम्पनियों  की  ओर  बंट  जाता  है  तथा  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  होती  है  ।

 वैमानिक  नियमों  में  ऐसे  संशोधन  किये  जा  रहे  हैं  जिनमें  एयरलाइनों  के  लिये  यह

 अनिवार्य  होगा  कि  वे  अपने  टैरिफों  दर  सूचियों  )  को  नागर  विमानन  विभाग  के  पास

 अनुमोदन  के  लिये  भेजें  ।  नियमों  में  अतिलंघन  करने  के  लिये  पर्याप्त  दंड  देने  की  भी  व्यवस्था

 की  जायेगी  ।  सरकार  एक  की  करने  पर  भी  विचार  कर  रही  है  जो  कि  इन

 अनाचारों  की  प्रारम्भिक  जांचें  करेगा  ।

 एक  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  बनाने  के  लिये  प्रशासनिक  सुधार  आयोग

 की  सिफ़ारिशों

 *  141.  थी  राम  किसान  गुप्त  :  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  के  अध्ययन  दल  द्वारा  दिये  गये  सुझाव  के  प्रधान  मंत्री  की

 अध्यक्षता  में  एक  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  बनाने  का  प्रस्ताव  इस  समय  किस  प्रक्रम  पर  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  संबंधित  सुझाव  सुरक्षा

 संबंधी  विषय  पर  अध्ययन  दल  द्वारा  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  को  प्रस्तुत  at  गई  अपनी  रिपोर्ट

 में  दिया  गया  था  ।  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  इस  क्षेत्र  में  अपनी  कोई  सिफारिश  न  दे  सका

 कयोंकि  अध्ययन  दल  की  रिपोर्टे  विलम्ब  से  प्रस्तुत  की  गई  थी  ।  इस  पर  तथा  अन्य  अध्यक्ष  दल

 कार्यकारी  दल  की  रिपोर्ट  पर  जिन  पर  आयोग  द्वारा  विचार  नहीं  किया  गया  की  जाने  वाली

 कार्यवाही  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 Attempt  by  Mizo  Rebels  to  cross  over  to  India

 *142,  Shri  Chandrika  Prasad:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 state  ;

 (a)  whether  attention  has  been  drawn  to  a  news-item  published  in  the
 Hindustan  (Hindi)  in  its  issue  dated  the  30th  June,  1970  that  1200  Mizo  rebels  are  trying  to

 थि
 cross  over  to  India  through  A  ag Salt am  from  East  Pakistan  ;
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 (b)  ह  50,  the  necessary  steps  taken  by  Government  to  check  them  ;  and

 (c)  if  no  action  has  been  taken  in  the  matter  the  time  by  which  the  necessary  action  is

 likely  to  be  completed  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs,  and  Minister  of  State,

 Departments  of  Electronics  and  Scientific  and  Industrial  Research  (Shri  K.  C.  Pant):

 (a)  Government  have  seen  the  press  report.  There  are  occasional  reports  of  clandestine  entry  of

 small  groups  of  Mizo  rebels  from  East  Pakistan.

 (b)  Security  Forces  continue  to  be  alert  and  vigilant  to  intercept  illicit  passage  across  the

 border.

 (c)  Does  not  arise.

 Reorganisation  of  C.

 *  143,  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :

 Shri  Brij  Bhushan  Lal  :

 Will  the  Minister  of  Education  and  Youth  Services  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  Committee  of  Members  of  Parliament  on  Higher  Education

 had  recommended  complete  reorganisation  of  the  University  Grants  Commission  and  changes  in

 its  system  of  working  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  in  this  regard  and  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  thereon  ?

 The  Minister  of  Education  and  Youth  Services  (Dr.  V.  K.  R.  V.  Rao):  (a)  and  (b).

 The  Committee  of  Members  of  Parliament  on  Higher  Education,  inter  alia,  made  the  following

 recommendations  with  regard  to  the  reorganisation  and  working  of  the  University  Grants  Com-

 mission  :

 (i)  The  University  Grants  Commission  should  have  15  members,  of  whom  at  least  5

 should  be  full-time  members.

 (ii)  Serving  Vice-Chancellors  should  not  be  appointed  as  members  of  the  Commission.

 (iii)  The  University  Grants  Commission  Act  should  be  so  amended  as  to  make  it

 obligatory  on  the  part  of  a  State  Government  to  consult  the  Commission  before

 setting  up  a  new  University.  The  Act  should  have  specific  provision  which  would
 enable  the  Commission  to  refuse  financial  assistance  to  Universities  established
 without  its  prior  consultation.

 (iv)  Professional  education  including  Medical  (Basic),  Agricultural,  Engineering  and
 Law  should  also  come  within  the  purview  of  the  University  Grants  Commission,

 The  University  Grants  Commission  Act,  1956  has  since  been  amended  by  the  amendiy  1g
 Act  of  1970,  inter  alia,  to  make  the  following  changes  :

 (i)  The  number  of  members  of  the  Commission  has  been  increased  from  9  to  12,
 including  the  Chairman.  Out  of  them,  not  more  than  3  members  may  be  appointed
 as  whole-time  members,  excluding  the  Chairman,

 (ii)  Serving  Vice-Chancellors  and  heads  of  institutions  eligible  to  receive  grants  fr  om  the
 Commission  have  been  debarred  from  the  membership  of  the  Commission.

 (iii)  The  Commission  shall  not  give  grant  to  any  University  established  withc  ut  Previous
 approval  of  the  Commission  and  of  the  Central  Government.

 As  regards  the  recommendation  at  (iv)  above,  it  has  not  been  fo  und  feasi  bl. una  कन  asible  to  accept  the
 same.
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 परिचय  बंगाल  में  पुलिस  को  लाने-लेजाने  के  लिये  लारियों  का  किराये

 पर  लिया  जाना

 ह  144.  श्रीमती  इला  पालचौधरो  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1970  में  परिचित  बंगाल  में  राष्ट्रपति  शासन  लागु

 किये  जाने  के  समय  स  asa  सरकार  को  कानून  तथा  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिये  पुलिस

 कर्मचारियों  को  लाने-लेजाने  हेतु  लगभग  200  लारियां  किराये  पर  लेनी  पड़ी  थीं  और

 उन्होंने  इस  संबंध  में  अब  तक  10  लाख  रुपये  से  अधिक  खं  किये हैं  ;

 यदि  तो  इस  मामले  का  पूरा  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 क्या  यह  व्यवस्था  सफल  सिद्ध  हुई  है
 ?

 प्रधान  अणु  शक्ति  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा

 से  जी  श्रीमान्‌  !  प्रतिदिन  की  औसत  से  केवल  57  लारियां  12  मैच  से

 25  जुलाई
 1970  तक  4,32,465  रु०  के  कुल  खर्चे  पर  रखी  गई  थीं  क्योंकि  कानून  और

 व्यवस्था  को  कायम  रखने  की  ऐसी  स्थिति  से  पुलिस  को  निपटने  तथा  पुलिस  बल  की  aia

 गति-शीलता  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  ag  बहुत  जरूरी  था  ।

 कोचीन  पोत-स्थल  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  एक  सरकारी  दल  की  जापान  की  यात्रा

 *145,  थ्री  विश्वनाथ  ७ मनन  श्री  न  के०  :

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  श्री  पी०  विश्वस्तर  :

 श्री  क०  लक प्पा  :

 क्या
 नौवहन

 तथा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  केरल  के  संसद  सदस्यों  को  आदिवासी  दिया  था  कि

 सरकार  कोचीन  में  पोत-स्थल  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  एक  सरकारी  दल  जापान  भेजेगी

 क्या  सरकार  ने  उस  आश्वासन  को  पुरा  कर  दिया  यदि  तो  विलम्ब  के

 कया  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  केरल  के  संसद  सदस्यों  से  पोत-स्थल  के  निर्माण  में  विलम्ब  होने

 के  बारे  में  कोई  विरोध  पत्र  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  पोत-स्थल  का  निर्माण-कार्य  कब  आरम्भ  हो  जायेगा  ?

 संसद-कार्य  और  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  से  (a).  हां  ।

 कोचीन  शिपयाडे  के  डिजाइन  और  निर्माण  के  लिये  फर्म  के  साथ  तकनीकी  सहयोग  का  करार

 करने  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  करने  के  हेतु  मैसर  मित्सुबिशी  हैवी  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  के  साथ

 विचार  विमर्श  के  लिये  एक  सरकारी  दल  इस  समय  टोक्यो  में  विचार  विमर्श  चालू  जापानी

 फर्म  के  साथ  करार  हो  जाने  के  बाद  परियोजना  पर  कार्य  प्रारम्भ  हो  जायेगा  ।
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 विमान  हारा  माल  के  यातायात  में  वृद्ध

 *  146.  श्री  go  कु  तापड़िया

 थी  नंद  कुमार  सोमानी

 क्या  पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  विश्व  भर  में  विमानों  द्वारा  माल  के  यातायात  में  तेजी  से  वृद्धि

 हो  रही  है

 क्या  यह  सच  है  कि  वैसी  विधि  भारत  में  नहीं  हो  रही  है  क्योंकि  इंडियन  एयर

 लाइन्स  के  पास  माल  ढोने  की  क्षमता  नहीं  है  ;  और

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  की  माल  ढोने  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  ताकि  अच्छे  परिणाम  प्राप्त  किये  जा  सकें  ?

 प्यारे  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  कर्ण  ar

 इंडियन  एप्ररलाइंत  के  माल  यातायात  में  भी  वृद्धि  हो  रही  है  ;
 वृद्धि

 की  दर  1969-70  में  15%  से  अधिक  रही

 हां  ।  इंडियन  एयरलाइन्स  द्वारा  चालू  किये  जा
 रहेन

 थे  विमानों  में  बढ़ी  हुई

 माल  वहन  क्षमता  की  व्यवस्था  की  जायेगी  ।

 साम्प्रदायिक  दंगों  में  शिव  सेना  का  हाथ  होना

 147.  श्री  एक  श्री चरन  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  में  साम्प्रदायिक  दंगे  दिव  सेना  ने  कराये  थे

 यदि  तों  सरकार  ने  शिव  सेना  की  अल्प  संख्यक-विरोधी  और  श्रमिक  विरोधी

 हिंसात्मक  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  शिव  सेना  ने  गैर-कानन  तरीकों  से  बहुत  अधिक  धनराशि

 जमा  कर  ली  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  उद्देश्य  से  कार्यवाही  की  है  कि  शिव  सेना  के  हाथों

 में  गेर-कानूनी  तौर  पर  धन  न  जाने  पाये  ?

 प्रधान  मंत्री  अणु  शाक्ति  गृह-कार्य  मन्त्री  तथा  योजना  मन्त्री  इन्दिरा  गांधी

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  एक  आयोग  नियुक्ति  किया  है  जो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस  sea

 की  जांच  करेगा  कि  1970  में  हुये  दंगों  में  क्या  किसी  संगठन  अथवा  वर्ग  साम्प्रदायिक  तनाव
 को  प्रत्यक्ष  अबवा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  भटकाया  अथवा  उक्त पाया  था  ।  जांच  पड़ताल  हो  रही  है  ।

 दिव  सेना  के  स्वयं  सेवकों  की  किसी  हिंसात्मक  गतिविधि  से  उत्पन्न  सभी  विशिष्ट
 मामलों  में  कानून  के  अधीन  कार्यवाही  की  जाती  सरकार  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उन
 संगठनों  को  गतिविधियों  से  निपटने  के  लिये  विधान  अधिनियमित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर
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 रही  है  जो  विभिन्‍न  क्षेत्रीय  वर्गों  के  बीच  घृणा  इत्यादि  की  भावनाओं  को  बढ़ावा  देते  हैं

 अथवा  बढ़ावा  देने  की  ओर  प्रवृत  होते  हैं  ।

 सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  हैं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 हायर  सेकेन्डरी  के  तथा  उससे  उच्च  स्थल  पर  परीक्षा  पद्धति  में  परिवर्तन

 *  148.  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  :  थ्रो  एस०  एम०  कृष्ण :

 श्री  वासुदेवन  नायर  :  डा०  सुशीला  नगर  :

 क्या  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  24  1970  के  नदी  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  ऐसे  समाचार  देखे

 हैं  जिनमें  यह  कहा  गया  है  कि  सरकार  का  विचार  उच्चतर  माध्यमिक  तथा  इससे  ऊपर  के  स्तर

 की  परीक्षाओं  में  कुछ  परिवर्तन  करने  का  है  ;

 यदि  तो  उस  योजना  का  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 यह  योजना  किस  तिथि  से  लागु  होगी  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भक्त  :  जी  किन्तु

 जैसा  कि  प्रेस  की  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  माध्यमिक  शिक्षा  के  केन्द्रीय  बोड़ें  द्वारा  बुलाये  गये  भारत

 के  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्डों  के  सम्मेलन  में  प्रस्ताव  किये  गये  न  कि  सरकार  द्वारा  ।

 और  सम्मेलन  द्वारा  की  गयी  सिफारिशों  पर  1971  में  होने  वाली

 सम्मेलन  की  अगली  बैठक  में  विचार  किया  जाएगा  ।  परीक्षा  की  योजना  में  यदि  कोई  परिवर्तन

 जाना  तो  उसे  लागू  करने  की  तारीख  बोर्डों  ही  को  तय  करनी  होगी  ।

 राष्ट्रीय  स्वस्थता  दल  के  कमंचारियों  को  स्थायी  करना

 *  149.  श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  क्या  शिक्षा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  राष्ट्रीय  स्वस्थता  दल  के  कर्मचारियों  को  विभिनन

 राज्यों  में  भेजने  से  पूर्व  स्थायी  करने  का  निर्णय  किया  है  ;.  और

 यदि  तो  अन्तिम  निर्णय  लेने  में  इस  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  वी०  के०  आर०  वी०  :  जी  नहीं  ।

 नियमों  के  राष्ट्रीय  स्वस्थता  और  संगठन  के  स्थायी  पदों  में  बदले

 जाने  के  लिए  ag  नहीं  हैं  ।
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 नक्सलवादियों  द्वारा  स्कूलों  तथा  कालेजों  में  चीनी  प्रचार  साहित्य  का  वितरण

 *  150.  श्री  चेंगलराया  नायडू  :  कया  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बनाने  की  पा

 करेंगे कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  नक्सलवादी  हर  प्रकार  की  अव्यवस्था  फैला  रह ेहैं
 और  देश  के

 स्कूलों  तथा  कालेजों  में  चीनी  प्रचार  साहित्य  वितरित  कर  रहे  हैं  जिसके  परिणाम-स्वरूप  इन

 शिक्षा  संस्थाओं  के  सुचारू  रूप  से  चलने  में  बड़ी  बाधा  पड़  रही  है  ;

 यदि  तो  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  अपनी  शिक्षण  संस्थाओं  की  मर्यादा

 बनाये  रखने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  क  विचार  है  ;  और

 ar  शिक्षण  संस्थाओं  के  प्रबन्धकों  को  ऐसे  उपद्रवों  का  मुकाबला
 करने  के  लिये

 पर्याप्त  अधिकार  दे  दिये  गये  हैं  जिनसे  इन  संस्थाओं  के  कार्य  पर  कुप्रभाव  पड़ता  हैं  तथा  देश  में

 दिक्षा  का  स्थल  गिरता  है  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  ato  के ०  आर०  ato  :  उग्रवादियों

 द्वारा  स्कूलों  और  कालेजों  विशेषरूप  से  परिचित  बंगाल  के  स्कूलों  और  कालेजों  में  माओवादी

 भौर  विध्वंसक  प्रचार  साहित्य  वितरित  करने  की  कुछ  घटनाएं  सरकार  की  नजर  में  भाई  हैं  ।

 हाल  ही  में  पिछले  समय  उग्रवादियों  ने  हिसा  तथा  गुंडागर्दी  के  कुछ  कार्यों  विशेषरूप  से

 पश्चिम  बंगाल  की  शिक्षा  संस्थाओं  भाग  लिया  था  ।

 केन्द्रीय  सरकार  अधिकतम  सावधानी  बरत  रही  है  और  राज्य  सरकारों  के  साथ

 निकट  सम्पर्क  बनाये  हुए  जो  कड़ी  निगरानी  रख  रही  हैं  और  उग्रवादियों  के  विरुद्ध  कानून  के

 मुताबिक  निवारक  तथा  दण्डात्मक  कार्यवाही  कर  रही  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  जहां  उग्रवादियों  की  गतिविधियां  बहुत  तेज  थी  पुलिस  को  दिक्षा

 संस्थाओं  ssa  अपराधों  की  घटनाओं  को  रोकने  तथा  वहां  हुए  अपराधों  की  जांच-पड़ताल

 करने  के  लिए  प्रवेश  का  प्राधिकार  दे  दिया  गया  है  ।  शिक्षा  संस्थाओं  के  प्रबन्ध  मण्डलों  को  भी

 पुलिस  बुलाने  का  प्राधिकार  है  ।

 तमिल  नाडु  में  विदेशी  मुद्रा  की  जालसाजी  का  पता  लगाना

 802,  श्री  बाब् राव  पटेल  :

 श्री  के०  रसानी :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रवर्तन  निदेशालय  की  मद्रास  शाखा  द्वारा  हाल  ही  में  पता  लगाई  गई  30  लास

 रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  की  जालसाजी  के  सम्बन्ध  में  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  के  नाम  क्या

 हैं  जो  तमिलनाडु  तथा  केरल  राज्यों  में  कार्य  कर  रहे  थे  और  जिनके  साथी  मलयेशिया

 सिंगापुर  में  भी  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  छापे  मारे  गये  और  कितनी  राशि  के  करेन्सी  नोट  नरासद्द

 किए  गए  ;  और
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 लिखित  उत्तर

 वर्ष  1969-70  में  देश  भर  में  विदेशी  मुद्रा  की  कुल  कितनी  राशि  की  जालसाजी

 की  गई  तथा  जनवरी  से  1970  तक  भारत  भर  में  कितने  छापे  मारे  गए  ?

 प्रधान  अणु  fea  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इंदिरा  :

 तमिलनाडू  और  केरल  राज्यों  में  कुछ  व्यक्तियों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  विनियम
 अधिनियम

 के  तथाकथित  उल्लंघन  के  कुछ  मामलों  की  जांच-पड़ताल  के  सम्बन्ध  मद्रास  क्षेत्र  के  प्रवचन

 निदेशालय  ने  निम्नलिखित  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  हैं

 (1)  श्री  एम०  के०  एम०  तजुद्दीन

 (2)  श्री  शेख  मुहम्मद

 (3)  श्री  ई०  एम०  एम०  रुक

 (4)  श्री  ई०  एम०  एम बशीर  अहमद

 (5)  श्री  ई०  एम०  एम०  नरूला  अमीन

 (6)  श्री  एम०  ए०  सैफुद्दीन

 (7)  श्री  पी०  एस०  हुसेन

 (8)  श्री  हाजी  मोहिद्दीन

 (9)  श्री  वी०  खादर  इब्राहिम

 (10)  श्री  एम०  एस०  अब्दुल  खादर

 1  1)  श्री  ई०  एम०  एम०  मुहम्मद  आब्दी

 (12)  श्री  के०  राजेन्द्रन

 (13)  श्री  वी०  सुन्दर राजन

 (14)  श्री  के०  भारतन

 (15)  श्री  के०  टी०  gaa

 (16)  श्री  के०  कुन्दन

 (17)  श्री  के०  पी०  माधवन  पिल्ले

 (18)  श्री  के०  के
 ०  मूसा

 (19)  श्री  एन०  मुहम्मद  प्रिय

 प्रवर्तन  निदेशालय  ने  18-6-70  से  2-7-70  कीः  अवधि  में  इस  सम्बन्ध  में  20

 छापे  मारे  और  कुल  5,08,700  रु०  की  भारतीय  मुद्रा  पकड़ी  ।

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।

 एक  महिला  और  उसके  बच्चे  की  हत्या  करने  पर  सेना  के  चिकित्सा  अधिकारी  के

 विरुद्ध  आरोप  पत्र

 803.  श्री  बाबूराव  पटेल  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सेना  के  चिकित्सा  अधिकारी  कैप्टन  Fo  एन०  राजू  के  विरुद्ध  एक  पच्चीस
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 वर्षीय  महिला  और  उसकी  14  महीने  की  बालिका  जिनके  शव  15  1970  को

 सीकरी  नाबाद  में  पाये  गये  तथाकथित  हत्या  के  लिए  आरोप-पत्र  दाखिल  किया  गया

 कैप्टन  राजू  की  गिरफ्तारी  के  बाद  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 उन  अन्य  अधिकारियों  के  क्या  नाम  हैं  जिनका  गत  दो  वर्षों  में  हुई
 तथाकथित  हत्याओं

 में  हाथ  उन्होंने  क्या  अपराध  किया  था  तथा  प्रत्येक  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 गह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  राज्य  सरकार

 से  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 दिल्‍ली  के  एक  स्टूडियो  से  अश्लील  फोटो  तथा  seater  पुस्तकों  का  बरामद  होना

 805.  श्री  बाबूराव  पटेल  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल ही  में  दिल्‍ली  के
 एक  स्टूडियो  में

 अनेक  अश्लील  फोटो

 तथा  अलील  पुस्तकें  पकड़ी  गई  थीं  ;

 यदि  at,  तो  उक्त  स्टूडियो  का  नाम  क्या  है  और  वे  फोटो  किस  प्रकार  की  हैं

 तथा  माडल  कौर  पुस्तकों  के  नाम  क्या-क्या

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  भारत  सरकार  के  प्रेस  के  कुछ  कर्मचारी  भी  उक्त  गिरोह

 में  शामिल  थे  ;

 यदि  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  और  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  और

 अलील  साहित्य  के  और  प्रसार  को  रोकने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से  उपलब्ध

 सूचना  केਂ  अनुसार  2  1970  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  मारे  गये  छापे  के  परिणामस्वरूप

 कुछ  अश्लील  कार्ड  /  फोटो  /  नेगेटिव  बरामद  किए  गये  हैं  ।  आरोपਂ  लगाया  गया  है  कि  भारत

 सरकार  मिनटों  दिल्‍ली  में  कुछ  कर्मचारी  अन्त ग्रस्त  हैं  ।  मामले  की  जांच  पड़ताल

 हो  रही  है  ।

 aaa  साहित्य  के  प्रसार  से  निपटने  के  लिए  दिल्‍ली  में  एक  विशेष  कक्ष  स्थापित

 किया  गया  समय-समय  पर  छापे  मारे  जाते  हैं  और  कानून  के  अधीन  यथोचित  कार्यवाही

 की  जाती  है  ।

 उप-कुलपतियों  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  प्रक्रिया

 806,  श्री  स०  ण  अगड़ी  :  क्या  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  विश्वविद्यालय  के

 कुलपतियों  के  चुनाव  के  लिये  समान  प्रणाली  के  बारे  में  1  1970  के  तारांकित  प्रश्न

 सं०  1369  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  और  शान्तिनिकेतन  विश्वविद्यालय  के  उप-कुतप  तियों
 को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नामांकित  किया  जाता  है  अथवा  नियुक्त  किया  जांता

 है
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 उपर्युक्त  विश्वविद्यालयों  में  से  प्रत्येक  में  कौन  सी  प्रणाली  प्रचलित है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  बंगलौर  और  मैसुर  विश्वविद्यालयों  के  उप-कुलपतियों  को

 मैसुर  सरकार  नियुक्ति  करती  है  ;  और

 क्या  *“'विद्व्विद्यालयों  के  लिए  दुभाग्य  अधिनियमਂ  बनाने  के  बारे  में  सिफारिश

 के  लिए  राज्य  सरकारों से  कोई  सुझाव  मिले  हैं  ;  और  यदि  तो  उनका  ब्यौरा  कया  है  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  वी०  के०  आर०  ato  और

 विवरण  संलग्न  जिसमें  इन  विश्वविद्यालयों  में  कुलपतियों  की  नियुक्ति  के  लिए  प्रक्रिया  दी

 गई

 जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।  के  लिये  आदर्श  अधिनियमਂ  से  सम्बन्धित  समिति  की

 रिपोर्ट  राज्य  सरकारों  को  उपयुक्त  कायें  वाई  > लाई  गो  fi
 |  लिए  भेज  दी  गई  है  ।  उनके  सुझाव  नहीं  मांगे

 गए  थे  ।

 विवरण

 दिल्‍ली  और  विश्व-भारती  के  कुलपतियों  की  नियुक्ति  की  प्रकिया

 इस  प्रकार  है

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय

 कार्यकारी  परिषद्‌  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  व्यक्तियों  में  से  कुलाध्यक्ष  द्वारा  कुलपति

 की  नियुक्ति  की  जाती  है  ।  यदि  इस  प्रकार  सिफारिश  किए  गए  व्यक्तियों  में  से

 किसी  के  भी  नाम  का  अनुमोदन  नहीं  करता  तो  वह  कार्यकारी  परिषद्‌  से  नए  नामों  की

 सिफारिश  की  मांग  कर  सकता  है  ।

 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय

 कुलाध्यक्ष  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  लिए  गठित  प्रकरण  समिति  की  सिफारिश  पर  कुलाध्यक्ष

 द्वारा  कुलपति  की  नियुक्ति  की  जाती  है  ।  यदि  ऐसी  सिफारिश  का  अनुमोदन  नहीं

 क्रूरता  तो  वह  एक  या  अधिक  नई  सिफारिश  मांग  सकता  है  ।

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय

 कुलाध्यक्ष  द्वारा  कम  से  कम  तीन  व्यक्तियों  की  नायिका  में  से  कुलपति  की  नियुक्ति  की

 जाती  है  ।  यह  एक  समिति  द्वारा  तैयार  की  जाती  है  ।  जिसमें  तीन  व्यक्ति  होते

 जिनमें  से  दो  व्यक्ति  कार्यकारी  परिषद्‌  द्वारा  नामजद  भर  एक  व्यक्ति  कुलाध्यक्ष  द्वारा  नामजद

 होता  इन  तीन  व्यक्तियों  में  एक  व्यक्ति  को  कुलाध्यक्ष  समिति  का  अध्यक्ष  नियुक्त

 किया  जाता है  ।  इस  प्रकार  सिफारिश  किए  गए  व्यक्तियों  में  से  किसी  का  भी

 अनुमोदन  नहीं  करता  है  तो  ag  नई  सिफारिशें  मांग  सकता  है  ।

 कर्म  समिति  अधिमान्यता  क्रम  अपनी  सिफारिशों  के  तीन
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 व्यक्तियों  की  एक  नामिका  संसद  को  भेजती  है  ।  यदि  संसद  कोर्ट  कर्म  समिति
 का

 री

 परिषद  द्वारा  भेजी  गई  नामिका  में  से  प्रथम  नाम  को  साधारण  बहुमत  से  स्वीकार  कर  लेती  तो

 परिदर्शक  नियुक्ति  को  पक्का  कर  देता है  ।  यदि  नामिका  का  प्रथम  नाम

 संसद  को  स्वीकार्य  नहीं  होता  तो  कर्म-समिति  और  संसद

 की  सिफारिश  के  साथ  परिदशंक  को  नामिका  भेजी  जाती  है  और  नामों  को  नामक

 में  से  परिदर्शक  द्वारा  नियुक्ति  की  जाती  है  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  के  वेतन  तथा  भत्तों  के  बारे  में  प्रशासनिक

 सुधार  आयोग  की  सिफारिश

 807.  श्री  मंगलाधुमाडम  :  कया  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  के  वेतन  तथा  भत्तों  में  वृद्धि  करने  के

 बारे  में  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  सिफारिश  की  है  ;

 यदि  तो  उन  सिफ़ारिशों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  वित्त  मंत्रालय  /  वेतन  आयोग  को  इस  wer  पर  विचार

 करने  के  लिये  लिखा  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  श्रीमान्‌  |

 और  (7).  प्रत  नहीं  उठता  ।

 Recommendation  of  A,R.C.  Regarding  Appointment  of  Technical  Experts  and

 Specialists  to  Posts  in  the  Secretariat

 808.  Shri  Ram  Sewak  Yadav:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state  ;

 (a)  whether  the  Administrative  Reforms  Commission  has  suggested  that  technical  experts
 and  specialists  should  be  appointed  to  most  of  the  posts  in  the  Secretariat  ;

 (b)  whether  a  similar  suggestion  has  been  made  in  the  draft  of  the  Fourth  Plan  ;

 (८)  whether  it  is  a  fact  that  at  present  such  posts  are  manned  by  I.A.S.  Officer  ;

 (d)  whether  it  is  also a  fact  thata  number  of  I.  A.S.  Officers  would  be  rendered  un-

 employed  if  the  aforesaid  recommendations  of  the  Administrative  Reforms  Commission  are

 implemented  ;  and

 (e)  ifso,  whether  Government  propose  to  stop  further  recruitment  of  I.A.S.  Officer  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (ShriRam  Niwas
 Mirdha):  (a)  No  Sir.  But  the  Administrative  Reforms  Commission  in  its  Report  on  Personnel
 Administration  has  recommended  that  all  posts  in  a  functional  area  in  the  Secretariat  should  be
 staffed  by  members  of  the  corresponding  functional  service  or  by  functional  officers  not  encadred
 in  a  service  ;

 and  posts  not  falling  within  a  particular  functional  area  should  be  open  to  all
 Class  I  officers.

 (b)  Yes  Sir.  It  is  suggested  in  the  Draft  Plan  that  the  specialist,  the  technician  and  the
 expert  have  to  be  enabled  to  make  their  contribution  in  a  res

 ponsible
 manner  at  all  levels  of

 administration.
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 (८)  No  Sir.  Such  posts  in  the  Secretariat  are  at  present  manned  by  All-India  and  other

 Central  Serviccs,

 (d)  No  Sir.

 (e)  Does  not  arise,

 Officers  in  various  Ministries  and  Engineers  Technicians
 and  Experts  among  them

 809.  Shri Ram  Sewak  Yadav:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state  १

 (a)  the  total  number  of  Officers  holding  the  posts  of  Under  Secretaries  and  above  in  the

 Ministries  of  Works,  Housing  and  Urban  Development,  Communications,  Irrigation  and  Power,
 Steel  and  Heavy  Engineering,  Mines  and  Metals  and  Industrial  Development  ;

 (b)  the  number  of  Engineers,  technicians  and  experts  among  them  ;

 (c)  whether  posts  on  which  Engineers  and  experts  were  to  be  employed  vide  paras  6.12
 and  6.13  of  the  Fourth  Five  Year  Plan  (1969-74)  have  accordingly  been  filled  up  with  such

 persons  ;  and

 (d)  ifnot,  whether  the  recommendations  contained  in  the  Plan  would  be  implemented
 Immediately  in  order  to  remove  unemployment  among  Engineers  ?

 The  Minister  of  tate  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Ram  Niwas

 Mirdha)  ;  (a)  112,

 (b)  4,

 (c)  and  (b)  Appointments  to  various  Secretariat  posts  are  made  keeping  in  view  the

 duties  and  responsibilities,  qualifications  and  experience  needed  in  the  incumbent.  The  recom-
 mendations  contained  in  the  Plan  are  invariably  kept  in  view  while  filling  up  Secretariat  posts.

 अशोक  होटल  तथा  अन्य  सरकारी  होटलों  द्वारा  अजित  लाभ

 811,  डा०  राम  सुभग  सिंह  :  क्या  पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 अशोक  होटल  तथा  अन्य  सरकारी  होटलों  ने  लाभ  कमाने  की  दिशा  में  कोई  प्रगति

 की  है  ;

 कौन-कौन  से  होटल  अभी  भी  घाटे  में  चल  रहे  हैं  ;  और

 उक्त  होटलों  को  घाटे  से  बचाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  कर्ण  :  और  अशोक

 होटल  1960  से  लाभ  उपाजित  कर  रहा  है  तथा  आशा  है  1969-70  में  भी  वह  लाभ  उपस्थित
 करता  रहेगा  ।

 जनपथ  होटल  समूह  में  लोदी  तथा  रणजीत  होटल  सम्मिलित  हैं  ।  यद्यपि  जनपथ

 यूनिट  लाभ  कमा  रहा  परन्तु  समस्त  रूप  से  इस  ग्रूप को  हानि  रही है  ।  वर्ष  1969-70
 >  pan में  इस  गरुप  के  लाभ  कमा  ah  t  आशा  है  ।

 37



 Written
 Answers  —

 लक्ष्मी  विलास  पैलेस  जिसे  भारत  प्यारे  विकास  निगम  ने  अन्य  यात्री  लाखों  के

 साथ-साथ  1-1-1969  को  पर्यटन  विभाग  से  अपने  अधिकार  में  ले  लिया  24  शय्याओं  वाला

 एक  छोटा  सा  युनिट  है  ।  वर्ष  1969-70  के  इस  युनिट  को  लगभग  का

 एक  मामूली  घाटा  होने  की  संभावना  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  होटलों  के  सेवा के  स्तर  तथा  लाभप्रदता  में  सुधार  करने
 के

 समेकित  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।  विभिन्‍न  यूनिटों  के  संबंध  में  उठाये  जाने  वाले  मुख्य-मुख्य
 कदम

 निम्न  प्रकार  हैं  :

 अशोक  होटल  :  सार्वजनिक  कमरों  तथा  रेस्टोरेंट ों  का  एक  क्रमिक  कार्यक्रम  के

 अनुसार  नवीकरण  किया  जा  रहा  है  ।  छठे  तथा  सातवें  फ्लोर  के  कमरों  और  सामने  के  दफ्तर

 सहित  लाबी  के  नवीकरण  का  काय  पूरा  हो  चुका  है  ।

 विभिन्‍न  स्तरों पर  तथा  परिचालन  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  किए  जाने  वाले  पर्यवेक्षण  ala

 को  मजबूत  कर  दिया  गया  है  ।  विभिन्न  परिचालन  कर्मचारी  वर्ग  के  लिए  प्रशिक्षण  स्कीमें  प्रारंभ

 कर  दी  गई  हैं  ।

 स्टाफ  के  सदस्यों  को  प्रेरणा  देने  संबंधी  प्रस्ताव  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।  स्टाफ  कालोनी

 में  आधूनिक  बच्चों  के  लिए  मनोरंजन  seat  सड़कें  आदि  जेसे  विभिन्न  प्रकार

 के  कल्याण  कार्य  किये  जा  रहे  हैं  |

 2.  जनपथ  होटल  लोदी  होटल  में  और  55  कमरों  को  वातानुकूलित

 कर
 दिया  गया  है  तथा  60  और  कमरों  को  वातानुकूलित  करने  का  art  प्रगति  पर  है  ।

 होटल  रणजीत  में  भी  डाइनिंग  हाल  50  अतिथि  कमरों  को  वातानुकूलित

 करने  का  काम  जारी  है  ।

 3.  लक्ष्मी  विलास  पैलेस  होटल  :  इस  होटल  के  नवीकरण  के  लिये  चौथी  पंचवर्षीय

 योजना  में  50  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  तथा  अब  तक  1,04,00  का  व्यय  हो

 चुका है  ।

 प्रदान  निदेशालय  द्वारा  बम्बई  उच्च  न्यायालय  में  सर  हीरजी  गोपालजी

 जहांगीर  के  विरुद्ध  मुकदमा  दायर  किया  जाना

 812.  श्री  नाथ  पाई  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  sada  निदेशालय  ने  बम्बई  उच्च  न्यायालय  में  सर  हीरजी

 गोवासजी  जहांगीर  के  विरुद्ध  एक  मुकदमा  दायर  किया  है  ;  भर

 क्या  यह  भी  सच  है  किं  sada  निदेशालय  ने  आरोप  लगाया  है  कि  सर  हीरजी

 गोवा सी  जहांगीर  का  स्विस  बैंक  में  खाता  है  ?

 प्रधान  अणुशक्ति  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा  :

 ड् t जी  at,  श्रीमान्‌

 जी  श्रीमान  ।
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 परिचित  तटवर्ती  सड़क  का  निर्माण

 813.  श्री  पी०  विद वस् भरन  कया  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 परिश्रमी  तटवर्ती  सड़क  के  निर्माण  करने  के  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  कार्य  किया

 गया है  ;

 यदि  at,  तो  उक्त  कार्य  किस  सीमा  तक  पूरा  हो  गया  है

 awk क्या  अब  तक  किसी  सड़क  को  पुरा  किया  गया  है  1

 (a)  यदि  at,  तो  तत्सम्बधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  इकबाल  से

 पश्चिमी  तटवर्ती  सड़क  जो  मैसूर  और  केरल  राज्यों  से  होकर  जाती  है  का

 निर्माण  प्रगति  पर  है  ।  सड़क  के  कुछ  टुकड़ों  और  कुछ  पुलों  को  छोड़कर  इस  परियोजना  पर

 कायें  पूरा  हो  गया  है  ।  अद्यतन  प्रगति  दिखाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा

 गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  3796/70]

 छोटो  सदरी  सोना  कांड  )

 814.  श्री  राम  किसान  गुप्त  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  मुख्य  मंत्रियों

 तथा  राज्य  मंत्रियों  के  बारे  में  की  जाने  वाली  जांच  के  सम्बन्ध  में  17  1970  के

 कित  प्रदान  संख्या  6569  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  छोटी  सदरी  गोल्ड  केस  के  बारे  में  प्रारम्भिक  जांच  पुरी

 कर  ली  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  हैं  ?

 प्रधान  अणुशक्ति  गृह-कार्य  मन्त्री  योजना  मन्त्री  इंदिरा
 :  जी  श्रीमान  ।

 wet  नहीं  उठता  ।

 प्रधान  मंत्री  हारा  चांदनी  चौक  दिल्‍ली  में  आयोजित  सभा  पर  किया  गया  खच

 815.  श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  श्री  यज्ञदत्त  शर्मा  :

 श्री  हरदयाल  देवगुण  :  श्री  जय  सिह :

 श्री  बलराज  मधोक  :  श्री  वीरेन्द्र  कुमार  शाह  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दिनांक  22  1970  को  चांदनी  चौक  दिल्ली  में  आयोजित

 एक  सार्वजनिक  सभा  पर  जिसमें  प्रधान  मंत्री  ने  भाषण  दिया  था  ;  होने  वाले  सरकारी  खर्च  का

 अनुमान  लगाया  है  ;  और
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 इस  सभा  पर  कुल  कितना  खरच  किया  उसमें  से  कितना  ad  क्रमशः  कांग्रेस

 )  संस्था  दिल्‍ली  प्रशासन  तथा  केन्द्र  सरकार  द्वारा  वहन  किया  गया  ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  वि  मागों

 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  भीर  विधि  तथा  यातायात  तथा

 सुरक्षा  प्रबन्धों  के  लिए  दिल्‍ली  पुलिस  की  विद्यमान  बल  संख्या  से  पुलिस  दल  की  तैनाती  पर  व्यय

 के  अतिरिक्त  लगभग  900  रु०  का  व्यय  रुकावटें  खड़ी  करने  के  लिए  दिल्‍ली  प्रशासन  के  लोक

 निर्माण  विभाग  द्वारा  किया  गया  ।  सेना  के  कुछ  कर्मचारियों  ने  भी  इस  कार्य  में  लोक  निर्माण

 विभाग  की  सहायता  की  और  ag  जिसकी  वे  दिल्‍ली  प्रशासन  से  मांग  अभी  मालूम

 नहीं  है  ।  कांग्रेस  संस्था  द्वारा  इस  सभा  के  संबंध  में  किए  गए  व्यय  के  बारे  में  सरकार

 को  कोई  सुचना  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  सीधे  कोई  व्यय  नहीं  किया  ।

 साम्प्रदायिकता  का  दमन  करने  के  उद्देश्य  से  अवध  गतिविधि  अधिनियम  में

 किये  जाने  aa  परिवर्तन

 816.  श्री  मुहम्मद  तारीफ  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  अवैध  गतिविधि  अधिनियम  में  कुछ  परिवर्तन  करने  के  सम्बन्ध  में  विचार

 किया  है  जिससे  राज्य  सरकारें  साम्प्रदायिक  हिंसा  का  प्रसार  करने  अथवा  हिंसात्मक  कार्य  क  रने

 वाले  संगठनों  को  समाप्त  कर  सकें  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  विस्तृत  कार्यवाही  की  है  और  उसके  क्या

 कारण  हैं  ?

 प्रधान  अनुदानित  गृह-कार्य  तथा  योजना  मंत्री  इंदिरा  ante)  :

 और  सरकार  साम्प्रदायिक  संगठनों  की  गतिविधियों  से  निपटने  के  लिए  अवैध

 गतिविधियां  (  निरोध  )  1968  की  परिधि  को  उचित  रूप  से  बढ़ाने  के  प्रश्न  पर

 विचार  कर  रही  है  ।

 सार्वजनिक  सेवाओं  और  पदों  पर  नियुक्त  किये  गये  व्यक्तियों  at  wait  तथा  सेवा

 की  दाँतों  के  विनियमन  के  लिये  विधेयक

 817  श्री  यज्ञदत्त  फार्मा  :  श्री जय  सिंह  :
 श्री  प्रकाशन  वीर  कास्त्रो  :  श्री  बलराज  मधोक  :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  मामलों  से  सम्बन्धित  लोक  सेवाओं  तथा  पदों  पर

 नियुक्त  किये  जाने  वाले  व्यक्तियों  की  भर्ती  तथा  सेवा  की  शर्तों  के  विनियमन  हेतु  संविधान  के

 अनुच्छेद  309  के  अधीन  एक  व्यापक  विधेयक  पेश  करने  का  है  ;

 यदि  तो  कब  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 लिखित

 उत्तर

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  श्रीमान  ।

 wet  नहीं  उठता ।

 संविधान के  अनुच्छेद  309  में  सरकारी  कर्मचारियों  की  सेवा  की  शर्तों  और

 भर्ती के  तरीके  को  निर्धारित  करने  के  लिये  दो  वेरका  ed  a  frat  की  व्यवस्था  की  गई

 है  ;  अर्थात्‌ :

 '(1)  और

 (ii)  राष्ट्रपति  विनियम  ।

 ऐसे  ही  उपबन्ध  संविधान  के  कुछ  अन्य  अनुच्छेदों  में  निहित  है ं।
 जब  संविधान  में  एक  बात  के  लिये  दो  वैकल्पिक  तरीकों  कीं  व्यवस्था

 तो  यह  अनिवार्य  नहीं  कि  उनमें  से  एक  को  दूसरे  से  अवश्य  तरजीह  जाय  ।

 भारत  के  राष्ट्रपति  की  विनियम  बनाने  की  शक्ति  अनुच्छेद  309  के  परन्तुक  के

 अस्थायी  अथवा  अल्प  अवधि  की  नहीं  कही  जा  सकती  और  सरकारी  कर्मचारियों

 को  सेवा  शर्तों  को  नियमित  करने  के  लिये  विधान  का  प्रायोजन  करना  सरकार

 के  लिये  अनिवार्य  नहीं  भारत  में  लोक  सेवायें  अधिकतर  सरकार  द्वारा

 बनाये  गये  नियमों  द्वारा  नियंत्रित  होती  क्योंकि  इससे  सामयिक  परिवर्तनों  को

 लाने  में  सुविधा  होती  है  जो  कि  प्रशासन  को  विकासशील  समाज  की  आवश्यकताओं

 के  अनुकूल  बनाने  के  लिये  आवश्यक  हैं  ।  प्रशासनिक  सुधार  भायोग  ने  भी  अपनी

 कर्मचारी  प्रशासन  सम्बन्धी  रिपोर्ट  में  सिफारिश  की  है
 कि  संघ  में  कार्य  करने

 वाले  सरकारी  कर्मचारियों  की  भर्ती  तथा  सेवा  की  अन्य  शर्तों  से  सम्बन्धित  नियम

 राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  द्वारा  उन्हें  प्रदत्त  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुए  बनाये

 जाते  रहने  चाहिए  ।

 राज्यों  में  केन्द्रीय  रिज  पुलिस  dara  करने  के  बारे  में  महान्यायवादी  की  सलाह

 818.  श्री  रविवार  :  श्री  नि०  रख  भास्कर  :

 श्री  ई०  के०  नयनार  श्री  नारायणन  :

 श्री  सामिनाथन्‌  :
 श्री  सावन

 थी  दण्ड पाणि  श्री  अधीन  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्यों  में  केन्द्रीय  रिजवें  पुलिस  तनात  करने  के  बारे  में  भारत

 सरकार  ने  महान्यायवादी  की  सलाह  मांगी  थी  ;

 यदि  तो  महान्यायवादी  ने  क्या  सलाह  दी  है  ;  और

 क्या  सरकार  ने  इसे  स्वीकार  कर  लिया  है  ;  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा

 क्या  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों

 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  राज्यों  में  केन्द्र  रिजर्व  पुलिस  तैनात  करने  के  बारे

 में  महान्यायवादी  की  सलाह  कुछ  समय  पहले  प्राप्त  की  गई  थी  ।



 July  31,  1970
 Written

 Answers  a  बयन

 गोपनीय  कानूनी  सलाह  को  प्रकट  करना  लोक-हित  में  नहीं  होगा  ।

 सरकार  ने  यह  सलाह  स्वीकार  कर  ली  है  ।

 प्रशासन  सुधार  आयोग  पर  किया  गया  खर्च  और  मंत्रियों  की  संख्या  को  सीमित

 रखने  के  बारे  में  उसकी  सिफ़ारिशों

 820.  श्री  स०  ०  अगड़ी  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रशासन  सुधार  आयोग  की  नियुक्ति  से  अब  तक  उस  कितनी  धनराशि

 aa की  गई  ;

 क्या  निर्वाचित  विधायकों  की  संख्या  के  आधार  राज्य  सरकारों  और  केन्द्र

 में  विशेषकर  मंत्रियों  की  संख्या  को  सीमित  रखने  के  बारे  में  प्रशासन  सुधार  आयोग

 द्वारा  दी  गई  सिफारिशों  के  स्वीकार  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास
 :

 प्रशासनिक  सुधार

 आयोग  पर  किये  व्यय  के  वर्षो-वार  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं  :

 1965-66  77,034  रुपये

 1966-67  18,69,341  रुपये

 1967-68  20,  13,723  रुपये

 1968-69  रुपये

 1969-70  रुपये 11
 127,500

 1970-71  2,70,300  रुपये

 (aa,  1970

 से  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की  बहुत  सी  सिफारिशों  पर  निर्णय  ले  लिये

 गये  हैं  और  इस  विषय  पर  पहले  के  एक  आशवासन  के  कार्यान्वयन  में  इनका  एक  विवरण

 राज  सदन के  पटल  पर  रखा  जा  रहा  है  ।  शेष  सिफारिशें  विचाराधीन  हैं  ।

 राजस्थान  विश्वविद्यालय  के  एक  विद्यार्थी  को  हत्या  में  एक  राज्य  मंत्री  के

 पुत्र  का  कथित  हाथ

 821,  श्री  मधु  लिमये  :  क्या  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  राजस्थान  विश्वविद्यालय  के  एक  विद्यार्थी  की  हत्या  तथा  उसमें

 राज्य  सरकार  के  एक  मंत्री  के  पुत्र  का  हाथ  होने  सम्बन्धी  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  गुप्तचर  विभाग  और  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा

 कोई  जांच  की  गई  है  ;
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 wr  एए  णाम  निकले  ;  और यदि  तो  जांच  के  क

 यदि  तो  अपराध  की  रोकथाम  करने  तथा  अपराधी  व्यक्तियों  को  दण्डित

 नहीं  किया  विद्यार्थियों  की  इस  आशंका  को  दूर  करने  के  जांच  क्यों  नहीं  करवाई

 जा  रही है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान
 विभागों  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  जी  श्रीमान्‌  |

 भर  राजस्थान  सरकार  के  अनुरोध  पर  3-2-1970  को  राजस्थान
 विश्वविद्यालय  जयपुर  के  विवेकानन्द  छात्रावास  के  कुछ  छात्रों  पर  आक्रमण  में  किये  गये  ।

 अपराधों  की  जांच  करने  का  अन्वेषण  ब्यूरो  को  अधिकार  दिया  गया  था  ।  अभियुक्त  व्यक्तियों

 पर  आरोप  गये  हैं  ।  चूंकि  मुकदमा  न्यायाधीश  है  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा

 की  गई  जांच  के  परिणाम  बताना  उचित  नहीं  होगा  ।

 (a)  sea  नहीं  उठता  ।

 Foreign  Students  in  Indian  Universities

 822.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  ;  Will  the  Minister  of  Education  and  Youth  Services
 be  pleased  to  state  इ

 (a)  the  number  of  foreign  students,  country-wise,  getting  educat  ion  in  the  Indian  Uni-
 versities  and  colleges  ;

 (b)  the  number  of  seats  reserved  for  the  students  of  various  countries,  country-wise,  for
 admission  in  the  Engineering  Colleges  in  India  ;

 (c)  the  rules  of  the  criteria  fixed  by  Government  for  d
 ctermining  the  number  of  seats  for the  various  countries  ;

 (d)  whether  Government  propose  to  increase  th

 keeping  in  view  their  increasing  number  ;  and
 €  number  of  seats  for  foreign  students

 (e)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Educati
 Kisku)  :  (a)  to  (e).  A  statement  giving  the  requisite  in

 on  and  Youth  Services  (Shri  A,  K,

 Library.  See  No.  LT—3797/70.}
 formation  is  attached.  [Placed  in

 इंजीनियरों  और  तकनीकों  के  लिए  रोजगार  की  व्यवस्था

 823.  श्री  न०  ता०  दास :  श्री  स०  सो०  बनों  :
 श्री  स०  चं०  सामन्त :  थी  देवकी  नन्दन  पाटोदिया  :
 श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  :  शो  दे०  अमित  :
 श्री  Zo  Wo  परमार

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 सरकार  ने  इंजीनियरों  और  तकनीकी  स्नातकों  के
 लिए  रोजगार  की  व्यवस्था करते  के  संबंध  में  क्या  उपाय  किये  हैं  ;
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 1970  तक  ऐसे  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  कितनी  थीं  ;

 क्या  उक्त  उपाय  अपनाने  से  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  प्रतिशतता  में  भारी  कमी  हुई

 है  ;  और

 यदि  तो  वर्तमान  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  लिये  रोजगार  की  व्यवस्था  करने

 सम्बंधी  क्या  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  ?

 गह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों

 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  केन्द्रीय  मंत्रालय  और

 राज्य  सरकारों  द्वारा  इंजीनियरों  के  लिए  अतिरिक्त  नियोजन  के  अवसर  सृजन  करने  के  लिये

 1968  में  सरकार  द्वारा  आरम्भ  किये  गये  उपायों  के  कार्यान्वयन  में  अब  तक  की  गई  प्रगति

 बतलाई  गई  है  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  3798/70 |

 कर्मचारियों  की  किसी  श्रेणी  में  बेरोजगारी  की  सीमा  के  कोई  निश्चित  अनुमान  नहीं

 हैं  ।  उन  लोगों  की  संख्या  से  जिन्होंने  रोजगार  कार्यालयों  में  नौकरी  की  खोज  में  अपने  नाम  दर्ज

 कराये  सामान्यतया  उस  वगगंविशेष  में  बेरोजगारी  की  सीमा  का  एक  मोटा  अनुमान  लगाया

 जाता  है  ।

 30  1970  को  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टरों  में  इंजीनियरों  की  कुल  संख्या

 के  बारे  में  सुचना  शीघ्र  ही  उपलब्ध  हो  जाएगी  ।  किन्तु  91  1969  को  यथा उपलब्ध

 देश  के  रोजगार  कार्यालयों  में  दर्ज  इंजीनियरों  की  संख्या  के  बारे  में  आंकड़ों  से  मालूम  होता  है  कि

 रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टरों  में  13,101  स्नातक  इंजीनियर  तथा  44,733  डिप्लोमा

 धारक  थे  |

 और  उपरोक्त  भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित  उपायों  के  परिणामस्वरूप

 निर्मित  इंजीनियरों  के  लिए  अतिरिक्त  पदों  की  संख्या  का  निद्चितरूप  से  अनुमान  लगाना  कठिन

 फिर  जैसा  कि  अनुलग्नक  में  विवरणों  से  देखा  जा  सकता  इनमें  से  अनेक  उपायों  के

 प्रशंसनीय  परिणाम  निकले  हैं  ।  इन  उपायों  के  कार्यान्वयन  को  तीब्र  करने  के  लिये  प्रयास  जारी

 रखे  जा  रहे  हैं  ।  किसी  राज्य  द्वारा  अपनाए  गए  उपयोगी  उपाय  कार्यान्वयन  के  लिए  अन्य  राज्यों  के

 ध्यान  में  लाए  जा  रहे  हैं  ।

 प्रयुक्त  जनदाक्ति  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  बेरोजगारी  का  अध्ययन

 कपा wu है  करेंगे  कि 824,  श्री  क०  प्र०  fag  देव  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  प्रयुक्त  जनशक्ति  अनुसन्धान  संस्थान  ने  हाल  ही  में  देश  में  बेरोजगारी  की
 सीमा  के  बारे  में  अध्ययन  किया  था  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  रहा  ;  और
 इस  बारे  में  सरकार

 द्वारा
 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 गह-काय  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  ः  .
 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र

 प्रयुक्त  जनशक्ति  अनुसन्धान  संस्थान  जनशक्ति
 लथ
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 नियोजन  के  क्षेत्रों  में  विभिन्‍न  विशिष्ट  समस्याओं  का  अध्ययन  कर  रहा  है  ।  किन्तु  उक्त  संस्थान

 ने  देश  में  सामान्य  बेरोजगारी  की  सीमा  का  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  है  ।

 कौर  प्रदान  नहीं  उठता  ।

 जम्मू  और  काश्मीर  में  युग-विराम  रेखा  पार  के  घसपठिये

 825,  श्री  मु०  अ०  at:  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार का  ध्यान  इस  आदमी  के  खतरनाक  प्रेस-समाचार  की  ओर  अक्षित  किया

 हैकि  जम्मू  और  काश्मीर  में  अराजकता  फलाने  के  लिए  चीनी  प्रशिक्षकों  द्वारा  प्रशिक्षित

 घुसपैठियों  को  वहां  भेजने  के  लिए  युद्ध-विराम  रेखा  पार  काफी  तैयारियां  हो  रही  हैं  ;  और

 यदि  at,  तो  इस  दिशा  में  किये  गये  प्रभावी  उपायों  का  व्यौरा  कया  है
 ?

 प्रधान  अणु  शक्ति  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इंदिरा

 और  .
 सरकार

 ने  प्रेस  रिपोर्ट  देखी  है  ।  सरकार  सावधान  है  तथा  स्थिति  का

 बला  करने  के  लिए  कारगर  कदम  उठायेगी  ।

 Rule  for  Suspension  of  District  Magistrate  and  P.  of  the  District  where

 Communal  Riots  Occur

 826.  Shri  Janeshwar  Misra :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pl  leased  to  state :

 (a)  whether  Government  propose  to  frame  any  rule  undcr  which  the  District  Magistrate
 and  the  Superintendent  of  Police  of  the  District  in  which  riots  take  place  between  Hindus  and

 Muslims  will  be  suspen  ded  immediately,  as  the  riots  occur  due  to  their  negligence  ;  and

 (b)  if  so,  the  positive  steps  being  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Home  Affairs  and
 Minister  of  Planning  (Shrimati  Indira  Gandhi)  (a)  and  (b).  Government  have  nosuch

 proposal  However,  in  pursuance  of  a  recommendation  of  the  National  Integration  Council  it
 had  been  suggested  to  the  State  Governments  to  impress  upon  all  1.5  and_  IDPS  officers  that  any
 failure  to  take  effective  action  to  deal  with  communal  tensions  and  disturbances  would  be

 regarded  by  Government  as  a  dereliction  of  duty,  entailing  suitable  disciplinary  action,  It  was
 also  suggested  that  while  reporting  on  the  work  and  conduct  of  magistrates  and  police  officers
 their  effectiveness  or  otherwise  in  dealing  with  situations  of  this  nature  should  be  taken  into

 account

 Unsound  Financial  condition  of  Allahabad  University

 827.  Shri  Janeshwar  Misra  Will  the  Minister  of  Education  and  Youth  Services
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  shat  the  Allahabad  University  is  the  oldest  residential  University
 in  the  country  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  teaching  and  other  staff  of  the  said  University  do
 not  get  their  salaries  in  time  quite  often  due  to  the  unsound  financial  condition  of  the

 University
 (c)  whether  it  is  further a  fact  that  the  University  has  not  maintained  any  proper  account

 t  that  the

 of  the  grants  given  to  it  by  the  ण  niversity  Grants  Commission ;
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 (da)  hether  it  is  further  fact  that  departr  {or  anlyv  three  net

 the  after  the  द  and
 open

 तव (e)  whether  Government  propose  to  convert  the  said  University  into  a  Centr  al  University
 anc  PP point  a  Committec  to  look  into  the  irregularities  committed in  respect  of  the  ts  given
 to the  University ? rs

 The  Minister  of  Education  and  Youth  Services  (Dr.  ४.  Rao) :  (a)  es,

 (9)  No  complaint  in  this  regard  has  been  reccived  by  the  Government  of  India

 (c)  The  Audit  and  Inspection  Report  on  the  accounts  of  the  Allahabad  Univers

 uary,  1968  to  January  1969,  as  received  from  the  Accountant  General,  Uttar  en  c ro
 report  that  the  University  has  not  maintained  any  proper  account  of  the  grants

 eee
 it

 Feb not byt the  U.  G.  C.  However,  the  Local  Fund  Examiner,  U.  P.,  Allahabad,  the  Statutory  A

 of  f  he  University  has  referred  to  some  irregularities  regarding  compilation  of  accounts  for  19
 7

 =

 also  remarked  that  improvements  in  the  maintenance  of  the  accounts  were  desirable

 No,  Sir.  Six  new  departments  have  been  established  by  the  University
 since  Inde-

 nee
 Ko}  and  one  department  has  been  redesignated  on  its  expansion,

 min
 थ

 ह

 No,  Sir,

 ्

 ग
 मुख्य  पत्तनों  में  लगाई  गई  पूंजी  दर  ला

 र

 828.  थी  के०  मानों  थ्री  नि०  रं  भास्कर

 थ्रो  सा मि वायन  श्री  नारायणन :

 दंड पाणि  थी  के०  एस०

 =
 थी  ज्योतिर्मय  ag  थ्रो  भयावन :

 द
 श्री  के०  चक्रपाणी  थी  सीताराम  केसरी :

 क थो  मुहम्मद  इस्माइल

 क्या  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 _  कया  मुख्य  पत्तन  आयोग  ने  सुझाव  दिया  है  कि  मुख्य  पत्तनों  अ  कम-निर्भर  बनाने

 के  लिये  नियोजित  पूंजी  पर  कम  से  कम  12  प्रतिशत  लाभ  अजित  करने  की  आवश्यकता

 यदि  तो  इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिये  अ।योग  ने  क्या  सिफारिशें  की  है  और

 निकट  भविष्य  में  कौन  से  पत्तन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लेंगे  ?

 नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  इकबाल  fag):  बड़े  पतन  आयो  गले

 बारिश  की  है  कि  बड़े  पत्तनों  पर  लगाई  गई  पंजी  पर  कम  से  कम  12  प्रतिशत  दर  से  प्रति  नाभ

 ना  चाहिए  ।

 आयोग  ने  बताया  है  कि  पत्तन-प्रभार  पत्तनों  की  आय  का  एक  सबसे  महत्वपूर्ण

 धन  है  और  पत्तनों  के  कार्यकरण  मूल्य हास  और  नियत  प्रभारों  की  पर्याप्त  पूति
 द

 ल ्ला

 ह

 प्रभारों  की  पद्धति  की  आय  का  एक  स्तर  बनाने  की  कुशलता  पर  पत्तनों
 * र  निसार  करता  है  ।  लगी  पूंजी  पर  12  प्रतिशत न्यूनतम  प्रति लाभ  का  लक्ष्य

 प्त  करने

 रए

 ग

 योग  ने  बड़े  पत्तनों  को  उनकी  दर-नीति  के  बारे  में  कुछ  सिद्धान्तों  की
 न मा सिफा  रहा

 की

 46



 9  1892  लिखित  उत्तर

 उसने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  इस  आधार  पर  दरों  ओर  प्रभारों  का  युक्तिकरण  व्यवस्थित

 और
 विस्तृत  रूप  से  ध्यानपूर्वक  विश्लेषण  करने

 के  बाद  क्रमबद्ध  तरह  से  किया  जाना  चाहिए

 आयोग  ने  प्रेक्षण  किया  कि  यद्यपि  1967-68  के  दौरान

 मार्मगाओ  और  मद्रास  पत्तनों  ने  12  प्रतिशत  का  प्रतिलाभ  प्राप्त  किया  है  परन्तु  मजदूरी  बोड़ें  की

 सिफारिशों  के  लागू  किये  जाने  पर  इस  स्थिति  में  परिवर्तन  आने  की  संभावना  है  ।  आयोग  ने

 भाषा  व्यक्त  की  है  कि  निश्चित  वित्तीय  कार्य  बनाये  रखने  के  लिये  दर-संरचना  में  आवश्यक

 समायोजन  किया  जाएगा  ।

 अन्य  मुख्य  पत्तनों  के  बार ेमें  आयोग  द्वारा  को  गई  सिफ़ारिशों नीचे  दी  गई  हैं

 (1)  बंबई  पत्तन को  1970-71  तक  12  प्रतिशत  न्यूनतम  प्रतिलाभ  प्राप्त  करने  के

 लिए  हर  उपाय  करना  चाहिए  ।

 2)  कलकत्ता  पतन  को  हल्दिया  गोदी  पद्धति  के  चालू  किये  जाने  के  समय  से  5  वर्ष  में

 लगाई  गई  पूंजी  पर  12  प्रतिशत  न्यूनतम  प्रति लाभ  प्राप्त  करना  चाहिए  ।

 (3)  कांडला और  पारादीप  पत्तनों को  1973-74  तक 6  प्रतिशत से  कम  प्रतिलाभ

 नहीं  प्राप्त  करना  चाहिए  और  1976-77  तक  9  प्रतिशत
 से

 कम
 नहीं

 और

 1978-79  तक  12  प्रतिशत  से  कम  नहीं  प्राप्त  करना  चाहिए  ।

 (4)  मंगलौर  और  तूतीकोरिन  पत्तन  निर्माणाधीन  हैं  ।  उन्हें  चालू  होने  के  समय  से  5

 वह  के  भीतर  प्रतिशत से  कम  का  और  उससे  अगले  3  वर्षों  में  9  प्रतिशत  से

 कम  का  और  उससे  अगले  दो  वर्षों  में  12  प्रतिशत  से  कम  का  प्रतिलाभ  नहीं

 प्राप्त  करना  चाहिए  ।

 दिल्‍ली  में  स्कूलों  के  बच्चों  के  लिये  पाठ्यपुस्तकें

 829,  श्री  के०  रमानी  भगवान दास

 श्री  सत्यनारायण  श्री  गणेशा  घोष

 श्री  प०  गोपालन  :

 बया  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  aa  सच  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  स्कूलों  के  बच्चों  के  लिये  पाठ्यपुस्तकें  तयार

 करते  समय  उन  सिद्धान्तों  उल्लंघन  किया  है  जो  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण

 परिषद  ने  दिल्‍ली  में  शिक्षा  संस्थाओं  के  लिये  बनाये  हैं

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  दिल्ली  प्रशासन  के  मुख्य  कार्यकारी  पार्षद  ने
 उन  पाठ्यपुस्तकों

 को  खुले  आम  हिन्दू  विरोधी  बताया  है  जो  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  ने

 तैयार  की  थी  और  उनको  स्कूलों  में  परिचालित  करने  पर  आपत्ति  की  है  ;  और

 यदि  तो  दिल्‍ली  प्रशासन  के  विरुद्ध  जो  राजधानी  में  साम्प्रदायिक  एकता  को

 खतरे  में  डाल  रहा  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?
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 oe

 शिक्षा  तथ
 gat

 प्रदन  नहीं vom

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ६.1 |  भवत  श दवान ह ः :  जी  नहीं  ।

 जी  wet  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  re

 मद्रास  &  faa  गोदो

 ल  के  रामजानो  शौ
 oft  राममूर्ति  :

 _  श्री  सो ०  के०  चक्रपाणी  ait  गणेशा  घोष
 :

 थी  नम्बियार :

 क्या  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 (#)  कया  मद्रास  पत्तन  पर  एक  निर्जल  गोदो  का  निर्माण  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  प्रस्तावित  निर्जल  गोदी  की  लंबाई  कितनी  होगी  और  इस
 पर

 कितनी

 गत  आने  की  संभावना  है
 ?

 ्

 नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इकबाल  fag)  कौर

 मद्रास  पत्तन  पर  एक  सूखी  गोदी  बनाने  की  आवश्यकता  के  हर  पहलुओं  पर  ध्यानपूर्वक  विचार

 किया  जाना  है  ।  इस  पर  निणंय  लेने  के  लिये  कि  सुखी  गोदी  कहां  पर  इसकी  आर्थिक

 इसका  निर्माण  कौन  करेगा  आदि  जैसे  विचारों  को  दृष्टि  में  रखना  होगा  ।  इस  प्रदान

 अ  प्रश्न
 के  लिये  एक  समिति  बनाई  गयी  है  जिसके  संयोजक  मुख्य  इंजीनियर

 पत्तन
 न्यास  होंगे  ।  इन  परिस्थितियों  में  इस  समय  यह  बताना  fe  सूखी  गोदी  मद्रास  में  tr  पर

 हवा  इसका  क्या  परिमाप  होगा  और  इस  पर  कितनी  लागत  समय  से  पहले

 ode
 आस्  प्रदेश  सेवाओं  का  क्षेत्रीय करण

 क

 3  श्री  के ०  रमानी  ्रो  गणेशा  घोष

 श्री  वि०  Fo  मोहक  श्री  Fo

 श्री  तश्बीया

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 ह  कौर  तेलंगाना  के  रूप  में _  क्या  भारत  सरकार  आइन्डर  प्रदेश  में  सेवाओं

 कद
 क्षेत्रीय करण  कर  रही  है

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  का  जनता  को  एकता  और

 बने  वाले  दूरगामी  प्रभाव  पर  विचार  किया  है
 ?

 डरा

 वा

 गह-काय  मन्त्रालय  में  और  इलक्ट्रोनिवस  और  बटालिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  at

 राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र
 :

 से
 .

 ज्ञात  हुआ  है  कि
 आन्ध्र  प्रदेश

 सरकार

 राज्य  में  सेवाओं  के  क्षेत्रीय करण  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  ।  अभी  तक  न्घमें

 में  कोई राज्य
 सरकार  ने  राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम  1956  के  उपबन्ध  की  दातों  के  आ

 निहित  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  की  अनु मोद नाथे  नहीं  भेजा  है  ।  प

 >=
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 जनसंघ  और  राष्ट्रीय  र  प
 सेवक  संघ  दारा  लख  11

 में  आयोजित  प्रदर्शनी क

 32,  श्री  fao  कु०  मोहक  श्री  के०  मानो

 थी  झारखण्ड  राय  थी  सो ०  के ०  चक्रपाणी
 ह

 थी  सत्य  नारायण fag  थी  रामावतार  धघास्त्रो

 श्री  प०  गोपालन  थी  परज |  पाण्ड्य
 क

 ail  भोगेन्द्र  झा  थीं  इसहाक  सम्मति

 क्या  गह-काय  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  जनसंघ  और  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ
 द्वारा

 में  1970  में  आयोजित  प्रदर्शनी  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें
 .  मुसलमानों

 को

 गद्दार ह  बोर  पाकिस्तानी  एजेन्ट  बताया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;
 क

 |  क्या  सरकार  इस  प्रदर्शनी  को  लोगों  में  जानबूझ  कर  साम्प्रदायिक
 घृणा  भड़काने

 पली
 प्रदर्शनी  समझती

 है  ;

 यदि  तो  उक्त  प्रदर्शन  के  आयोजकों  जो  इस  प्रकर  यक  तनाव

 का  गावर  उत्पन्न  कर  रहे  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  और

 सरकार  भविष्य  में  ऐसी  gata  आयोजित  करने  वालों  के  fi  क्या

 रेगी  ?

 प्रधान  अणु  शक्ति  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री (  ita  इन्दिरा

 (#)  से  (s).
 तथ्य  मालूम  किये  जा  रहे  हं  ।

 ्  पुलिस  हारा  गोली  चलाये  जाने  की

 च

 33,  श्री  सामिनाथन  श्री
 नारायणन  :

 att  दण्ड पाणि  ori  वन

 श्री  नि०  द्०  भास्कर  5... (|  अ

 _  ४.
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  सरकारें  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाये  जाने  की  न्यायिक

 ज  च  करवाने  के  विरुद्ध हैं  ;

 यदि  तो  कया  गत  कुछ  वर्षों  से  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाये  जाने  की
 घटनाओं

 में
 वृद्धि  हो  रही  है

 और  क्या  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  सलाह  की  उपेक्षा  की

 कि  गोलीकांड  की  ta  घटनाओं  की  zaifoar  जांच  करवाई  जाये  जिनमें  किसी  व्यक्ति  की

 मुत्यु हुई
 और

 की
 अ

 तो  कि  में  ज्यों  ने  wae  के  f  <
 की  है  और

 उसके  कारण  क्या  हैं  ?
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और
 वैज्ञानिक  तथा  ऑद्योगिक  अनुसन्धान  विभागों

 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चंद्र
 :

 जी  श्रीमान
 |

 और  (1).  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 माध्यमिक  दिक्षा  बोर्डों  के  अध्यक्षों और  सचिवों  का  नई  दिल्‍ली  में  सम्मेलन

 834.  श्री  सामिनाथन  :  ail  राम  सेवक  यादव  :

 att  दण्डपाणि :  श्री  एस०  एम०  कृष्ण

 श्री  यमुना  प्रसाद मंडल  :  झा०  सुशीला
 :

 श्री  नि०  र ०  भास्कर :  श्री  देविंदर  fag

 श्री  नारायणन्‌ :

 क्या  दिक्षा तथा  युवक  सेवा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  जून  में  नई  दिल्‍ली  में  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्डों  के  अध्यक्षों  तथा

 सचिवों  का  एक  सम्मेलन  हुआ  था  ;

 यदि  तो  उस  सम्मेलन  का  प्रयोजन  क्या  था  और  किन  विषयों  पर  चर्चा  की

 गई  भौर

 क्या  निर्णय  किये  गये  थे  ?

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ava  :  और  (a)

 जी  हां  ।  सम्मेलन  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोले  ने  आयोजित  किया  था  |  सम्मेलन  का  उद्देश्य

 भारत  के सभी  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्डों  के  सामान्य  हित  वाले  मामलों  पर  विचार-वीमेन  करना  |

 कार्य  सुची  के  निम्नलिखित  विषयों  पर  सम्मेलन  ने  चर्चा  की  :

 (1)  भारत  के  सभी
 माध्यमिक

 शिक्षा  बोर्डों  के
 एक  स्वैच्छिक  संगठन  के  निर्माण  का

 प्रस्ताव  |

 (2)  भारत  में  परीक्षा-सुधार  कार्य  की  समीक्षा  ।

 (3)  परीक्षा  सुधार  पर  विभिन्‍न  बोर्डों  की  रिपोर्ट  |

 संलग्न  विवरण  में  सम्मेलन  द्वारा  किये  गये  संकल्प  और  सुझाव  दिये  गये  हैं  ॥

 में  रखा  गया  ।  देखिये
 संख्या  एल०  ठी  ०-3799/70

 भारतीय  रेडक्रास  नई  दिल्‍ली  को  फाइलों  का  गायब  होना

 835,  श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी :
 श्री  पी०  विदवस्भरन्‌  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रेडक्रास  नई  दिल्ली  की  दो  महत्वपूर्ण
 जो  नई  दिल्‍ली  के  न्यायिक  मेरी

 मामले  के  fears  से  गायब  हो

 स्ट्रेट  के  समक्ष  एक  अनिर्णीत  मामले  में  पेश  की  गई
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इन  फाइलों  का  सम्बन्ध  सेक्रेटरी  जनरल के  विरुद्ध  भारतीय
 ary

 रेडक्रास  सोसायटी  नई  दिल्‍ली  के  एक  कर्मचारी  की  शिकायतों  के  विरुद्ध  साक्ष्य  से  था  >

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसन्धान

 विभागों  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चंद्र  से  भारतीय  रेडक्रास  सोसाइटी

 नई  दिल्‍ली  की  दो  जो  घन  के  तथाकथित  दुर्विनियोग  के  लिये  सोसायटी  के  भूतपूर्व  महा

 सचिव  के  विरुद्ध  भारतीय  रेडक्रास  के  एक  कर्मचारी  द्वारा  दायर  किये  गये  शिकायत  के  मामले  में

 न्यायालय  में  प्रस्तुत  की  गई  न्यायालय  के  रिकार्डों  में  उपलब्ध  हैं  ।

 पारादीप  पत्तन  का  विकास

 836.
 श्री  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी  :
 ait  चितामणि  पाणिग्रहण  :

 क्या  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 परादीप  qe  cee  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि  वह  उक्त  पत्तन

 के  समुचित  विकास  के  लिये  अधिक  राशि

 क्या  इस  बात  की  भी  जांच  कर  ली  गई  है  कि  इस  पत्तन  की  वर्तमान  क्षमता

 28  लाख  टन  लोह  अयस्क  के  निर्यात  के  लिये  अपर्याप्त  हैं  जिसके  लिये  ara  तथा  खनिज  व्यापार

 निगम  और  विदेशी  निर्यातकों  के  बीच  करार  हो  चूका  और

 उक्त  पत्तन  की  क्षमता  में  इस  वर्ष  वृद्धि  करने  के  लिये  क्या  ठोस  कार्यवाही  की

 गई  है  अथवा  की  जा  रही  है  और  परादीप  पोट  ट्रस्ट  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  दिये  गये  प्रस्तावों  को

 सरकार  ने  कहां  तक  स्वीकार  किया  है  ?

 नौवहन  तथा  परिवहन  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  इकबाल  :  पारादीप  पत्तन

 न्यास  द्वारा  चौथी  योजना  में  पारादीप  पत्तन  के  विकास  के  लिये  भेजा  गया  मूल  कार्यक्रम  20.29

 करोड़  रुपये  का  था  ।  चौथी  योजना  में  पारादीप  पत्तन  के  विकास  के  लिये  अनुमोदित  निर्माण

 कार्यक्रम  14  करोड़ रुपये  का  है  ।

 और  विकास  के  प्रथम  क्रम  में  पारादीप  पत्तन  लगभग  20  से  25  लाख  टन

 खनिज  ate  की  वार्षिक  धरा-उठाई  करने  के  लिये  अभिकल्पित  है  ।  चालू  वर्ष  के  लिये  खनिज  और

 धातु  व्यापार  निगम  ने  पारादीप  पत्तन  से  28  लाख  टन  निर्यात  करने  के  लिये  कार्यक्रम  बनाया

 लदान  की  दर  में  वृद्धि  करने  के  लिये  2  टाटा  पी०  एण्ड  एच०  रोडवेल  खरीदने  के  लिये

 हाल  ही  में  मंजूरी  दी  गई  है  ।  इनके  द्वारा  3000  टन  खनिज  आवश्यक  हो  तो  सीधा

 जहाजों  पर  लादा  जा  सकता  है  और  पत्तन  पर  लदान-दर  में  इतनी  वृद्धि  हो  जायेगी  ।  एक

 अतिरिक्त  रि क्ले मर  खरीदने  के  लिये  भी  मंजूरी  दी  गई  हैं  ।  चौथी  योजना  काल  में  खनिज  धातु

 की  घरा-उठाई  के  संयंत्र  की  क्षमता  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  प्रतिशत  20  लाख  टन

 घरा-उठाई  हो  सके  |

 St
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 नत्य

 837,  श्री  श्रीगोपाल  arg
 aft att

 बीर  सिंह  शास्त्री :

 श्री  राम  चरण  श्री  दिव  कुमार  शास्त्री :

 श्री  दिव  चरण  ata:

 क्या  गृह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केबरे  आतंकी  द्वारा  नग्न  नृत्य
 करने  पर  कानून

 की  दृष्टि  से  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  केबरे  नर्तकियों  के  लिये  वस्त्र  सम्बन्धी  नियमों  का  पालन

 करना  अथवा  से  निर्धारित  दूरी  पर  रहना  आवश्यक  नहीं  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  केबरे  नृत्य  पर  कानूनी  प्रतिबन्ध  लगाने  का

 और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 गृह-काय  मन्त्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और '  बटालिक  तथा  औद्योगिक  अनुसन्धान

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  (7)  सुचना  राज्य  सरकारों  और  संघ

 राज्य  क्षेत्रों  से  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 जलपाईगुड़ी  इन्जीनिर्यारग  कालेज  के  प्रधानाचार्य  पर  हमला

 233,  श्री  श्रीगोपाल  ag  श्री  रघवीर  fag  seal
 :

 श्री  रास  चरण  थ्री  शिवकुमार  शास्त्री

 श्री  दिव  चरण  लाल :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जलपाईगुड़ी  इंजीनियरिंग  कालेज  प्रधानाचायें  को

 नक्सलवादी  छात्रों  द्वारा  हाल  ही  में  बुरी  तरह  पीटा  गया  था  और  उन्हें  कालेज  की  इमारत  पर

 और लाल  ध्वज  फहराने  को  बाध्य  किया  गया  था

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है
 ?

 ह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों

 में  राज्य-मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  और  राज्य  सरकार  से  तथ्य  मालूम  किये  जा

 रहे  हैं  भारतीय  साम्यवादी  दल  का  भूमि  को  छीनने  का  आन्दोलन

 839,  श्री  श्रीगोपाल  साब  श्री  रघुबीर  सिंह  शास्त्री

 श्री  यज्ञदत्त  फार्मा  श्री  बलराज  मधोक

 श्री  बे०  क०  दासचोौधरी  श्री  शिवकुमार  शास्त्री

 श्री  राम  चरण  :
 श्री  प्रकाश  वीर  शास्त्री

 श्री  शिवचरण  लाल  श्री  sat
 क्या  गृह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
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 करने  के चके पारित
 किया है

 a सरकारी
 तथा

 TT  सरकारी  भूमि  पर  बलात  कब्जा  आह्वान

 कया
 गया  है  ;

 |

 के  विरुद्ध न
 wo Lk

 जिनक क्या  उक्त  प्रस्ताव  हमारे  संविधान
 के

 बुनियादी  सिद्धान्तों
 शिगा

 ह
 य  विधि  शासन  स्थापित  करना  है  ;  किट

 द  भारतीय  साम्यवादी  दल  के  नेतृत्व  में  अब  तक  कितनी  सरकारी  तथा
 गैर  सरकारी

 भूमि  छीनी गई  है  ;  द

 में ह  यदि  उक्त  भाग  का  उत्तर  सकारात्मक  है  तो  गैर  कानूनी  तरीके से  द

 ह

 गई
 भूमि  को  उसक ेवैध  तथा  कानूनी  मालिकों  को  वापिस  दिलाने  के  लिए  सरकार ने ने  कया

 यं वाही  की  है  ;  और

 इस  प्रकार  अराजकता  फलाने  के  लिए  जिम्मेदार  भारतीय  साम्यवादी त दल  के  ने के

 नेतान के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 मद
 प्रधान  अब  शक्ति  मंत्रो  गह-कायम  मंत्री  और  योजना  मंत्री  इन्ही  refit) :

 जी  श्रीमान  ।

 व  सरकार  उत्सुक
 है

 कि  भूमि  सुधारों  को  जल्द  सਂ  कार्यान्वित  किया

 करती है

 किसी  व्यक्ति  द्वारा  कानून  को  अपने हाथों
 में  लिए

 em

 का  कड़ा  विरोध

 tele  .  सुचना  एकत्रित की  जा  रही

 द

 ss
 साम्प्रदायिक  विदेशों का  हाथ

 aa  शी  यज्ञदत्त  फार्मा

 श्री  बलराज  मधोक

 श्री  प्रकाशवोर  शास्त्री :

 रेंगे  कि

 क्

 क्या  गह-काटे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें

 गों  की  कोई  जांच (a)
 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  ने  देश  में  हाल  ही  में  हुए  साम्प्रदायिक  दंग

 की  और  यदि  तो  क्या  इन  दंगों  में  कुछ  राजनीतिक  दलों  का  अथवा  विदेशी
 तत्वो ंके  हाथ

 का  पता  लगा है  ं

 यदि  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की

 क
 यदि  उपर्युक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  हो  तो  क्या  सरकार

 का  विचार

 साम्प्रदायिक  विस्फोटों  के  पूरे  मामले  की  सर्वोच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की  अध्यक्षता  में

 न्य  यक  जांच  करवाने  का  है  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 धान
 शाक्ति  गृह-कार्य मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्द्रा  mtett ):

 केन्द्रीय  अन्वेषण  व ब्यूरो  ने  देश  में  किसी  साम्प्रदायिक  दंगे
 की  जांच  पड़ताल  नहीं की  है  ।
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 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 ह
 \  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियुक्त  साम्प्रदायिक  दंगों  सम्बन्धी  जांच  आयोग

 ने  छः  बड़े  दंगों  की  जांच  की  है  जो  अगस्त  से  1967  तक  हुए  ।  राज्य  सरकारों
 द्वारा

 नियुक्त  आयोग  भी  हाल  में  हुए  कुछ  बड़े  दंगों  की  जांच  कर  अतः  किसी  नये  जांच

 आयोग  को  नियुक्त  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  जैसा  कि  सुझाव  दिया  गया  है  ।

 कश्मीर  में  अग्निकांड  की  घटनाओं  की  जांच

 841  श्री  यज्ञदत्त  शर्मा  श्री  बलराज  मधोक  :

 श्री  बंदा  नारायण  fag :  श्री  प्रकाश  वीर  शास्त्री  :

 श्री  राम  गोपाल  दिलवाले  :  श्री  रामावतार  फार्मा  :

 श्री  ओम  प्रकाश  त्यागी  :  श्री  रा०  Fo  बिड़ला :

 श्री  शारदा नन्द  :  श्री  भारत  fag  चौहान  :

 श्री  कोलाई  बरुआ  :  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 श्री  fo  ०  भास्कर :  श्री  कार  लाल  बैरवा  :

 श्री  हेम  बरुआ  :  श्री  यदा पाल  सिंह  :

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  श्री  निहाल  सिह  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  ने  हाल  ही  में  कश्मीर  में  हुई  अग्निकांड  की

 उन  बहुत  सी  घटनाओं  की  जांच  की  है  जिनसे  हजारों  मकान  स्वाहा  हो  गए  थे  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  आगजनी  की  इन  घटनाओं  में  पाकिस्तान  समर्थक  तत्वों

 भौर  स्थानीय  अधिकारियों  का  हाथ  है  ;  भर

 यदि  तो  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 प्रधान  अणु  शाक्ति  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा  :

 भर्निकांडों  की  जांच  करने  में  राज्य  पुलिस  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  की  सहायता  दीਂ

 गयी  थी  ।

 जांच  पड़ताल  अभी  जारी  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  में  भेदभाव

 छ  श्री  यज्ञदत्त  श्री  बलराज  मधोक  :

 श्री  जयदीप  :  श्री  प्रकादशवीर  शास्त्री  :

 क्या  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सच  जै  far  a
 gin  भ  wine  afar  zoo  ft See om  oe SEIN  3  घ्ध्व  | कि |  लान  यालय  में  मुस्लिम  छात्रों  के  मुकाबले
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 में  हिन्द  छात्रो ंके  विरुद्ध  भेदभाव  किया  जाता  यहां  तक  कि  मुस्लिम  छात्रो ंके  लिये  कुछ

 प्रतिशत  स्थानों  का  आरक्षण  फिया  जाता  है  ;

 यदि  तो  मुस्लिम  छात्रों  के  लिये  इस  प्रकार  से  ईष्यस्पिद  आरक्षण  क्त्र  तक

 कियां  जाता  रहेगा  ;

 क्या  इस  प्रकार  के  आरक्षण  से  संविधान के  अनुच्छेद 29  के  खंड
 2

 का  उल्लंघन

 नहीं  होता है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  अलीगढ़  विश्वविद्यालय  को  यह  निदेश  देने  का

 है  कि  आरक्षण  की  उक्त  व्यवस्था  समाप्त  कर  दी  जाये  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  ato  Ho  आर०  ato  (=)  जी  नहीं  ।

 से  प्रत  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  स्कूल  के  अध्यापकों  के  वेतनमानों  का  पुनरीक्षण

 843.
 श्री  मोहन

 स्वरूप
 :

 कया  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने
 की

 करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  दिल्‍ली  के  स्कूल  अध्यापकों  वेतनमानों  का

 पुनरीक्षण  किया  गया  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  अध्यापकों  द्वारा  परीक्षाओं  में  प्राप्त  डिवीजनों  के  आधार

 पर  एक  नया  वेतनमान  रखा  गया  है  ;

 क्या  सरकार  के  पास  किसी  द  विशेष  के  अध्यापकों  को  विभिन्न  वेतनमान  देने  के

 प्रयोजन  से  अध्यापकों  को  पढ़ाने  की  योग्यता  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कोई  और  तरीका

 नही ंहै  ;  और

 यदि  तो  कया  यह  भेदभाव  नहीं  है  ?

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वत  :  से  दिल्‍ली

 के  स्कूल  अध्यापकों  के  वेतनमानों  के  परिशोधन  के  लिये  निश्चय  किया  गया  है  ।  इसके  ब्योरे

 तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 ग्रामीणों  पर  गोली  चलाने  के  कारण  एक  सेनिक  अधिकारी

 का  गिरफ्तार  किया  जाना

 844,  श्री  fao  कु०  मोहक :  श्री  सत्य  नारायण  सिंह  :

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  श्री  गणेशा  घोष  :

 श्री  मुहम्मद  इस्माइल :

 क्या  गृह-कार्डे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  21  1970  को  पुलिस  ने  परिचित  बंगाल  के  नादिया  जिले
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 में  ग्रामीणों  पर  गोली  चलाये  जाने  के  आरोप  में  तीन  साथियों  के  साथ  एक  सैनिक  अधिकारी  को

 जो  राष्ट्रीय  छात्र  सेना  कंप  का  कमाण्डर  गिरफ्तार  किया  था  ;

 यदि  तो उस  घटना  में  कुल  कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  थी  और  कितने

 व्यक्ति घायल  हुये  थे  ;

 क्या  पुलिस  अधिकारियों ने  मौके  पर  जाकर  कोई  जांच  की  है
 ;

 यदि  तो  अधिकारियों  ने  सैनिक  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 है
 ;  और

 यदि  इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  आद्योगिक  अनुसंधान  विभागों  में

 राज्य  मंत्रो  कृष्ण  चंद्र  :  जी  श्रीमान  |

 इस  घटना  में  एक  व्यक्ति  मारा  गया  तथा  छः  घायल  हुये  ।

 जी  श्रीमान  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  सुचित  किया  गया  है  कि  अधिकारियों  को  21

 1970  को  अतिरिक्त  जिला  कृष्ण  नगर  के  समक्ष  पेश  किया  गया  था  और  उन्हें  सैनिक

 हिरासत  में  रिमांड  पर  भेज  दिया  गया  ;  यह  कि  सैनिक  अधिनियम  की  धारा  25  के  अधीन  एक

 जांच  न्यायालय  का  गठन  किया  गया  और  जांच-न्यायालय  के  निष्कर्ष  afer  बंगाल  सरकार  को

 प्राप्त  हो  गये  हैं  ।  यह  भी  सुचित  किया  गया  है  कि  जांच-न्यायालय  केਂ  निष्कर्षों  के  आधार  पर

 सैनिक  प्राधिकारियों  ने  राज्य  सरकार  से  उसਂ  पुलिस  मुकदमें  को  बन्द  करने  का  अनुरोध  किया  है

 जो  सैनिक  अधिकारियों  के  विरुद्ध  चल  रहा  है  ।  मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 सामान्य  पाठय  पुस्तकें

 846.  श्री  do  Fo  दासचौधरी :

 श्री  fao  नरसिम्हा  राव  :

 श्री  मुहम्मद  दारो  :

 प्
 कया  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिनन  राज्यों  को  ऐसी  सामान्य  पाठ्य  पुस्तकें  देने  का

 facta  किया  है  जिनका  विभिन्‍न  प्रादेशिक  भाषाओं  में  अनुवाद  किया  जा  सकता  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किये  गये  निर्णय  का  विस्तृत  ब्योरा  कया  है  ?

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  वी०  के०  आर०  वी०  और  स्क्रीन
 स्तर  पर  पाठ्यपुस्तकें  राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  हैं  ।  पाठ्यपुस्तकों  का  स्तर

 सुधारने  के  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  ने  नमूने  की  पाठ्यपुस्तकों  का
 निर्माण  करने  के  लिये  एक  कार्यक्रम  आरंभ  किया  जो  अपनाने  तथा  प्रादेशिक  भाषाओं  में
 अनुवाद  करने  के  लिये  भी  राज्यों  को  दी  जाती  हैं  ।  अब  तक  परिषद्‌  द्वारा  150  पाठ्यपुस्तकें  और
 अध्यापक  गाइडों  प्रकाशित  की  गई  हैं  ।  राष्ट्रीय  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  1970  से
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 पूर्ण  पाठ्यपुस्तकों  की  बजाये  पाठ्यपुस्तक-सामग्री  का  निर्माण  करेगी  ।  राज्यों  के

 विवरण  के  अनुरूप  पाठ्यपुस्तकों  के  निर्माण  के  लिये  राज्यों  को  उपलब्ध  की  जायेगी  |

 जो  एक  अन्य  कार्यक्रम
 चल  रहा  है  युनेस्को  की  सहायता  से  Uo  flo  Fo  प्र०  To

 द्वारा  निमित्त  पाठ्यपुस्तकों  और  विज्ञान  उपस्कर  के  आधार  पर  विज्ञान  पढ़ाने  की  एक  मार्गदर्शी

 परियोजना  है  ।  इन  पुस्तकों  का  चुने  हुये  स्कूलों  में  परीक्षण  करने  के  लिये  राज्यों  को  सहायता  दी

 जा  रही  हैं  ।  पाठ्यपुस्तकों  और  अध्यापक  गाइडों  के  परीक्षण  संस्करणों  के  राज्यों  की  भाषाओं  में

 अनुवाद  तथा  मुद्रण  का  सारा  खर्च  भारत  सरकार  तथा  संयुक्त  राष्ट्र  बाल  निधि  द्वारा

 बराबर-बराबर  बांटा  जायेगा  सभी  मार्गदर्शी  परियोजनाओं  में  भाग  लेने  के  लिये  सहमत

 हो  गये  हैं
 ।

 भारत  और  रुस  के  सोच  परमाणु  वैज्ञानिकों  के  आदान-प्रदान  का  समझौता

 847,  श्री  बे०  Fo  दास चो धरी  :

 श्री  देवेन्द्र सिह  पार्चा  :

 श्री  मणि  ATE  ज०  पटेल  :

 क्या  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  रूस  के  बीच  हाल  ही  इस  आशय  का  कोई  सांस्कृतिक  समझौता

 सम्पन्न  हुआ  है  ।  जिसके  अन्तर्गत  एक  देश  के  परमाणु-वैज्ञानिक  दूसरे  देश  में  जाया  करेंगे  ;  और

 यदि  तो  उसका  व्योरा  क्या  है  ?

 दिक्षा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  अ०  Ho  :  और

 भारत  और  सोवियत  रूस  के  बीच  वर्ष  1970-71  के  लिये  एक  सांस्कृतिक  विनिमय  कार्यक्रम

 12  जून  1970  को  नई  दिल्‍ली  में  तय  हुआ  था  ।  कार्यक्रम  कला  और

 रेडियो  और  टेलीविजन  आदि  के  क्षेत्रों  में  आदान-प्रदान

 की  व्यवस्था  है  |  किन्तु  इसमें  नाभिकीय  वैज्ञानिकों  के  आदान-प्रदान  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 गोड्डाची  में  एक  प्राचीन  मन्दिर  का  पता  चलना

 848,  श्री  स०  हुह  अगड़ी क्या  शिक्षा  तथा

 युवक
 सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मैसूर  राज्य  के  बेलगाम  जिले  में  रामदुर्ग  तालुक  के
 गोड्डा ची

 क्षेत्र  में  एक  प्राचीन  मंदिर  का  पता  लगा है  ;  और

 यदि  तो  मन्दिर  के
 युग  आदि  से

 सम्बन्धित  ऐतिहासिक  निष्कर्षों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भक्त  और

 भारत  सरकार  के  इस  बारे  कोई  प्रभावित  सुचना  नहीं  है  ।  किन्तु  आवश्यक  पूछ-ताछ  की

 जा  रही है  ।
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 एरोपलोट
 तथा

 एयर  इंडिया  के  बीच  करार

 849,  श्री  दिनकर  देसाई  :

 थी  मृत्युंजय  प्रसाद
 :

 क्या  पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1958  में  एरो फ्लोट  और  एयर  इंडिया  के
 बीच  एक

 करार  हुआ  था  ;

 इस  करार  की  अवधि  क्या  थी  ;

 एरो फ्लोट  के  साथ  हुये  पुल  समझौते  के  परिणामस्वरूप  क्या  कोई  राशि  एयर  इंडिया

 को  मिलनी  थी  ;

 SERED  yt शयर  इंडिया  को  कर  दिया यदि  तो  क्या  एरोफ्लोट  द्वारा  उक्त  भुगतान

 गया  था  ;  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ;  कौर

 एरो फ्लोट  से  यह  राशि  वसूल  करने  में  एयर  इण्डिया  at  सहायता  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  कर्ण  fag)  :

 करार  1958  से  लागु  है  यद्यपि  1  1965 से
 31  arg  1968  तक

 की  अवधि  के  दौरान  ‘ga’  राजस्व  at  हिस्सेदारी  के  बारे  में  विमान  कम्पनियों  में  सहमति  न  होने

 के  कारण  करार  लागु  नहीं  था  ।

 (7)  नही ं।

 और  प्रदान  नहीं  उठते  ।

 सांप्रदायिक  तत्वों  को  समाप्त  करने  के  लिये  राज्यों

 की  गई  कार्यवाही

 850,  श्री  इंद्रजीत  गुप्ता  :  श्री  नारायणन  :

 श्री  दंड पाणि  :  श्री  रामवतार  शास्त्री  :

 श्री  योगेंद्र  फार्मा  :  श्री  भयावन :
 श्री  कोलाई  बिरुआ  :  श्री

 सरजू  पाण्डेय
 :

 श्री  नि०  to  भास्कर  :

 कया  गृह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  मुख्य  मंत्रियों  को  लिखे  अपने  पत्र  में  प्रधान  मंत्री  ने
 उनसे  यह  कहा

 है  कि  वे  साम्प्रदायिक  तत्वों  को  समाप्त  करने  के  लिये  कठोर  कार्यवाही  करें

 (a)  क्या  राज्यों  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की  है  ;  और

 यदि

 ?

 तो  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  दवारा  की  गई  कार्यवाही  का  ब्योरा
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 प्रधान  गह-कायम  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इंदिरा  ॥

 जी  श्रीमान्‌  ।  लोक  सभा  में  राज  तारांकित  प्रश्न  संख्या  121  के  दिये  जा  रहे  उत्तर

 की  ओर  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  है  ।

 और  14  राज्य  सरकारों  से  अब  तक  प्राप्त  उत्तरों  से  पता  चलता  है  कि

 दिये  गये  सुझावों  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 उच्च  न्यायालयों  में  विचाराधीन  मामलों  को  संख्या  में  विधि

 851.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 att  योगेन्द्र  शर्मा  :  श्री  नन्द  कुमार  सोमानी  :

 थी  जनादंनन
 :  श्री  भोला  नाथ  सिस्टर :

 को
 सरजू  पाण्डेय  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  गत  तीन  वर्षों  में  उच्च  न्यायालयों  में  दर्ज  किये  गये  मामलों  में

 चौगुनी  वुद्धि  हुई  हालांकि  न्यायाधीशों  की  संख्या  में  भी  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 सरकार  का  आगे  ऐसी  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  जिसे  अनिर्णीत  मामले

 दीनता  से  निपटाये  जा  सकें  ?

 गह-कार्य  मन्त्रालय  में  उप-मस्ती  के०  एस०  :  सभी  उच्च

 लयों  को  मिलाकर  उनमें  1967  से  1969  के  अन्त  तक  अनिर्णीत  मामलों  की  सख्या  में  11.2

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  कुछ  उच्च  न्यायालयों  में  यह  वृद्धि  मामूली  रही  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  उच्च  न्यायालयों  में  ast  हुए  मुकदमों  की  संख्या  में

 वृद्धि  होती  रही  है  ।  यद्यपि  निपटान  में  भी  वृद्धि  हुई  है  फिर  भी  वह  दर्ज  हुए  मुकदमों  में  वृद्धि

 के  बराबर  नहीं  रही  है  ।

 तीन  जजों  की  एक  जिसके  अध्यक्ष  भारत  के  मुख्य  न्यायाघीश  उपचारित

 उपायों  का  सुझाव  देने  की  दृष्टि  से  उच्च  न्यायालय  में  बकाया  कार्य  की  समस्या  की  जांच  कर

 रही है  ।

 नोबोसिबिस्क  में  fara  आ  थिक  विज्ञान  सम्मेलन  में  गोखले  इंस्टीट्यूट

 आफ  पालिटिक्स  तथा  इक्नॉमिक्स  के  निदेशक  द्वारा  भाग  लिया  जाना

 852,  aft  इन्द्रजीत  गुप्ता :  डा०  रोनेन  सेन  :

 श्री  योगेन्द्र  शर्मा  :  श्री  सरजू  पाण्डेय  :

 बया  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गोखले  इंस्टीट्यूट  आफ  पालिटिक्स  एण्ड  इक्नॉमिक्स  के  प्रबन्धकों  ने  उक्त
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 a  अ  अ

 संस्थान  के  निदेशक  को  इस  आशय  का  निदेश  दिया  था  कि  वह  रूस  के  नोवोसिबिस्क॑  नामक

 स्थान  पर  होने  वाले  fara  आर्थिक  विज्ञान  सम्मेलन  में  भाग  न  लें  ;  भर

 यदि  तो  ऐसा  निदेश  देने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  ato  के०  आर०  वी०  :  भर  (4).

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  संघ  द्वारा  1948  में  सरकार  को  दिये  गये  आश्वासनों  का

 पुरा न  किया  जाना

 श्री  रामावतार  शास्त्री 853,  श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  १

 श्री  ए०  श्रीधरन  :  श्री  सरजू  पाण्डेय
 :

 श्री  योगेन्द्र  फार्मा  :  श्री  भोगेन्द्र  AT:

 श्री  चन्द्रशेखर  सिंह  : श्री  क्०  fo  मधुकर  :

 श्री  क०  लकप्पा  :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  संघ  ने  सरकार  को  बल  1948  में  उस  पर  लगे  प्रतिबन्ध

 =  TTT  ost}  लगा
 को  हटाते  समय  यह  आश्वासन  fear  था  कि  वहू  राजनीति  मस सार  गठ  STU  और  अपने  को

 सांस्कृतिक  गतिविधियों  तक  सीमित  रखेगा  ;

 +  और  राजनीतिक क्या  यह  ससे  है  कि  संघ  ने  उस  आश्वासन  का  उल्लंघन  किया  ष्

 गतिविधियों  में  भाग  लिया  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  इस  संगठन  द्वारा  पहले  से  लिये  गये  आश्वासन  का  उल्लंघन

 करने  के  कारण  इसके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 प्रधान  अणु  afr  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा  गांधी )  :
 जी  श्री मनु  ।  राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  संघ  के  विधान  के  अनुच्छेद  4  में  कहा  गया  है  कि

 संघ  की  कोई  राजनीति  नहीं  है  और  वह  विशुद्ध  सांस्कृतिक  कार्य  में  लगा  है  ।

 व्यापक रूप  से  यह  विश्वास  किया  जाता
 है  कि  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  की

 गतिविधियों  और  उसके  नेताओं  के  भाषणों  का  समुदायों  के  बीच  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्धों  के

 रखने  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 संविधान  के  अधीन  राजनैतिक  गतिविधियों  में  भाग  लेने  के  लिए  किसी  संगठन  के
 विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  सम्भव  नहीं  होगी  ।  किन्तु  सरकार  उन  साम्प्रदायिक  संगठनों  को  ऐसी
 गतिविधियों  से  निपटने

 के
 लिये  उपयुक्त  कानून  बनाने  के  प्रदान  प  र  विचार  कर  रही  है  जो  विभिन्‍न

 धार्मिक  वर्गों  के  बीच  धम  के  आधार  पर  वैमनस्य
 हैं  अथवा  बढ़ावा  देने  की  ओर  प्रवृत्त  होते  हैं  ।

 हवा  दुर्भावना  को  बढ़ावा  देते
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 साम्प्रदायिकता  के  विरुद्ध  अभियान  चलाने  के  लिये  राष्ट्रीय  एकता  परिषद

 का  शी निणंय

 854.  श्री  योगेन्द्र  बर्मा :  श्री  इसहाक  सम्भली
 :

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता :  को  मुहम्मद  शरीफ  :

 श्री  धोरेदवर  कविता  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  संयोजक  समिति  की  हाल  ही  में  हुई  बैठक  में

 साम्प्रदायिकता  के  विरुद्ध  जोरदार  अभियान  चलाने  का  निर्णय  किया  गया  और

 यदि  तो  उस  निर्णय  को  क्रियान्वित  कर  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 राज्य  मंत्री  नन्दिनी  :  और  जी  श्रीमान्‌  ।  सभी

 विभिनन  संचार  माध्यमों के  द्वारा  साम्प्रदायिक  मेल-मिलाप  के  पक्ष  में  सरकार  द्वारा  एक  तीब्र

 अभियान  चलाया  गया  हैं  ।  किन्तु  संयुक्त  सामूहिक  अभियान  अभी  तक  आरम्भ  नहीं  किया  गया

 है  क्योंकि  कुछ  दल  समझते  हैं  कि  इससे  कोई  लाभप्रद  परिणाम  नहीं  यदि  साम्प्रदायिक

 दल  इसके  साथ  सम्बद्ध  किये  जाते  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  हिंसात्मक  घटनाएं

 855.  श्री  कार  fag  :  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :

 श्री  द्वारा  नन्द  श्री  रामावतार  रास वल्वग ७  ६ a q

 श्री  जि०  ब्०  श्री समर  गुह

 क्या  गृह-करायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परचम  बंगाल  में  राष्ट्रपति  के  शासन  के  दौरान  नक्सलवादियों  द्वारा  कितनी

 हिंसात्मक  घटनाएं  की  गई  और  जीवन  तथा  सम्पत्ति  की  कुल  कितनी  हानि  हुई  ;

 (a)  इस  अवधि  में  कितने  नक्सलवादी  गिरफ्तार  किये  च्  कैद  पकड़े  गये  हथियारों
 का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 ~  =  Tory  eee  pe  सलफ बाक
 सरकारी  कार्यालय  ि  WISTS,  SDM  न  अलस  अल  ग  कितनी  बार

 आक्रमण  किये  गये  ;  और

 गत  तीन  महीनों  में  पश्चिम  बंगाल  में  बिगड़ती  हुई  स्थिति  में  सुधार  हेतु  सरकार

 ने  क्या  कार्यवाही  की  ?

 गह कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभाग  में

 राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  राज्य  सरकार  से  तथ्य  मालूम  किये  जा

 रहे  हैं  ।

 61



 Written  Answers  July  31,  1970

 oo afa  छोनने  के  आन्दोलन  में  की  गई  गिरफ्तारियां

 856.  श्र  कार  fag  थो  कवि  र  लाश

 श्री  शारदा  नन्द  श्री  रामावतार  ae

 श्री  जि०  ब्‌०  fag

 कया  गह-कार्य  मंत्री  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 भूमि  छीनने  के  आन्दोलन  के  सिलसिले  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  भार  साम्यवादी

 ्  और  भारतीय  साम्यवादी  दल  के  कितने  कार्यकर्ता  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ;

 गत  एक  वर्ष  में  प्रत्येक  राज्य

 ह

 कितनी  कितनी  भूमि  छीनी  गई  है  ae

 asia  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 ह  इन  दलों  के  नेताओं  ने  जब  in  छीनने  का  निर्णय  किया  था  तो  स

 रिरिहा
 उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ह  प्रधान  अणु  शक्ति  गृहकार्य  तथा  योजना
 मंत्री | ( atterett

 इन्दिरा

 से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही
 ह

 मन्त्रियों  पर  ad  में  कमी  करने  के  लिए  say

 के 857,  श्री  धीरेइबर  कविता :  थ्रो  इसहाक  सम्मान :
 द

 श्री  योगेन्द्र  शर्मा :

 श्री  रामावतार  शास्त्री :

 भी  जि०  सो

 बिस्वास

 कया  गृह-कराये  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 ह  से  कोई  कायें  वाही (*)
 कया  सरकार  ने  मंत्रियों  के  खर्चे  में  कमी  करने के

 ्  बि
 की

 यदि  तो  उसका  sare  क्या है  ;  और  थ

 ऐसी  कार्यवाही  के  परिणामस्वरूप  अनुमानतः  कितनी  राशि  की  बचत  होगी

 ?

 गह-कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  एस०  :  से
 (

 TTATT as
 मंत्रियों  के  व्यय  में  अधिक  से  अधिक  मितव्ययता  सुनिश्चित  करने  की  आवश्यकता  क  प्रति  aaa

 या  जाना सचेत  रही  है  ।  ये  अनुदेश  पहले  ही  विद्यमान  हैं  कि  मंत्रियों  पर  कम  से  कम  व्यय

 चाहिये  ।  और  अधिक  मितव्ययता  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 दिल्‍ली  में  पर्वतारोहण  तथा  बाहा  क्रियाकलापों  के  लिये

 एक  केन्द्र  को  स्थापना

 858,  श्री  धीरेन्द्र  कविता  थ्रो  इसहाक  सम्मति

 शी  चंद्र  दौर  सिह  भी  के ०७  हाज़िर

 क्या  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा

 पर्वतारोहण  तथा  बाह्य

 किं  Sg

 को प्रो्त्सा

 करने  से  रिसी
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 में  एक  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्योरा कया  है  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (att  भक्त  :  भर

 दिल्ली  से  गुजरने  बाले  पिता  रोगियों  के  लिये  एक  दशक-कक्ष  एक  या  दो  कमरों  के  सेटों  के  साथ

 दिल्‍ली  में  एक  केन्द्र  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  भारतीय  पर्वतारोहण  प्रतिष्ठान  विचार  कर

 रहा  है  )

 इस  मंत्रालय  द्वारा  दिल्‍ली  एक  राष्ट्रीय  खेल  केन्द्र  भी  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 जिसके  ब्योरे  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 विद्याथियों  के  लिए  आचार  संहिता

 859,  श्री  धीरेन्द्र  कविता  :  श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :

 डा०  रानेन सेन  :  श्री  जि०  मो  बिस्वास  :

 श्री  वासुदेवन  नायर  :

 क्या  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  दिल्ली  विश्वविद्यालय  कार्यकारी  परिषद  ने  विद्यार्थियों  के  लिये  एक  आचार

 संहिता  का  अनुमोदन  कर  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  बी०  के ०  आर०  ato  :  हां  ।
 ~

 संलग्न  विवरण  में  ब्योरे  दिये  गये  हैं  ।  मं  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 एल०  दी ०  3800/70]

 महाराष्ट्र-मसूर  सीमा  विवाद

 860,  थ्रो  धोरेदवर  कविता  :  श्री  नाथ  पाई  :

 श्री  योगेन्द्र  शर्मा  :  श्री  स०  च०  सामन्त :

 श्री  जनार्दन  :  श्रीमती  शारदा  मुकदमों  :

 शी  वासुदेवन  नायर  :  श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :

 नया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  महाराष्ट्र-मैसूर  सीमा  विवाद  को  हल  करने  के  लिये  कोई

 नया  सुत्र  बना  लिया  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ;  कौर

 मंसूर और  महाराष्ट्र  सरकारों  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 गृह-कार्य
 मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों

 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चंद्र  :  जी  श्रीमान ।

 और  प्रदान  नहीं  उठता  |

 दिक्षा  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  को  राष्ट्रीय  परिषद  द्वारा  पाठ्य-पुस्तकों  की  जांच

 861  थी  भोगेन्द्र  AT  श्री  जगन्नाथ  राव  जोशो

 श्री  धीरेन्द्र  कविता  श्री  बृजभूषण  लाल

 श्री  राम  गोपाल  दिलवाले  श्री  रामावतार  शास्त्री

 श्री  क०  fo  सध कर
 श्री  सुरजभान

 श्री  शारदा  नन्द  श्री  जगेश्वर  यादव

 क्या  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  शिक्षा  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  की  राष्ट्रीय  परिषद  द्वारा

 5,000  पुस्तकों  की  जांच  किये  जाने  से  सम्बन्धित  षट्-मासिक  अविलम्बनीय  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन

 की  दिशा  में  कोई  संतोषजनक  प्रगति  नहीं  हुई  है  ;  और

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  ato  के०  आर०  ato  (  आर

 कार्यक्रम  को  अमल  में  लाने  के  संबंध  में  स्थिति  को  व्यक्त  करने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 भारत  सरकार  राष्ट्रीय  एकता  के  दृष्टिकोण  से  पाठ्यपुस्तकों  की  समीक्षा  का  जोरदार

 कार्यक्रम  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  यह  कार्यक्रम  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण

 परिषद  की  सहायता  से  राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित  fear  जायेगा  ।  इसका  पुरा  व्यय
 केन्द्रीय

 सरकार  वहन  करेगी  |

 राष्ट्रीय  शिक्षा
 अनुसंधान

 तथा  प्रशिक्षण  परिषद  ने  पुस्तकों  के  समीक्षकों के  उपयोग

 के  लिये  एक  विस्तृत  काम  बनाया  है  तथा  उसे  राज्य  सरकारों  को  भेज  दिया  गया  है  ।

 समीक्षक  पाठ्यपुस्तकों  में
 निम्नलिखित

 प्रसंगों
 से

 संबंधित  सभी  सामग्री  का  तदात्मीकरण
 करेंगे  :--

 (1)  अस्पृश्यता

 (2)  जातिवाद

 (3)  साम्प्रदायिकता

 (4)  धार्मिक  असहिष्णुता

 (5)  भाषावाद

 (6)  प्रांतीय ता

 जय  सरकारों  से  निवेदन  किया  गया  है  कि  पाठ्यपुस्तकों  के  समीक्षकों  के  चयन  क
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 लिये  किसी  विश्वविद्यालय  के  कुलपति  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  नियुक्त  जिसमें  शिक्षा

 परियोजना  अधिकारी  और  राज्य  सरकार  द्वारा  नियुक्त  दो  दुसरे  व्यक्ति  भी  जो  समीਂ

 जाएं  प्राप्त  होंगी  उन्हें  राज्य  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किये  जाने  वाले  तीन  विशिष्ट  शिक्षाविदों  की

 एक  मूल्यांकन  समिति  के  सामने  रखा  ।  समीक्षकों  का  काम  1970  तक  पूरा

 हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।  समीक्षाओं  का  मूल्यांकन  चालू  शैक्षिक  वर्ष  के  अन्त  तक  पूरा  हो

 जाने  की  सम्भावना  है  ।  राज्य  सरकारों  ने  इस  योजना  पर  बहुत  ध्यान  दिया  है  तथा  अब  तक

 जो  प्रगति  हुई  हैं  वह  संतोषजनक  समझी  जाती  है  ।

 दिक्षा  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  की  राष्ट्रीय  परिषद  द्वारा  चयन  किए  गए

 प्रोफेसरों  और  रोडरों  के  चयन  करने  की  प्रक्रिया  के  बारे  में  शिकायत

 862,  श्री  झारखण्ड  राय  :  थी  योगेन्द्र

 श्री  धीरेइवर  कविता  :  श्री  रामावतार  शास्त्री  :

 क्या  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिक्षा  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  की  राष्ट्रीय  परिषद  के  कई  कर्मचारियों  ने

 उस  प्रक्रिया  के  बारे  में  शिकायत  की  है  जो  परिषद  द्वारा  प्रोफेसरों  और  रीडरों  के  पद  पर  चयन

 करने  के  लिये  अपनाई  जाती  है  ;  और

 यदि  तो  उसपर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  ato  के०  आर०  ato  :  और

 राष्ट्रीय  शिक्षा  अनूठे धान  प्रशिक्षण  परिषद  के  कर्मचारियों  से  प्रोफेसरों  और  रीडरों  के  प्रवीण

 के  लिये  अपनाई  गई  कायें विघि  के  विरुद्ध  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  शिक्षा  मंत्री

 को  कुछ  संसद  सदस्यों  से  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  जिनमें  कार्यविधि  के  संबंध  में

 पुछताछ  की  गई  थी  और  संघीय  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  प्रवरण  का  सुझाव  दिया  गया  था

 वर्तमान  कायंविधि  जिस  पर  अमल  किया  रहा  विश्वविद्यालय  के  नमूने  पर  आधारित  है
 a

 प्रख्यात  शिक्षाविद  और  विशेषज्ञ  प्रवरण  से  सम्बद्ध  रहते  हैं  ।  रा०  शि०  अ०  प्र०  पृ०  का  निदेशक

 जिसे  विश्वविद्यालय  के  कुलपति  की  हैसियत  दी  गई  है  प्रवीण  समिति  का  अध्यक्ष  कार्यविधि

 में  कोई  परिवर्तित  करना  आवश्यक  नहीं  है  ।

 दिल्ली  के  विभिन्‍न  कालेजों  में  प्रवेश

 863.  श्री  जी०  वेंकटस्वामी  :  क्या  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  ag  बताने
 की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली के  विभिन्‍न  कालेजों  में  कुल  कितने  छात्रों  को  दाखिला  मिला  है  ;

 कितने  छात्रों  को  दाखिल  नहीं  किया  गया है  ;  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  ato  के ०  आर०  वी०  :  से

 विश्वविद्यालय  के  विभिन्‍न  कालेजों  कला  वाणिज्य  और  विज्ञान  के  पुर्व-स्नातक  पाठ्यक्रमों  में  अब

 तक  19,483  विद्यार्थियों  को  दाखिल  किया  गया  है  ।  क्योंकि  दाखिले  की  अन्तिम  तारीख  बढ़ा  कर

 31  1970  कर  दी  गई  इसलिये  दाखिले  अभी  तक  चालू हैं
 ।

 wen  परीक्षाओं  में  40  प्रतिशत  और  उससे  ऊपर  अंक  प्राप्त  करने  ऐसे  सभी

 विद्यार्थियों  जिन्होंने  विश्व  विद्यालय  में  दाखिले के  लिये  आवेदन  किया  उपर्युक्त  पूर्व-स्नातक

 पाठ्यक्रमों  में
 से

 किसी  न  किसी  दाखिले  के  लिये  छूट  दी  गई  है  ।

 facet  नगर  निगम  की  परियोजना  के  लिये  सप्लाई  किये  गये

 सीमेंट  की  कथित  बिक्री

 864,  श्री  जी०  वेंकटस्वामी :

 श्री  निहाल  fag  :

 कया  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  पुलिस  ने  सीमेंट  की  376  बोरियां  पकड़ी  थीं  जो

 दिल्‍ली  नगर  निगम  की  परियोजना  के  लिये  सप्लाई  की  गई  थी  परन्तु  कहा  जाता  है  कि  उन्हें  जामा

 मस्जिद  क्षेत्र  में  एक  दुकानदार  को  बेच  दिया  गया  था  ;  और

 यदि  तो  इसके  लिये  उत्तरदायी  अधिकारियों  के  नाम  क्या  हैं  और  उनके  विरुद्ध

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  आद्योगिक  अनुसंधान  विभागों

 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चंद्र  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 इमारती  सामग्री  की  दुकान  मालिक  और  चार  नगर  पालिका  के  ठेकेदार  अब

 गिरफ्तार  कर  करिये  गये  हैं  ।

 भारत  की  जनसंख्या  में  वृद्धि

 Bez.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  वर्ष  1961  से  1970  तक  प्रति  वर्ष  भारत  में  कितनी  जनसंख्या  होने
 का  अनुमान  है  ;  और

 प्रत्येक  राज्य  की  जनसंख्या  में  प्रति  वर्ष  किस  दर  से  वृद्धि  होती  है  ?

 मंत्रालय  में  उप-मंत्री  के ०  एस०  :  और  एक
 विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०
 3801/70]

 केरल  विधान  सभा  का  विघटन

 866.  श्री  बेदारी  बरुआ  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  य  ह  सच  है  कि  केरल  विधान  सभा  का  विघटन  राज्यपाल  द्वारा

 सलाह  पर  कर  दिया  गया  था  ;
 मुख्य  मंत्री  की
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 क्या  ऐसा  करने  के  मुख्य  मंत्री  के  संवैधानिक  अधिकार  पर  विचार  किया  गया  है  ;

 क्या  विधान  सभा  के  निर्वाचन  का  fata  कर  लिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  निर्वाचन  के  लिये  क्या  तिथि  निर्घारित  की  गई  है  ?

 प्रधान  अणुशक्ति  गह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा  :

 जी  श्रीमान्‌  ।

 इस  dad  में  संविधान  का  अनुच्छेद  163  सम्बद्ध  है  ।  प्रशासन  सुधार  आयोग  के

 केन्द्र-राज्य  सम्बन्ध  विषयक  प्रतिवेदन  में  निहित  इस  विधय  पर  सिफारिश  विचाराधीन  है  |

 और  (a).  लोक  प्रतिनिधित्व  1951  (1951  का  43)  की  धारा

 15  की  उप-धारा  (2)  के  अनुसरण  में  निर्वाचन  आयोग  ने  1970  के  दिवस

 उस  तारीख  के  रूप  सिफारिश  की  है  जिस  तारीख  को  केरल  में  सभी  विधान  सभा  निर्वाचन

 क्षेत्रों  उक्त  अधिनियम  तथा  उसके  अधीन  बनाये  गये  नियमों  तथा  आदेशों  के  उपबन्धों  के

 सार  सदस्य  चुनने  के  लिये  कहा  जायेगा  ।  तत्पश्चात्  17  1970  को  मतदान  होगा  |

 बंगाल  बंध

 867.  श्री  बहुत  बरुआ  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  14  1970  को  राजनीतिक  दलों  के  दो  समूहों  द्वारा

 बंगाल  बंध  का  आयोजन  किया  गया  था  ;  और

 यदि  तो  क्या  इस  बात  का  अनुमान  लगा  लिया  गया  है  कि  उक्त  बंध  के  कारणਂ

 उत्पादन  की  दृष्टि  से  कितनी  हानि  हुई  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  artart fit मायावती  क  अनुसंधान  विभागों

 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चंद्र  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 ऐसा  कोई  अनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  |

 गुजरात  राज्य  में  केन्द्रीय  रिज  पुलिस  के  जवानों  की  संख्या

 868,  श्री  द्  Wo  परमार  :  कया  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1969,  31  1969  और  30  1970  को  गुजरात  में

 केन्द्रीय  रिवेंज  पुलिस  के  कितने-कितने  जवान  थे  ;

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि  वहां  के  केंद्रीय

 रिज  पुलिस  की  att  अधिक  बटालियन  भेजी  जाये  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  और  कारण  क्या  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों
 में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  :

 * 31  1969  apts  "99090410
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 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सलाहकार  समितियों  में  विरोधी  दल  के  सदस्यों  का  सम्मिलित  करना

 869,  श्री  द०  Wo  परमार  :  कया  संसद  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विरोधी  दलों  के  अधिकांश  सदस्यों  को  एक  से
 अधिक

 सलाहकार  समितियों  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया  था  और  लगभग  सभी  मामलों  में  उनकी

 पहली  प्राथमिकता  को  स्वीकार  भी  कर  लिया  गया  था  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्या  यह  कार्यवाही  संसद्‌  सदस्यों  की  सलाहकार  समितियों  के  गठन  के  लिये  किये

 गये  समझौते  के  अनुसार  है  ?

 aaa  कार्य  और  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  :  से  सरकार

 और  विरोधी  दलों  के  नेताओं  के  बीच  हुए  सामान्य  समझौते  के  विरोधी  दलों  के  सदस्यों

 विभिन्‍न  दलों  के  मुख्य  सचेतकों  की  सिफारिशों  के  उन  दलों  के  अनुपात  के

 आधार  पर  सलाहकार  समितियों  पर  मनोनीत  किया  गया  इन  समितियों  पर  प्रतिनिधित्व

 के  लिए  प्रत्येक  दल  की  अपनी  निश्चित  मात्रा  है  और  उन  दलों  को  निर्धारित  की  गयी  मात्रा  के

 भीतर  वे  एक  से  अधिक  समिति  पर  अपने  अपने  सदस्यों  को  मनोनीत  करने  के  लिए

 स्वतंत्र  हैं  ।

 आगरे  के  किले  में  मुस्लिम  विरोधी  पर्चों  का  पाया  जाना

 870,  श्री  झारखण्ड  राय  :  श्री  जगेश्वर  यादव  :

 श्री  सरजू  पाण्डेय  :  श्री  इसहाक  सम्मति  :

 क्या  गह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ofrs क्या  यह  सच  है  कि  आगरे  के  किले  में
 मुस्लिम  विरोधी  पर्चों  का  एक  बंडल

 मिला  था  :

 (a)  सर्दी  तो  पाये  गये  पर्चों  की  संख्या  कितनी  थी  र

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  पता  लगाने  का  प्रय  त्न  किया है
 कि  वे  पर्चे  कहां

 से  भाये थे  ;

 क्या  उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  जो  इन  पर्चों  को  तैयार करने  और  उन्हें  परिचालित  करने  के  लिये  जिम्मेदार  थे  ;  और

 यदि  तो  उस  कार्यवाही  का  ब्योरा  क्या  है  ?
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 प्रधान  अणु  साबित  गृह-कार्य  मन्त्री  योजना  मन्त्री

 :  और  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  कुछ  मुस्लिम-विरोधी
 तथा

 कुछ  साम्यवादी-विरोधी  लगभग  100  छपे  पिचें  आगरा  के  ताजमहल  के  मुख्य  भवन  में  बिखेरे

 हुए  पाये  गये  ।

 से  मामले  में  जांच-पड़ताल  जारी  है  ।

 महाराष्ट्र  में  हुए  साम्प्रदायिक  दंगों  में  हुई  जन-धन  को  हानि

 871.  थी  झारखंड  राय  श्री  इसहाक  सम्मति  :

 ड1०  रोनेन  सेन  :  श्री  भोगेन्द्र  झा :

 श्रीमती  शारदा  मुकदमों  श्री  जि०  Ato  विस्वास  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  के  भिवंडी  थाना  और  जलगांव  क्षेत्रों  में  हाल  ही  में  हुए  साम्प्रदायिक

 दंगों  में  कुल  कितने  लोगों  की  जानें  गईं  या  उन्हें  चोट  आई  ;

 saa  दंगों  के  कारण  कितने  लोग  बेघर  और  इन  दंगों  में  कितने  रुपये  की

 सम्पत्ति  की  हानि  होने  का  अनुमान  है  ;

 (7)  दंगों  से  प्रभावित  लोगों  के  पुनर्गठन  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 दंगों  से  प्रभावित  लोगों  के  पुनर्वास  और  राहत-कार्यों  पर  अब  तक  कुल  कितनी  राशि  ad

 की  गई  है  ;  और

 ऐसे  लोगों  के  पुनर्वास  और  राहत  कार्य  के  लिए  केन्द्र  ने  कितनी  वित्तीय

 सहायता  दी  है  ?

 प्रधान  अणु  साबित  गह-कार्यो  मंत्री  तथा  योजना  मन्त्री  इन्दिरा

 महाराष्ट्र  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  मारे  गये  तथा  घायल  व्यक्तियों  की  संख्या

 इस  प्रकार  है
 मारे  गये  घायल  हुए

 भिवाड़ी  122  515

 थाना  को  17  97

 जलगांव  42  80

 दंगों  के  परिणामस्वरूप  बेघर  हुए  व्यक्तियों  की  संख्या  राज्य  सरकार  से  मालूम

 की  जा  रही है  ।  विभिन्न  स्थानों  पर  सम्पत्ति  को  1,63,84,731  रु०  की  हानि  होने  का

 अनुमान  लगाया  गया  |

 राज्य  सरकार  ने  दंगों  से  प्रभावित  व्यक्तियों  को  मुफ्त  नकद

 अनुग्रहात  मकानों  के  पुनर्निर्माण  तथा  पावर  लूमों  को  क्षति  के  लिये  मकानों  के

 निर्माण  के  लिये  व्यावसायिक  पुनर्वास  के  ऋणों  इत्यादि  के  रूप  में  wet  तथा  पुनर्वास

 सहायता  दी  है  ।  अब  तक  किया  गया  खां  मालूम  किया  जा  रहा  है  ।

 राज्य  सरकार  से  अब  तक  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
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 राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  के  स्वयं  सेवकों  को  चाकू  तथा  अन्य  हथियारों
 ofstarar को  चलाने का  MUTT

 872.  श्री  ज्ञारखण्डे  राय  :  श्री  इसहाक  सम्भली  :

 को  योगेन्द्र  फार्मा  :  शी  चन्द्र  दायर

 डा०  रानेन  सेन  :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  गत  कई  वर्षों  से  देश  के

 विभिन्‍न  भागों  में  अपने  स्वयं  सेवकों  को  चाकू  तथा  अन्य  हथियार  चलाने  का  नियमित

 रूप  से  प्रशिक्षण  दे  रहा  था  ;

 क्या  यह  पता  चला है  कि  ये  स्वयं  सेवक  उन  क्षेत्रों  में  बहुत  सक्रिय
 थे  जहां

 साम्प्रदायिक  दंगे  हुए  थे  ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  के  विरुद्ध  अब  तक  कोई  कार्यवाही

 क्यों  नहीं  की  ?

 प्रधान  अणु  शाक्ति  गृह-किये  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा  गांधी ):
 जी  श्नीमान्‌  ।

 ऐसा  संदेह  विस्तृत  रूप  से  पहला  हुआ है  किन्तु  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  स्वयं

 सेवक  संघ  द्वारा  प्रतिपादित  विचारपूर्ण  रूप  से  धर्मनिरपेक्षता  के  अनुरूप  हैं  और  हमारे  देश  की

 एकता  के  लिए  हानिकर  हैं  ।

 सरकार  साम्प्रदायिक  संगठनों  की  गतिविधियों  से  निपटने  के  लिए  अवैध

 गतिविधियां  1967  के  क्षेत्र  को  पर्याप्तरूप  से  बढ़ाने  के  लिए  एक  प्रस्ताव

 पर  विचार  कर  रही

 Speech  delivered  by  the  Prime  Minister  in  Chandni  Chowk,  Delhi

 873.  Shri  Bansh  Narain  Singh  :  Shri  Shri  Chand  Goyal  :
 Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :  Shri  Meetha  Lal  Meena  :
 Shri  N.  Shivappa  :  Shri  Hardayal  Devgun  :
 Shri  Sharda  Nand  :  Shri  Balraj  Madhok  :
 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Shri  Yajna  Datt  Sharma  :
 Shri  K.  Lakkappa  :
 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:

 Shri  Jai  Singh  ;

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Prime  Minister  had  made  a  s  peech  ina  public
 meeting held  in  Chandni  Chowk,  Delhi  in  the  latter  half  of  J  une,  1970  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  shops  of  the  area  were  ordered  to  be  closed  as  a  measure of  security  and  the  services  of  military  were  also  obtained  ;  and

 (c)  ifso,  the  details  of  the  amount  spent  on  the  securit
 Minister  and  the  estimated  loss  incurred  as  a  result  of  cl

 y  arrangements  of  the  Prime
 osing  the  shops  ?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs.  and  Minister  of  State,

 Department  of  Electronics  and  Scientific  and  Industrial  Research  (Shri  K.  Pant)  1

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  No  orders  were  issued  for  closure  of  shops.  As  for  obtaining  the  Army

 assistance,  only  the  services  of  Army  engineers  were  requisitioned  for  drilling  holes  in  the  con-

 crete  surface  roads  for  putting  up  fences  for  enclosures.  While  no  additional  expenditure  was

 incurred  on  the  security  of  the  Prime  Minister  as  the  security  personnel  were  deployed  from

 within  the  existing  sanctioned  strength  of  Delhi  Police,  the  following  expenditure  was  incurred

 by  the  authorities  indicated  below  on  security  and  crowd  control  arrangements  :

 (i)  900/-  for  setting  up  barricades  ;

 (ii)  Delhi  Municipal  380/-  for  restoring  the  bored  road  surface.

 No  bill  has  so  far  been  received  by  the  Delhi  Administration  from  the  Army  Authorities
 in  connection  with  the  drilling  of  holes  in  the  concrete  road  surface.

 Arrest  of  Pakistani  Nationals  in  Village  Arnia  of  Jammu

 874.  Shri  Bansh  Narain  Singh  :
 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Gonernment’s  attention  has  been  drawn  toa  news-item  published  in  the
 Daily  Vir  Arjun  dated  the  22nd  May,  1970  to  the  effect  that  in  the  border  village  Arnia  of

 Jammu,  the  volunteers  of  the  Rashtriya  Swayam  Sevak  Sangh  cought  certain  Pakistani  nationals
 who  had  infiltrated  into  the  Indian  territory  and  handed  them  over  to  the  local  police  ;  and

 (b)  ifso,  the  number  of  Pakistani  nationals  arrested  and  the  action  taken  against  them
 by  Government  after  making  necessary  inquiries  ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Home  Affairs  and
 Minister  of  Planning  (Shrimati  Indira  Gandhi)  :  (a)  Government  have  seen  the  news-
 item  referred  to.

 (b)  Three  Pakistan  nationals  were  apprehended  by  civilians.  They  were  not  found  to
 be  involved  in  anti-national  activities.  However,  a  case  under  the  Indian  Passport  Act  was
 registered  against  them  andon  6th  June  1970  they  were  sentenced  to  15  days’  R.  I.  by  the
 Magistrate  at  Ranbirsingh  Pura.

 साओ  समेत  चित्रों  का  राज्यों  |  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  प्रदर्शन

 875.  श्री  बंदा  नारायण  fag  :  श्री  भारत  fag  चौहान  :

 श्री  राम  गोपाल  दयाल वाले  :  श्री  ओंकार  लाल  बैरवा

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 श्री  दिव  कुमार  शास्त्री  :  श्री  रामावतार  wat  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  किन-किन  संघ  राज्य  क्षेत्रों  और  अन्य  राज्यों  में  चेयरमैन  माओ

 भित्ति  चित्र  प्रदर्शित  किये  नारे  लगाये  गये  और  पर्चे  बांटे  गये  ;  और

 इसके  लिये  किये  गये  कारगर  उपायों  का  ब्यौरा  क्या है  ;  उनसे  क्या  परिणाम

 निकले  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  आगामी  योजनाएं  क्या  हैं  ?

 ह
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 प्रधान  अणु  शाक्ति  गह-कार्य  मंत्री  योजना  मंत्री  इंदिरा

 गांधी  )
 :  जम्मू  व  विमान  को  जहां  मानो  सैनिक  इश्तिहार  केवल  यदाकदा  लगाए

 गये  सभी  राज्यों  में  ऐसी  घटनाएं  ध्यान  में  आई  हैं  चण्डीगढ़  तथा  हरिपुरा  के  संघ

 क्षेत्र  प्रशासनों  ने  भी  सुचित  किया  है  कि  ऐसी  घटानाएं  ध्यान  में  आई  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  तथा  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  से  प्राप्त  सुचना  के  आधार  पर

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ato  3802/70]  राज्य

 सरकारें  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  सावधानी  से  नजर  रखे  हुए  हैं  और  कानून  के  अनुसार

 उचित  दण्डात्मक  तथा  निरोधात्मक  कायंवाही  कर  रहे  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  भी  अत्यधिक

 सतकंता  बरती  जा  रही  है  |

 Communal  Riots  in  States

 876.  Shri  Bansh  Narain  Singh  ;  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :

 Shri  Ram  Gopal  Shalwale  ;:  Shri  Hukum  Chand  Kachwai  :

 Shri  Abdul  Ghani  Dar  :  Shri  Hem  Raj:
 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  :

 Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :  Shri  Ram  Avtar  Sharma  :

 Shri  Bharat  Singh  Chauhan  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  communal  riots  that  took  place  in  the  country  during  the  last  three

 years,  State-wise  and  the  loss  of  life  and  property  suffered  in  each  of  them  ;

 (b)  the  manner  in  which  each  such  riot  sparked  off  ;

 (८)  the  effective  steps  taken  to  curb  such  riots  the  outcome  thereof  and  the  future  plans  in

 this  regard  ;  and

 (d)  the  number  of  those  riots  among  them  in  respect  of  which  enquiries  have  been  con-

 ducted  ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Home  Affairs  and

 Minister  of  Planning  (Shrimati  Indira  Gandhi):  (a)  Information  in  respect  of  the  com-

 munal  disturbances  during  the  years  1967,  1968  and  the  first  ten  months  of  1969  was  furnished
 in  answer  to  the  Lok  Sabha  unstarred  question  No.  929  dated  November  21,  1969.  The  number

 of  incidents  from  November  1,  1969  to  June  30,1970  and  the  number  of  persons  killed  and

 property  lost  in  those  incidents,  in  respect  of  Andhra  Pradesh,  Jammu  and  Kashmir,  Madhya
 Pradesh,  Mysore,  Punjab  and  Meghalaya  is  furnished  in  the  statement  attached  herewith.  In-
 formation  in  respect  of  the  remaining  States/Union  Territories  is  being  collected.

 (b)  Information  regarding  the  origin  of  each  of  the  disturbances  in  the  last  three  years
 is  not  available.  These  disturbances  are  reported  to  have  occurred  in  the  course  of  religious
 processions  or  disputes  over  land  or  disputes  between  individual  or  over  sprinkling  of  coloured
 water  in  Holi,  slaughter  of  cows,  etc,

 (c)  Action  has  been  taken  by  the  Central  and  the  State  Governments  in  the  light  of  the
 recommendations  of  the  National  Integration  Council  and  the  Commission  of  Inquiry  on  Com.

 of  some  States  on  May  23,  1970  and  decisions  were  taken  re

 munal  Disturbances.  The  problem  was  discussed  by  the  Prime  Minister  with  Chief
 Ministers

 garding  a  number  of  measures  to  be taken  at  the  administrative  level.  Em  phasis  was  laid  inter  alia  on  punitive  impositions  in  the areas  affected  by  communal  rioting,
 and  the  treatment  of  communal  viol

 special  attention  to  communally  sensitive  areas  in  the
 country ence  on  a  footing  different  from  that  of  violence  aris  ing  out of  agitations,  etc,  The  State  Governments  have  been  advised  accordingly.
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 (d)  Inquiries  have  been  held  or  are  being  held  under  the  Commissions  of  Inquiry  Act,

 1952,  in  respect  of  the  disturbances  of  Ranchi-Hatia,  Jainpur—Suchetpur  (district  Gorakhpur),

 Ahmednagar,  Sholapur,  Malegaon,  Sursand  and  Srinagar  (all  in  1967),  Indore  (June,  1969),

 Gujarat  (September,  1969),  Chaibasa  (April,  1970)  and  Maharashtra  (May,  1970).

 Statement

 Statement  showing  the  number  of  communal  incidents  that  took  place

 from  15६  November,  1969  to  30th  June,  1970  and  loss  of  life  and  property

 5.  No.  Number  of  Number  of  Total  loss  of Name  of  State/
 Union  Territory  communal  persons  property

 incidents  killed

 Andhra  Pradesh  3  2  1,20,030

 Madhya  Pradesh  5  5  10,000 *

 Mysore  2  1
 35,000

 No  communal  incidents  took  place  during  this  period  in  Jammu  and  Kashmir,  Punjab

 and  Meghalaya.

 Meeting  of  All  Party  Convention  on  Anti-Communalism  in  Delhi

 877.  Shri  Sharda  Nand  ;:  Shri  Bharat  Singh  Chauhan  :
 Shri  Bansh  Narain  Singh  :  Shri  Onkar  Lal  Berwa

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  meeting  of  the  All-Party  Convention  on  Anti-Communa-
 lism  was  held  in  Delhi  in  the  latter  half  of  May,  1970  ;  and

 (b)  if'so,  the  decisions  taken  thereon  ?

 The  Minister  of  State  (Shrimati  Nandini  Satpathi)  :  (a)  A  meeting  of  the  Organising
 Committee  for  a  joint  mass  campaign  in  favour  of  communal  harmony  and  amity  was  held  on
 May  22,  1970  in  pursuance  of  a  decision  of  an  all-party  conference  to  launch  such  a  campaign.

 (b)  The  details  of  the  campaign  were  decided  upon  in  the  light  of  the  statement  adopted
 by  the  all-party  conference  held  on  November  3-4,  1969,

 Marder  of  Shri  Baldev  Singh  of  Himachal  Pradesh

 878.  Shri  Sharda  Nand  :  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :
 Shri  Bansh  Narain  Singh  :  Shri  Onkar  Lal  Berwa:

 Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  refer  to  reply  given  to  Unstarred

 Question  No.  940  on  27th  February,  1970,  and  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  post-mortem  report  regarding  the  murder  of  Shri  Baldev

 Singh  was  sent  to  the  Patiala  Laboratory  for  examination  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  Patiala  Laboratory  has  made  it  clear  in  its  report
 that  according  to  the  injuries  found  on  the  body  of  Shri  Baldev  Singh,  he  did  not  die  because

 of  electrical  shocks  ;

 (c)  whether  it  has  also  been  made  clear  in  the  report  that  the  wounds  found  on  the  palm
 Te}  f  iron were  not  due  to  electric  shock  but  were  imprinted  with  hot  rods  Tiron  ;

 *  in  addition,  two  shops  were  burnt.

 73.0



 Written  Answers  July  31,  1970

 (d)  whether  it  is  further  a  fact  that  these  things  have  not  been  mentioned  in  the  reports

 of  the  autopsy  conducted  by  local  doctors  ;  and

 (e)  whether  keeping  in  view  these  contradictions,  Government  will  ask  the  Himachal

 Pradesh  Government  to  conduct  an  inquiry  of  the  matter  afresh  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs,  and  Minister  of  State

 Departments  of  Electronics  and  Scientific  and  Industrial  Research  (Shri  K.  छि  Pant)  :

 (a)  Himachal  Pradesh  Government  have  informed  that  the  post-mortem  report  of  the  death  of

 Shri  Baldev  Singh  was  not  sent  to  Patiala  Laboratory  for  examination,

 (b)  to  (e).  Do  not  arise.

 Arrests  of  Naxalites  in  the  Hill  Forests  of  Ruam  near  Jaduguda

 879,  Shri  Sharda  Nand  :  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :

 Shri  Bansh  Narain  Singh  2  Shri  Yashpal  Singh  :

 Shri  Janeshwar  Misra  :  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  :  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Shri  Shiva  Chandra  Jha:  Shri  S.  Kundu

 Shri  Rabi  Ray  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Bihar  Police  had  arrested  about  54  Naxalites,  who  were

 receiving  training  in  arms  in  the  hill-forests  of  Ruam  near  Jaduguda  area,  in  the  month  of  May,

 1970 ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  there  is  a  British  national  among  the  persons  arrested  ;

 (c)  whether  it  is  further  a  fact  that  some  documents  had  been  seized  from  the  persons
 arrested  which  threw  light  on  their  future  plans  and  training  ;  and

 (d)  whether  some  of  the  persons  arrested  have  confessed  that  they  were  also  involved in
 the  dacoity  that  had  taken  place  in  a  Bank  in  Calcutta  ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Home  Affairs,
 and  Minister  of  Planning  (Shrimati  Indira  Gandhi):  (a)  to  (d).  About  54  extremists,
 including’  a  British  national,  were  apprehended  in  Jaduguda  forest  area  of  district  Singhbhum,
 Bihar,  in  May,  1970.  Some  arms  and  ammunition  as  well  as  some  propaganda  literature  were
 recovered  from  them.  Some  of  the  arrested  persons  are  suspected  to  be  involved  in  bank  robbery
 cases  in  Calcutta.  Investigations  are  in  progress.

 Visit  by  Former  Home  Minister  of  States  where  Communal  Riots

 took  place

 880.  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  Shri  Sharda  Nand  :
 Shri  Oakar  Lal  Berwa: Shri  Bansh  Narain  Singh  :

 Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  ;
 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether it  is  a  fact  that  sometim
 where  communal  riots  had  taken  place  ;

 e  back,  the  then  Home
 Ministe

 r  visited  the  States

 (b)  if  so,  the  names  of  those  States  and  the  number  of  Central  Ga  vernment  officials  who. had  accompanied  him  ;

 (0)  the  nature  of  advice  given  to  the  State  as  well  as  the  Central  Gove Officials  posted  in  the  States  to  curb  these  riots  ;  and.
 Tament
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 (d)  the  future  effect  of  their  visits  and  the  tot:  expenditure  incurred  by  the  Central

 Government  in  this  regard  ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Home  Affairs

 and  Minister  of  Planning  (Shrimati  Indira  Gandhi)  :  (a)  The  then  Home  Minister  Shri

 Chavan  visited  Maharashtra
 from  May  8  to  11,  1970  and  Madhya  Pradesh  from  June  22

 to  24,  1970.

 (b)  On  his  visit  to  Maharashtra  he  was  accompanied  by  two  members  of  his  personal
 staff  and  to  Madhya  Pradesh  by  two  members  of  his  personal  staff  and  five  other  officers

 (c)  In  May,  the  Home  Minister  visited  Bhiwandi  and  Jalgaon  to  obtain  first-hand

 knowledge  about  what  had  happened  and  to  impress  upon  the  authorities  concerned  the

 urgent  need  to  restore  normalcy in  the  disturbed  areas.  The  visit  to  Madhya  Pradesh  was  with

 a  view  to  reviewing  in  detail  the  communal  situation  in  Madhya  Pradesh  and  the  measures

 taken  to  deal  with  that.

 (d)  The  party  had  travelled  by  IAF  plan.  The  total  expenditure  on  TA/DA  for  the

 officers  of  the  Ministry  of  Home  Affairs  was  Rs.  251.25  P

 केन्द्रीय  पुलिस  सलाहकार  के  गठन  के  लिये  प्रशासनिक

 सुधार  आयोग  की  सिफारिशें

 881,  श्री  वेणी  शंकर  शर्मा  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  राष्ट्रपति  को  सलाह  देने  के  लिए  एक  केन्द्रीय

 पुलिस  सलाहकार  बोर्ड  बनाने  का  सुझाव  दिया  है  जिसमें  पुलिस  के  उच्चस्तरीय  तथा  अनुभवी

 अधिकारी  हो  और  एक  चेयरमेन  हो  जिसे  आफ  पुलिस  कहा  जाए  ;

 क्या  इस  सिफारिश  पर  विचार  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है
 ?

 गह-काय  मंत्रालय  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों  में

 राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  जी  श्रीमान्‌  ।  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  द्वारा

 केन्द्रीय  पुलिस  सलाहकार  बोर्ड  के  गठन  के  बारे  में  कोई  सुझाव  अथवा  सिफारिश  नहीं  की  गई

 किन्तु  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  द्वारा  स्थापित  पुलिस  प्रशासन  सम्बंधी  कार्यकारी  दल  ने  अपनी

 रिपोर्ट  में  सुझाव  दिया  था  कि  राज्यों  में  कानून  व  व्यवस्था  के  मामलों  में  केन्द्रीय  सरकार  कब

 कहां  और  हस्तक्षेप  कर  सकती  है  ।  इस  बात  की  जांच  करने  और  सलाह  देने  के  लिए  इस  तंत्र

 को  राष्ट्रपति  के  अधिकार  में  रखने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  सलाहकार  बोड़ें  की  स्थापना  की  जानी

 चाहिए  ।  कार्यकारी  दल  ने  यह  भी  सुझाव  दिया  कि  बोर्ड  के  कार्य  केवल  सलाह  इत्यादि  देने  वाले

 होने  चाहिए  ।  सुधार  आयोग  ने  कार्यकारी  दल  की  रिपोर्ट  पर  अपनी  कोई  रिपोर्ट  नहीं

 कार्यकारी  दल  की  रिपोर्टे  पर  की  जाने  वाली  कायें वाही  के  प्रदान  की  प्रशासनिक  सुधार

 विभाग  द्वारा  परीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 sat  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 दिल्‍ली  में  माओ
 सम्बन्धी  साहित्य का  पकड़ा  जाना

 882.  भरी  वेणी  शंकर  दार्मा  :  थी  नन्द  कुमार  सोमानी  :

 श्री सु०  कु०  तापड़िया :  श्री न०  रा०  देवघर

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  6  1970  को  पुलिस  ने  राजधानी  के  कई  क्षेत्रों  में  बहुत  अधिक  मात्रा

 में  माओ  सम्बन्धी  साहित्य  पकड़ा  जो  ऐसा  बताया  जाता  छात्रों  तथा  मजदूरों  में  बांटे  जाने

 के  लिये था  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  जिनके  बारे में  विश्वास  किया  जाता  है  कि  वे

 नक्सलवादी  थे  पुलिस  द्वारा  उनके  अड्डों  पर  छापा  मारे  जाने  से  पहले  ही  बच  कर  भाग

 गये  थे  ;  और

 यदि  तो  उसको  पकड़ने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  और  इस  मामले  में

 यदि  कोई  जांच  की  गई  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 प्रधान  अणु  शक्ति  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इंदिरा  :

 दिल्ली  प्रशासन  ने  सुचित  किया है  कि  पुलिस  ने  3  1970  को  कुछ  मकानों

 की  तलाशी  ली  और  कुछ  उग्रवादी  साहित्य  बरामद  किया  ।

 ऐसी  कोई  सुचना  नहीं  है  ।

 एक  मामला  दर्जे  किया  गया  है  और  जांच-पड़ताल  जारी  है  ।

 बविद्याधियों  में  असन्तोष  के  बारे  में  समिति

 883,
 श्री  बेटी

 हाकर  शर्मा
 :  शिक्षा  युवक  सेवा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  विद्यार्थियों  में  फैले  असन्तोष  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिये  कोई

 समिति  नियुक्त  की  गई

 यदि  at,  तो  तत्सम्बंधी  ब्योरा  क्या  और

 उक्त  समिति  ने  अपने  कायें  में  क्या  प्रगति  की  है  और  वह  अपना  प्रतिवेदन  कब

 प्रस्तुत  करेगी  ?

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  वी ०  के०  आर०  बी०  से  हाल  ही  में

 केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  ale  ने  छात्र  असंतोष  पर  एक  समिति  संगठित  की  है  जो  छात्र  असंतोष

 की  समस्याओं  का  विस्तारपूर्वक  अध्ययन  करेगी  और  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  विरत»
 विद्यालयों  और  अन्य  सम्बंधियों  को  sage  सिफारिशें  रेगी  ।  समिति  की  पहली  बैठकਂ  अगस्त
 1970  में  बुलायी  जायेगी  ।
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 रक्षित  स्थान जंगली  जीव  परिरक्षण  पाक

 884.  श्री  वेणी  शंकर  शर्मा  :  क्या  पर्यटन  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  कितने  रक्षित  स्थान  अथवा  जंगली  जीव  परिरक्षण  पाक  हैं  ;

 उनमें  से  कौन-कौन  से  स्थान  विदेशी  पर्यटकों  के  लिये  अधिक  आकर्षण  रखते  हैं  ;

 उनके  रख-रखाव  पर  कुल  कितना  व्यय  होता  है  और  गत  तीन  वर्षों  में  ऐसी  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  जो  इन  पार्कों  के  कारण  हुई  ;  और

 इन  रक्षित  स्थानों  को  लोकप्रिय  और  अधिक  भक्षक  बनाने  के  लिये  कया  कायंवाही

 की  गई  है  ?

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  wo  :  एक  विवरण  संलग्न  है

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eo  3803/70]

 प्रत्येक  का  अपना-अपना  विशेष  आकर्षण  है  ।

 इनके  संधारण  का  उत्तरदायित्व  संबंधित  राज्य  सरकारों  का  पुथल  पुथल

 क्षेत्रों
 के

 लिये  विदेशी  मुद्रा  के  उपाधि  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 पर्यटन  विभाग  ने  संम्बंधित  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  कुछ  महत्वपूर्ण

 स्थानों  में  वन्य  जीवन  पेंशन  का  बिकास  करने  के  लिये  कदम  उठाये  हैं  ।  पहले  चरण  में  निम्न+

 लिखित  पहलुओं  पर  केन्द्रित  करने  का  प्रस्ताव  है

 1  पर्यटक  आवास  का  निर्माण  ।

 2  पर्याप्त  परिवहन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  ।

 3  उचित  खान-पान  का  प्रबंध  ।

 4  प्रवेश  एवं  फोटाग्राफी  प्रभारों  में  समानता

 5  प्रशिक्षित  गाइड  |
 n

 समुचित  प्रचार-कायें  ।

 परिचित  बंगाल  में  भारतीय  साम्यवादी  दल  द्वारा

 नक्सलवादियों  की  गतिविधियों  के  लिए  सहायता  देना

 885.  श्री  अगर  प्रसाद

 श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा

 शी  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  भारतीय  साम्यवादी  दल  की

 सहायता  से  नक्सलवादी  आनन्दों  लन  में  सक्रियता  लाई  जा  रही  है  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  की  क्या  जानकारी  है  और  उस  पर  क्या

 प्रतिक्रिया

 रा
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 प्रधान  अणु  शक्ति  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इंदिरा
 :

 और  सरकार  को  ऐसी  कोई  सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 विश्व  विद्यालयों  के  प्रांगण  में  नक्सलवादी  गतिविधियां

 886.  श्री  क०  +" ६५  सिंह  देव  :  क्या  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  ने  देश  में  विश्वविद्यालयों  के  अहातों  के  भीतर  बढ़ती  हुई  नक्सलवादी

 गतिविधियों  और  विद्यार्थियों  में  फैले  असंतोष  के  बारे  में  किसी  स्तर  पर  विचार  किया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  भर  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या

 कायंवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  वी०  के०  आर०  वी०  और

 उपलब्ध  सुचना  के  उग्रवादियों  की  गतिविधियां  पश्चिम  बंगाल  में  बहुत  प्रबल  जहां

 नक्सल पंथी  शिक्षा  संस्थाओं  पर  आक्रमण  करते  रहे  जिससे  सम्पत्ति  तथा  भारतीय  राष्ट्रीयता

 के  चिह्नों  को  क्षति  पहुंची  है  और  पुस्तकों  तथा  पुस्तकालयों  को  जलाया  गया  तथापि  समूचे

 राष्ट्र  को  देखते  हुए  यह  पता  चलता  है  कि  उग्रवादी  विचारधारा  ने  केवल  छात्रों  के  एक  छोटे  से

 कार्य  ही  को  प्रभावित  किया  है  ।  पशिचम  बंगाल  को  छोड़कर  छात्रों  में  उग्रवादियों  का  प्रभाव

 बहुत  सीमित  है  1

 उग्रवादियों  की  गतिविधियों  पर  कड़ी  सतर्कता  रखी  जा  रही  है  ।  राज्य  सरकारें  समस्या

 की  गंभीरता  के  प्रति  जागरूक  हैं  तथा  इन  गतिविधियों  की  रोकथाम  के  लिये  आवश्यक  उपाय

 करती  रही  है  ।

 शिक्षा  आयोग  (1964-66),  विश्वविद्यालय  अनुदान  कुलपतियों  के  सम्मेलन

 (1966-67  तथा  1969)  तथा  छात्र  प्रतिनिधियों  के  सम्मेलन  (1969)  में  छात्र  असंतोष  के

 wet  की  सभी  पहलुओं  से  जांच  की  गयी  थी  ।  उनकी  सिफारिशें  विश्वविद्यालयों  तथा  राज्य

 सरकारों  को  feared  तथा
 अमल  में  लाने  के  लिये  भेज  दी  गई  हैं  ।

 छात्र  असंतोष  में  सहायक  कारणों  में  से  कुछेक  को  दूर  करने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 इनमें  समान  हितों  की  समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिये  अध्यापकों  तथा  छात्रों  की  संयुक्त
 समितियों  की  विश्वविद्यालयों  के  जीवन  में  छात्रों  के  अधिक  सक्रिय  राष्ट्रीय  सेवा

 और  खेलों  के  कार्यक्रमों  का  आयोजन  तथा  उच्च  शिक्षा  के  संस्थानों  में  छात्रों  की  सुख  सुविधाओं  में

 सुधार  का  उल्लेख  किया  जा  सकता  है  |

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  भी  छात्रों  के  अनुशासन  में  सुधार  के  उपाय  और  साधन
 खोजने  के  लिये  छात्र  समस्याओं  पर  एक  शोध  कार्यक्रम  शुरू  किया  है  ।

 हाल  ही  में  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  ने  छात्र  असंतोष  पर  एक  समिति  स्थापित  की
 जो  समस्या  की  गहराई  से  अध्ययन  करेगी  तथा  उसके  निराकरण  के  उपाय  बतायेगी  ॥
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 लिखित  उत्तर 9  1892

 पालम  हवाई  अड्डे  पर  जम्बो  जेट  विमान  उतारने  के  लिये  प्रबंध

 887.
 श्री  राम  किशन  गुप्त

 :  श्री  सुनाई पटेल  :

 श्रोतों जो०  ना०  हजारिका :  श्री  रामावतार  वर्मा

 क्या  पेंशन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पालम  हवाई  अड्डे  पर  आगामी  अक्तूबर  में  पहले  जम्बो  जेट  विमान  के  उतरने

 के  लिये  प्रबन्ध  पूरे  कर  लिये  गये  हैं  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 क्र  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  कण  जी  हां  ।

 दिल्‍ली  में  जम्बोजेंट  विमानों  के  लिये  अ  वैद्यक  टैक्सी पथ  और  एप्रन

 सुविधाएं  उस  समय  तक  उपलब्ध  हो  जाएंगी  जब  वहां  प्रथम  जम्बो  जेट  उतरेगा  ।  टर्मिनल  भवन

 में  और  अधिक  परिवर्धन  सम्बन्धी  कायें  प्रगति  पर  है  ।

 हरियाना  के  मुख्य  मंत्री  के  विरुद्ध  लगाये  गये  आरोप

 888.  श्री  राम  किसान  गुप्त
 :  बया  गृह-किये  मंत्री  हरियाणा  के  मुख्य  मंत्री  के  विरुद्ध  लगाये  गये

 आरोप  के  बारे  में  15  1970  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  9916  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  हरियाणा  के  मुख्य  मंत्री  के  विरुद्ध  हरियाणा  विधान  सभा  के

 विधायकों  द्वारा  राष्ट्रपति  को  दिये  गये  ज्ञापन  की  जांच  कर  ली  है  ;

 यदि  तो  जांचे  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;  और

 यदि  उपर्युक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  बिलम्ब  के  क्या  कारण हैं
 और  इसकी  कब  तक  जांच  कर  ली  जायेगी  ?

 प्रधान  अणुशक्ति  गृह-कार्य
 तथा  योजना  मंत्री  इंदिरा  :

 (=)  से  ज्ञापन  और  उसमें  उल्लिखित  आरोपों  पर  मुख्य  मंत्री  के  विचारों  की  जांच  की

 जा  रही  है  ।  मामले  की  विस्तृत  जांच  की  आवश्यकता  है  जिसमें  समय  लगेगा  ।

 गांधी  जी  को  हत्या  पर  कपूर  आयोग  का  प्रतिवेदन

 889.  श्री  राम  fet  गुप्त  :  कया  गह-किये  मंत्री  गांधी  जी  की  हत्या  सम्बन्धी  कपूर

 आयोग  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  3  1970  को  तारांकित  seq  संख्या  797  के  उत्तर  के  बारे

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कीं  हत्या  के  ५.  ७५०.
 क्या  सरकार  ने  महात्मा  गांधी  ect  ना  बारे  में  कपूर  आयोग  की  रिपोर्ट  पर

 विचार  कर  लिया है  ;  और

 यदि  तों  उसका  परिणाम  क्या  है  ?
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 गह-कार्य  मन्त्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों  में

 राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  ate  उक्त  आयोग  की  रिपोर्टे  28

 1970  को  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  गई  है  ।  उस  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  महाराष्ट्र  सरका
 र

 को  उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कानन  के  अनुसार  कायंवाही  पर  विचार  करने  के  लिये  भेज  दी  गई

 जो  मालूम  हुआ  है  कि  महात्मा  गांधी  की  हत्या  करने  के  षडयंत्र  के  बारे  में  पूर्व  जानकारी  रखते

 थे  ।  राज्य  सरकार  से  इस  बात  पर  भी  विचार  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  कि  कया  उन

 कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  करना  जिनके  आचरण  की  आयोग  द्वारा

 आलोचना  की  गई  है  |

 English  as  Medium  of  Instruction  for  Post-Graduates

 890.  Shri  Chandrika  Prasad:  Will  the  Minister  of  Education  and  Youth  Services

 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  the  Universities  in  which  medium  of  instruction  in  M.A.  is  English

 only  and  thesis  for  taking  Doctor’s  degree  is  also  to  be  submitted  in  English  ;  and

 (b)  the  reasons  for  not  accepting  the  thesis  in  Hindi  ?

 The  Minister  of  Education  and  Youth  Services  (Dr.  K.R.  V.  Rao):  (a)  and

 (b).  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  House.

 Securing  Sanskrit  Volumes,  Painting  etc.  from  India  Office

 Library,London

 891.  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  :

 Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :  Shri  Ram  Avtar  Sharma  :

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :

 Will  the  Minister  of  Education  and  Youth  Services  be  pleased  to  State  :

 (a)  the  steps  taken  so  far  for  obtaining  Sanskrit  books,  paintings  and  other  articles  of

 archaeological  importance  from  the  India  Office  Library,  London  ;  and

 (b)  the  results  thereof  and  future  programme  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Youth  Services  (Shri
 A.  K.  Kisku)  :  (a)  and  (b).  Efforts  have  been  continuously  made  by  the  Government  of  India
 with  the  Government  of  K.  for  acquiring  the  contents  of  the  India  Office  Library,  Lodon.
 A  draft  agreement  for  arbitration  is  under  discussion  with  that  Government.

 Ban  on  R.  S.  S.  and  other  Communal  Organisations

 to  state
 892.  Shri  Ram  Gopal  Shalwale:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased

 (a)  whether  it  isa  fact  that  Government  have  under  consideration  a  proposal  to  ban
 the  Rashtriya  Swayam  Sewak  Sangh  ;

 (b)  whether  itis  also  a  fact  that  Government  regard  the  R.  3.  S.a  -ommunal  organi. sation  ;

 (c)  if  so,  whether  Government  also  Pp. ropose  to  ban  Jamait-e-Islami,  Majlis-e-Mushavarat and  the  Muslim  League,  which  are  purely  Muslim  organisations  ;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?
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 त  उत्तर 31  1970
 ह  लिखि

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Home  Affairs  and

 Minister  of  Planning  (Shrimati  Indira  Gandhi):  (a)  Government  are  examining  the

 question  of  enacting  suitable  legislation  to  deal  with  the  activities  of  associations  which,  on

 grounds  of  religion,  place  of  birth  etc.  promote  or  tend  to  promote  feelings  of  enmity  or  hatred,

 disharmony  or  illwill  between  different  sections  of  the  community.

 (b)  to  (d).  When  sucha  law  is  enacted,  there  cannot  be  any  discrimination  between

 organisations  coming  within  the  mischief  of  law.

 Straying  into  Indian  Territory  by  Pakistani  Boatmen

 893.  Shri  Ram  Gopal  Shalwale:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  itis  a  fact  that  nine  Pakistani  boatmen,  along  with  one  boat,  who  had

 strayed  into  the  Indian  territory,  were  arrested  near  Porbander  in  the  first  week  of  July  ;

 (b)  ifso,  the  motive  behind  their  straying  into  the  Indian  territory  ;  and

 (c)  the  action  taken  by  the  Government  against  them  in  this  connection  ऐ

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Home  Affairs  and
 Minister  of  Planning  (Shrimati  Indira  Gandhi) :  (a)  Yes.  In  addition  to  the  nine

 Pakistanis,  one  person  whose  nationality  has  not  yet  been  established  was  also  arrested  along
 with  them  on  5.  7.  70.

 (b)  Porbander  police  have  registered  an  offence  against  these  10.  personson  7.  7.  70.
 Under  Rules  3  to  of  the  Indian  Passport  Rules  and  Section  14  of  the  Foreigners  Act.  The

 investigations  are  in  progress.

 (c)  Further  action  will  depend  on  the  result  of  the  investigations.

 Charges  of  corruption  against  J.  and  K.  Government

 894.  Shri  Ram  Gopal  Shalwale :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  State

 (a)  whether  the  attention  of  Government  has  been  drawn  to  the  news-item  appearing
 in  the  Daily  Pratap  dated  the  8th  July,  1970  in  which  sérious  allegations  of  corruption  have  been
 levelled  against  the  Jammu  and  Kashmir  Government  in  Kashmir  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the  Central  Government  thereto  ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Home  Affairs  and
 Minister  of  Planning  (Shrimati  Indira  Gandhi):  (a)  and  (b).  Government  has  seen  a
 news-item  in  the  daily  Pratap  of  New  Delhi  dated  8th  July,  1970,  which  inter  alia  refers  to
 the  alleged  of  Central  financial  aid  by  the  Government  of  Jammu  and  Kashmir.
 These  allegations  are  in  general  terms  and  no  specific  instances  have  been  cited  Verification
 of  such  vague  allegations  is  not  feasible.

 सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपक्रमों  के  लिये  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल

 8995,  गोमती  इला  पाल चौधरी  :

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 am  यह  सच  है  कि  स  का क  ह  {  क्षेत्र  के  कई  औद्योगिक  कारखानों  ने  उनके  वर्तमान
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 निगरानी  कर्मचारियों  के  स्थान  पर  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  को  लगाने  के  लिये  उसकी  मांग

 भेजी है  ;

 किन-किन  उपक्रमों  ने  किन-किन  तिथियों  को  मांग  भेजी  और  इसके  लिये  क्या

 कारण  बताये  गये  ;

 प्रत्येक  उपक्रम  के  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  कितने  कर्मचारियों  को

 आवश़्यकता  है  ;

 क्या  सरकार  ने  सभी  उपक्रमों  को  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  कर्मचारियों  को

 भेजा  है  जिन्होंने  इसकी  मांग  की  है  और  यदि  तो  सभी  उपक्रमों  को  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा

 बल  के  भेजने  का  कायें  कब  तक  पुरा  हो  गया  था  ;  और

 यदि  तो  प्राप्त  हुई  मांगों  को  पुरा  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  और  उन्हें  कब

 तक  पूरा  किया  जायेगा  ?

 गह-किये  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  बंज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों

 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  जौं  श्रीमान  ।

 और  उपक्रमों  द्वारा  ये  मांगें  संयंत्रों  को  अच्छा  संरक्षण  व  सुरक्षा

 प्रदान  करने  की  अपनी  इच्छा  के  कारण  भेजी  गई  हैं  ।  उपक्रमों  के  उनकी

 मांगों  की  तिथियां  तथा  प्रत्येक  उपक्रम  में  आवश्यक  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  कर्मचारियों  की
 ~

 संख्या  अनुलग्नक  में  दी  जाती  है  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  टीम
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 जी  ad,  श्रीमान्‌  ।  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  छः  सरकारी  क्षेत्र  उपक्रमों  में

 आरम्भ  किया  गया  तीन  में  पुर्णतया  और  तीन  में  आंशिक  रूप  में  ।  भारतीय  उनका  निगम

 aia,  भारतीय  तेल  हल्दिया  तथा  उवंरक  व  रसायन  ट्रावनकोर  कोचीन  में  केन्द्रीय  औद्योगिक

 सुरक्षा  बल  को  बात  करने  का  कार्य  क्रमशः  1-11-69,  27-1-70  और  15-4-70  को  पुरा  हो

 गया  AT  |

 (=)  विभिन्‍न  प्रारम्भिक  जो  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  आरम्भ  होने  से

 पूर्व  आवश्यक  होते  उठाये  रहे  हैं  और  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  शेष  उपक्रमों  में

 यथाशीघ्र  शुरू  किया  जायेगा  ।

 दिल्‍ली  के  नेपाल  स्टेडियम  की  अचानक  ददा

 896.  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :  क्या  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  समाचार  सही  है  कि  दिल्‍ली  के  नेशनल  स्टेडियम  में  सामान  का  अभाव
 इसका  रास्ता  खराब  है  तथा  राष्ट्र  मंडलीय  Gaga  के  लिये  चूनी  गई  टीम  अवमानक  आद्या

 में  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रही  और  कि  वहां  पर  समुचित  पानी  की  व्यवस्था  भी  अपर्याप्त
 विल स

 यदि  तो  इस  स्थिति  के  बारे  में  पुरे  तथ्य  क्या  है  ;
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 त्व च  ह क्या  यह  भी  सच  है  कि  पहाड़गंज  स्थित  रेलवे  जो  म  पूर्ण  खेलकूद

 टूर्नामेंट  के  लिये  पहले  उपलब्ध  हो  जाया  करता  इस  बार  उपलब्ध  नहीं  और  यदि  तो  इसके

 कारण हैं  ;

 (4)  नेशनल  स्टेडियम  की  दशा  कब  तक  अपेक्षित  स्तर  की  हो  जायेगी  ?

 शिक्षा तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ava  :  और

 प्रशिक्षण  और  अनुशिक्षण  के  प्रयोजनों  के  लिये  राष्ट्रीय  स्टेडियम  पर्याप्त रूप  से  सज्जित  है  |

 स्टेडियम  के  नवीकरण  का  कार्य  पूरा  होते  ही  महत्वपूर्ण  प्रतियोगिताओं  के  लिये  अतिरिक्त

 साज-सामान  खरीदने  का  प्रस्ताव  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  आदेशों  के  अनुसार  आठ  पथ  उपलब्ध  कराने

 के  लिये  ट्रैक  को  हाल  ही  में  दोबारा  बनाया  गया  है  ।  तथापि  कुछ  कार्य  अब  भी  जारी  है  ।  राष्ट्र

 मंडल  खेलों  के  लिये  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  राष्ट्रीय  खेल  पटियाला  में  की  गई  जहां

 सभी  आवश्यक  सुविधाएं  मौजूद  हैं  ।  जहां  तक  पानी  की  पूर्ति  का  सम्बन्ध  राष्ट्रीय  स्टेडियम  के

 निचली  मंजिल  पर  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।  पहली  मंजिल  पर  थोड़ी  सी

 कठिनाई  है  जिसे  दूर  करने  के  एक  वर्धक  पम्प  लगाया  जा  रहा  है  जिसके  शीघ्र

 ही  चालू  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 जी  नहीं  ।  यह  उपलब्ध  था  और  पहलवानों  )  ने  वहां  अभ्यास  किया  ari

 राष्ट्रीय  स्टेडियम  के  नवीकरण  का  कार्य  1970  के  अन्त  तक  पूरा  हो

 जाने  की  आशा है  ।

 दिल्‍ली  हवाई  अड्ड  पर  कार  खड़ी  करने  के  लिये  शुल्क  लेना

 897.  श्री  Jo  क०  तापड़िया  :

 श्री  नन्द  कुमार  सोमानी  :

 बया  पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हवाई  अड्डों  में  दाखिल  होने  का  शुल्क  असैनिक  उड्डयन

 विभाग  लेता  है  और  दिल्‍ली  हवाई  अड्डे  पर  कार  खड़ी  करने  का  शुल्क  भारतीय  पर्यटन  विकास

 निगम  द्वारा  लिया  जाता  है  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण हैं  ;  और

 उक्त  निगम  को  इससे  कितना  राजस्व  राजस्व  प्राप्त  होता  है  ?

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  कर्ण  :  हां  ।

 क्योंकि  नागर  विमानन  विभाग  के  पास  बढ़ती  हुई  कारों  आदि  के  विनियमन  के

 लिये  उपयुक्त  व्यवस्था  नहीं  है  अतः  कार  पाक  का  प्रबन्ध  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  को  सौंप

 दिया  गया  है  ।  पर्यटकों  की  सुविधा  के  लिये  टैक्सियों  के  संचालन  पर  नियंत्रण  रखना  जरूरी  है  ।

 दिल्‍ली  विमान  क्षेत्र  पर  पीकिंग-लुढ़क  18-9-1969
 से  लागू  किया  गया  ।  27-3-1970

 जब  निगम  के  खाते  को  पुरा  किया  पीकिंग-लुढ़क  के  रूप  में  कुल  1,11,000  रुपये  का

 संग्रह  किया  गया  ।
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 इंडियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  द्वारा  विभिन्‍न  होटलों  को  दी  गई  राशि

 898.  शी  Jo  Fo  तापड़िया  :

 श्री  नन्द  कुमार  सोमानी  :

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 a  चालक  वर्ग  के  रात  ठहरने  के  लिये
 (#)  इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  अपने  सीमा

 बम्बई  और  मद्रास  में  विभिनन  होटलों  को  प्रतिवर्ष  कितनी  राशि  अदा

 करता  है  ;

 इनमें  से  प्रत्येक  बड़े  नगर  में  इण्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा  प्रतिदिन  औसतन  कितने

 कमरे  बुक  किये  जाते  हैं  ;

 क्या  इण्डियन  एयरलाइन्स  ने  इसका  अध्ययन  किया  है  कि  क्या  इन  नगरों  में  ठहरने

 के  लिये  अपनी  व्यवस्था  करना  लाभकर  होगा  अथवा  नहीं  ;  और

 यदि  तो  इस  अध्ययन  के  निष्कर्ष  कया  हैं  ?

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्ड्यन  मंत्री  कण  :  इंडियन  एयरलाइंस  द्वारा

 a  a  a ay  1969-70  के  faa  अपने  कार्मिकों  के  विभिन्  दलों  में  रात  ठहरने  के  लिये  उन  होटलों

 को  दी  गयी  राशि  नीचे  दी  गयी  है  :

 कलकत्ता  2,30,675/-  रुपये

 दिल्ली  6,03,500/-  रुपये

 बम्बई  8,53,850/-  रुपये

 मद्रास

 1969  1970  तक  के

 6  महीनों  के  लिये  1969  से  पहले

 कोई  व्यवस्था  नहीं  थी )

 कलकत्ता  8  कमरे  प्रतिदिन

 दिल्ली  30  सिंगल  कमरे  प्रतिदिन

 बम्बई  24  सिंगल  तथा  3  डबल  कमरे  प्रतिदिन

 मद्रास  6  सिंगल  तथा  एक  डबल  कमरा  प्रतिदिन

 और  कोई  विशिष्ट  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।  भारतीय  वाणिज्यिक
 विमान  चालक  संघ  के  साथ  हुए  समझौते  की  शर्तों  के  इण्डियन  एयर  लाइन्स  को
 स्टार  वाले  होटलों  में  होटल-आवास  की  व्यवस्था  करनी  पड़ती  है  ।  यदि  कारपोरेशन  को  इसके
 समान  स्तर  के

 अपने
 बोरिग  हाउस  स्थापित  करने  तो  पूंजीगत  तथा  परिचालन  व्यय

 दुःसाध्य  हो  जाते  ।
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 छात्र  असंतोष  के  सम्बन्ध  में  राजनीतिक  दलों  की  टिप्पणियां

 कापड़िया 899.  को  सु०  कण  e

 थ्री  नन्द  च्  सोमानी :

 क्या  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  छात्र  असंतोष  के  बारे  में  उन्होंने  टिप्पणियां  तैयार  की  हैं  तथा  उन्हें

 विभिनन  राजनीतिक  दलों  और  अन्य  निकायों  में  परिचालित  किया  है  ;

 इन  दलों  और  निकायों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 तब  से  इस  दिशा  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  वी०  के०  आर०  वी०  :  से

 att

 कदाचार  की  बढ़ती  हुई  प्रवृत्ति  और  परीक्षकों  पर  आक्रमण  करने के  बारे  में  विशेष

 dey  के  छात्र  असंतोष  तथा  परीक्षाओं  से  सम्बन्धित  समस्या  पर  एक  टिप्पणी  तैयार  की

 गई  थी  और  संसद  में  राजनीतिक  नेताओं  में  उसे  परिचालित  किया  गया  जिस  पर  19  और

 21  1970  को  सदस्यों  के  साथ  विचार-विमश॑  किया  गया  था  ।  विचार-विमश॑  में  भाग

 लेने  वाले  नेताओं  ने  अनेक  उपयोगी  सुझाव  दिये  थे  जिनकी  जांच  की  जा  रही  है  ।  स्पष्ट  है  कि

 इस  प्रकार  की  जटिल  और  दुर्दान्त  समस्या  के  रहते  हुए  अल्प  समय  में  विशिष्ट  प्रगति  की  आशा

 नहीं की  जा  सकती  |

 एयर  इंडिया  द्वारा  यात्रा  करने  बाले  यात्रियों  को  होने  बाली  असुविधा

 900.  श्रीमती  शारदा  मुकर्जी  :  क्या  पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  10  1970  को  उड़ान  भरने  के  निर्धारित  समय

 बम्बई  में  यकायक  परिवर्तन  कर  दिये  जाने  के  एयर  इण्डिया  द्वारा  यात्रा  करने  वाले

 अन्तर्राष्ट्रीय  यात्रियों  को  होने  वाली  तथाकथित  सुविधा  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  ;

 क्या  एयर  इण्डिया  द्वारा  यात्रा  करने  वाले  अन्तर्राष्ट्रीय  यात्रियों  को  होने  वाली  यह

 भाम  किस्म  की  असुविधा है  ;  और

 यदि  तो  इस  असुविधा  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही

 किये  जाने  का  विचार  है  ?

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  कर्ण  10  1970  को

 उड़ान  संख्या  To  को  छोड़कर  सभी  उडाने  समय  पर  परिचालित  हुई  ।  सावन  पथ

 की  मरम्मत  के  लिये  नैरोबी  हवाई  अड्डे  के  बन्द  होने  के  कारण  इस  उड़ानें  को  बम्बई  से  समय

 से  5  घंटे  45.  मिनट  पहले  परिचालित  करने  के  उद्देश्य  इसके  समय  में  परिवर्तन  करना  पड़ा
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 परन्तु  इसके  समय  परिवहन  को  22  1970  को  ही  अंतिम रूप  दे  दिया  गया  था  ।  अतः  यह

 मामला  उड़ान  के  समय  की  अनुसूची  में  अंतिम-क्षण  परिवर्तन  का  नहीं  था  ।

 नहीं  ।

 set  नहीं  उठता  |

 उग्रवादी  तत्वों  की  गतिविधियां

 901,  श्री  सु०  Fo  कापड़िया  :

 श्री  नन्द  कुमार  सोमानी  :

 क्या  गह-कार्यो  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  निवारक  निरोध  अधिनियम  के  बिना  सरकार  समाज  विरोधी

 तथा  राष्ट्र-विरोधी  उग्रवादी  तत्वों  की  गतिविधियों  से  निप  G ह  ७
 |
 ने  में  अपनी  अप METOD  MIN  मिलता  अनुभव  करती

 है  ;  और

 क्या  सरकार  किसी  उपयुक्त  वैकल्पिक  विधान  द्वारा  शक्ति  प्राप्त  करने  के  मामले

 पर  गम्भीरता  से  विचार  कर  रही  है  ?

 प्रधान  ्  शक्ति  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा

 :  निवारक  निरोध  अधिनियम  1950  के  समाप्त  होने  के  परिणामस्वरूप  कुछ

 राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  ने  निवारक  निरोध  की  शक्तियां  प्राप्त  करते  हुए  विधान

 अधिनियमित  किये  हैं  ।  शेष  राज्य  सरकारें  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  उदारवादियों  को  अवैध

 गतिविधियों  से  निपटने  के  लिये  विद्यमान  कानूनी  निरोधात्मक  तथा  दण्डात्मक  का  सहारा

 ले  रहे  हैं
 ।

 उम्र वादियों  गतिविधियों  का  सामना  करने  के  लिये  विधायी  प्रस्ताव

 घिन हैं  ।

 पालम  हवाई  अड्डे  पर  सुविधाओं  की  कमी

 902.  श्री  नन्द  कुमार  सोमानी  :

 घीसू  क्‌०  तापड़िया :

 व्या  पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पालम  के  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  पर  यात्रियों  तथा  प्लेट  कों
 के  लिये  वातानुकूलित  विश्वास  तथा  प्रेक्षकों  के  लिये  वातानुकूलित  विश्वासों

 उचित  निरीक्षण  प्रणाली  और  अच्छी  तथा  पर्याप्त  श्रमिक  व्यवस्था

 की  आवश्यक  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  जबकि  जम्बो  जेट  विमान  आदि  के  उतरने  के  लिये

 तैयारियां  की  जा  रही  हैं  ;

 यदि  तो  पहले  भी  असैनिक  उड्डयन  के  महानिदेशक  का  ध्यान  इस  ओर
 ह दिलाया  गया  है  ह  और
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 क्या  सरकार  देश  में  ऐसे  हवाई  अड्डों  पर  इन  प्राथमिक  तथा  आधारभूत

 आवश्यकताओं  को  तुरन्त  पूरा  करने  को  जरूरत  महसूस  करती  है  ?

 पेंशन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  कण  इस  समय  दिल्‍ली  विमान

 क्षेत्र  के
 अन्तर्देशीय  कक्ष  और  अन्तर्राष्ट्रीय  आगमन  एवं  प्रस्थान  क्षेत्र  वातानुकूलित  हैं  ।  अन्तर्राष्ट्रीय

 जन-कक्ष  में  क्लब  और  पंखे  आठों  पहर  चलते  रहते  हैं  ।  आशा  कि  सम्पूर्ण

 मीनल  भवन  को  1971  तक  वातानुकूलित  कर  दिया  जायेगा  |

 स्नान गृहों  शौचालय  को  साफ-सुथरा  रखने  के  लिये  नागर  विमानन  विभाग  हर  संभव

 प्रयत्न  कर  रहा  है  ।

 सीमा  शुल्क  निरीक्षण  प्रणाली  अन्तर्राष्ट्रीयरूप  से  मान्य  प्रथा  एवं  क्रियाविधि  के

 अनुरूप  है  ।

 wea  नहीं  उठता  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 Setting  on  fire  a  Harijan  Colony  near  Village  Masanigaon  by  Caste  Hindus

 903.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  :

 Shri  Yashpal  Singh  :

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  attention  of  Government  has  been  drawn  to  the  statement  given  by  the
 Revenue  Minister  of  Orissa  on  the  27th  May,  1970  at  Bhubaneshwar  that  the  Caste  Hindus  of
 village  Masanigaon,  District  Dhenkanal  had  set  on  fire  the  Harijan  colony  and  ousted  all  the

 Harijans  therefrom  ;  and

 (b)  ifso,  the  steps  taken  by  Government  so  far  to  punish  the  culprits  and  rehabilitate
 the  Harijans  ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Home  Affairs  and
 Minister  of  Planning  (Shrimati  Indira  Gandhi)  :  (a)  and  (b).  According  to  information
 received  from  the  Government  of  Orissa,  it  is  alleged  that  on  20th  May  1970,  one  person,  stated
 to  bea  member  of  the  armed  forces  and  belonging  to  village  Khadga  Prasad  in  Dhenkanal

 District,  was  robbed  of  a  sum  of  Rs.  85  by  four  Harijans  of  Masania,  which  isa  hamlet  of

 Khadga  Prasad.  The  victim  raised  an  alarm  and  along  with  some  villagers  followed  the  mis-
 creants  to  the  Masania  hamlet.

 A  scuffle  ensued  in  which  some  of  the  villagers  of  Khadga  Prasad

 were  injured,  On  coming  to  know  ofthe  alleged  robbery  and  assault,  a  number  of  villagers  of

 Khadga  Prasad  rushed  to  the  Masania  Basti  and  set  fire  to  12  houses  including  those  of  the
 four  miscreants.  Two  cases  have  been  registered  by  the  police,  8  persons  of  village  Khadga
 Prasad  had  been  arrested  in  one  case  in  connection  with  offences  relating  to  the  setting  fire  of

 houses  in  Masania.  In  the  second  case,  the  four  miscreants  of  Masania  have  also  been  arrested
 for  alleged  robbery.  A  police  patrol  party  had  been  posted  in  the  village  as  a  preventive  measure

 and  to  restore  confidence  among  the  Harijans.  Ex-gratia  relief  has  been  provided  to  the  families

 affected  by  arson.  Investigation  of  the  cases  is  in  progress,
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 Marders  and  Dacoities  in  West  Bengal  since  the  Imposition  of  President’s  Rules

 904.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  :

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :

 Shri  Ram  Gopal  Shalwale:

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  murders  and  dacoities  committed  in  West  Bengal  since  the  imposition

 of  the  President’s  rule  there  as  also  the  names  of  places  where  the  murders  and  dacoities  have

 been  committed  ;

 (b)  the  number  of  murders  and  dacoities  out  of  them  which  committed  or  suspected  to

 be  committed  by  the  Naxalites  ;  and

 (c)  the  number  of  Naxalites  arrested  in  connection  with  the  above  happenings  ?

 The  Minister  of  State  inthe  Ministry  of  Home  Affairs,  and  Minister  of  State,

 Departments  of  Electronics  and  Scientific  and  Industrial  Research  (Shri  K.  | छि  Pant)  :

 (a)  to  (c).  Facts  are  being  ascertained  from  the  State  Government.

 Advice  to  Governor  on  Promulgation  of  Ordinance  in  Punjab

 905.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  :
 Shri  Nath  Pai:

 Shri  J.  Ahmed  :

 ta Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  sta  |  दि  न्य

 (a)  whether  the  Governor  of  Punjab  has  sought  the  advice  of  the  Central  Government

 regarding  his  power  to  withhold  signature  on  the  special  Ordinanee  submitted  by  the  State

 Government  ;

 (b)  ifso,  the  advice  given  to  him  by  Government  ;

 (c)  whether  Government  propose  to  give  directions  to  the  Governors  of  all  the  States  in

 this  regard  ;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  र

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Home  Affairs
 and  Minister  of  Planning  (Shrimati  Indira  Gandhi):  (a)  The  Governor  of  Punjab  had
 mainly  sought  advice  on  the  point  whether  the  Governor  can  refuse  to  accept  the  advice  of  the
 Council  of  Ministers  to  promulgate  an  Ordinance  on  the  ground  that  such  a  proposal  would  have
 a  deleterious  effect  on  the  administration  of  the  State.

 (b)  The  Governor  was  informed,  on  the  basis  of  legal  advice  received  by  the  Central
 Government  that  while  it  is  the  duty  of  the  Governor  to  advise  and  caution  against  action  which
 is  improper  or  otherwise  harmful  to  the  public  interest,  the  Governor  is,  under  the  Constitution,
 bound  to  promulgate  an  Ordinance  ifso  advised  by  the  Council  of  Ministers  unless  he  has  to
 seek  instructions  from  the  President  in  accordance  with  the  provisions  of  clause  (a),  (b)  and  (c)
 of  the  proviso  to  article  213  (1)  of  the  Constitution.

 (८)  and  (d).  Itis  not  considered  necessary  or  appropriate  to  give  any  directions  in  this
 regard.
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 मारतीय  प्रशासन  सेवा  और  भारतीय  विदेश  सेवा  में  अनुसूचित  जातियों  तथा

 ।  अनुसूचित  आदिम  जातियों  की  प्रतिशतता

 906,  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल
 :  डा०  नेयर :

 श्री  एस०  एम०  कृष्ण  श्री  अब्दुल  गनों  दार  :

 क्या  गुह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  और  भारतीय  विदेश  सेवा  में  नियुक्त  अनुसूचित  जातियों

 सूची  त  आदिम  जातियों  के  अधिकारियों  की  वर्तमान  प्रतिशतता  क्या और  अनु  प्  |

 उक्त  सेवाओं  के  लिये  आरक्षण  की  कितनी  प्रतिशतता  निर्धारित  की  गई  और

 आरक्षण  पदों  पर  पूरी  भर्ती  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास

 अनुसूचित  जातियां  अनुसूचित  आदिम  जातियां

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  6.8  प्रतिशत  2.9  प्रतिशत

 भारतीय  विदेश  सेवा  6.8  प्रतिष्ठित  3.8  प्रतिशत

 संयुक्त  प्रतियोगी
 परीक्षांओं  से  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  और  भारतीय  विदेश  सेवा

 में  भरे  जाने  वाली  रिक्तियों  का  123  प्रतिशत  और  5  प्रतिशत  क्रमशः  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिये  आरक्षित  किया  जाता  है  ।  यह  आरक्षण  बढ़ा

 कर  15  प्रतिशत  और  74  प्रतिशत  किया  जा  रहा  फिर  भी  किन्हीं  अखिल  भारतीय  सेवाओं

 और  भारतीय  विदेश  सेवा  के  प्रोन्नति  कोटे  में  कोई  आरक्षण  नहीं  है  ।

 भाग  में  निर्दिष्ट  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  की

 प्रतिशतता  पदासीन  अधिकारियों  की  कुल  संख्या  के  संदर्भ  में  आंकी  गई  जिसमें  सीधे  भरती  किये

 व्यक्तियों  के  अतिरिक्त  युद्ध  सेवा  इत्यादि  के  अधिकारी  भी  शामिल  हैं  ।  अनुसूचित

 जातियों  /  आदिम  जातियों  के  लिए  आरक्षण  केवल  प्रतियोगी  परीक्षाओं  से  भरी  जाने  वाली

 रिक्तियों  पर  arg  होता  है  और  1950  से  लागू  गया  था  ।  1950  और  1961  के  बीच

 अनुसूचित  जातिओं  /  आदिम  जातियों  के  उम्मीदवारों  की  पर्याप्त  संख्या  आरक्षित  रिक्तियों  को

 भरने  के  लिए  उपलब्ध  नहीं  थी  ।  नियमों  में  इस  स्थिति  को  ध्यान  में  रखकर  कि  विशिष्ट  प्रतियोगी

 परीक्षा  में  बिना  भरी  आरक्षित  रिक्तियों  को  अतिरिकत  रिक्तियों  के  रूप  में  अगली  परीक्षा  में  ले

 जाया  इस  कमी  को  पूरा  नहीं  किन्तु  1962  से  आरक्षित  रिक्तियों  को

 भरा  जा  रहा  है  ।  सीघी  भरती  के  कोटे  और  इसके  उपयोग  के  बीच  आरक्षण  में  थोड़े  से

 अन्तर को  धीरे-धीरे  ger  किया  जायगा  जैसे  ही  नियमित रूप  से  भरती  किये  गये  अधिकारियों  के

 अलावा  अन्य  अधिकारी  यथासमय  सेवानिवृत  होते  जायेंगे  ।
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 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  घातक  दुर्घटनाओं  की  रोकथाम  के  लिये  उपाय

 907.  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल :

 श्री  एस०  एम०  कृष्ण  :

 डा०  सुशीला यर  :

 कया  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  घातक  सड़क  दुर्घटनाओं  और  गम्भीर रूप  से  घायल  करने  वाली

 दुर्घटनाओं  की  रोक-थाम  के  लिये  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  सभी  मोटर  गाड़ियों  पर  लागु  होने  वाले

 नये  उपाय  किये

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा  कया  और

 इस  योजना  के  लागु  होने  के  बाद  दुर्घटनाओं  में  कहां  तक  कमी  हुई  है  ?

 नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  इकबाल  :
 घातक

 दुर्घटनाओं  के  रोकथाम  के  लिये  दिल्‍ली  प्रयास  द्वारा  दिल्‍ली  संघ  क्षेत्र  में  कोई  नये  उपाय  नहीं

 किये  गये  हैं  परन्तु  वे  पहले  से  ही  किये  गये  उपायों  के  और  दृढ़ता  से  लागु  करने  पर  बल  दे

 रहे  हैं
 ।

 और  wet  नहीं  उठते  ।

 मण्डी  में  हुए  साम्प्रदायिक  दंगों  की  न्यायिक  जांच

 908,  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  :  श्री  एस०  एम०  कृष्ण

 श्री  afar  भूषण  :  डा०  सुशीला  :

 कया  गृह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  भिवाड़ी  में  हुए  साम्प्रदायिक  दंगों  की  न्यायिक  जांच  पुरी  हो  गई  है  ;

 क्या  सरकार  को  कोई  प्रतिवेदन  भी  प्राप्त  हो  गया  है  ;  और

 यदि  तो  कया  उक्त  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 प्रधान  अणु  afer  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा  :

 जी  श्रीमान  ।  जांच  अभी  जारी  है  ।

 और  .  प्रदान  नहीं  उठता  |

 19  1968  की  हड़ताल  में  भाग  लेने  वाले  कर्मचारियों  के  विरुद्ध
 मामलों  को  राज्य  सरकारों  द्वारा  वापस  लिया  जाना

 909.  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  19  1968  की  हड़ताल  में  भाग  लेने  वाले  केन्द्र  सरकार  के
 कर्मचारियों  के  विरुद्ध  सभी  मामलों  को  वापस  लेने  के  लिये  राज्य  सरकारों  से  कहने  के  बारे  में अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्र  की  सलाह  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ?
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  राज्य  सरकारों  से

 केन्द्रीय  सरकार  के  उन  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  सभी  मामलों  को  वापिस  लेने  के  जिन्होंने  19

 1968  की  हड़ताल  में  भाग  लिया  कहने  का  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  के  पुलिस  कमंचारियों  को  बहाल  करना

 910,  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  कता  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  उन  पुलिस  कर्मचारियों  को  बहाल  करने  का  अस् तिम रूप  से

 fra  कर  लिया  है  जिनके  विरुद्ध  प्रदान  आदि  करने  के  आरोप  थे  ;  और

 यदि  तो  बार-बार  आश्वासन  दिये  जाने  पर  भी  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  और  saa  मामले  के  विभिन्‍न

 पहलू  अभी  तक  विचाराधीन  हैं  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  के  राजनीतिक  दलों  के  साथ  सम्बन्ध

 911.  श्री  स०  मो ०  बनर्जी :

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :

 कया  गृह-किये  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  समाचार  के  अनुसार  भारत  के  महान्यायवादी  ने  केन्द्रीय

 सरकार  को  यह  कहा  है  कि  सरकारी  कर्मचारियों  को  राजनीतिक  दलों  का  सदस्य  बनने  पर  रोक

 लगाने  वाले  असैनिक  सेवा  नियमों  को  न्यायालय  वैध  नहीं  ठहरा  सकेंगे  ;

 क्या  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  धारा  19  के  अन्तर्गत  समस्त  नागरिकों

 को  संघ  अथवा  संगठन  बनाने  का  अधिकार  है  और  इसलिये  सरकार  द्वारा  लगाये  प्रतिबन्धों

 को  उचित  नहीं  माना  जा  सकेगा  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  क्या  साम्प्रदायिक  दल  इन

 राजनीतिक  दलों  में  शामिल  नहीं  होंगे  ?

 गह-काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से  केन्द्रीय

 सिविल  सेवा  1964  के  नियम  5,  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ यह

 व्यवस्था  की  गई  है  कि  कोई  भी  सरकारी  कर्मचारी  किसी  ऐसे  राजनीतिक  दल  अथवा  किसी

 ऐसे  संगठन  जो  राजनीति  में  भाग  लेता  सदस्य  नहीं  अथवा  किसी  अन्य  प्रकार  से

 सम्बद्ध  नहीं  होगा  और  न  किसी  राजनैतिक  आन्दोलन  अथवा  गतिविधि  में  भाग  सहायता यं

 चन्दा  देगा  अथत्रा  किसी  अन्य  प्रकार  से  सहायता  की  वैधता  को  चुनौती  देने  वाली  एक  लेख्य

 याचिका  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  विचाराधीन  है  और  केन्द्रीय  सरकार  के  महान्यायवादी

 उपस्थित  हो  रहे  हैं  ।  अतः  उक्त  प्रदान  की  विषय-वस्तु  न्यायाधीश  है  ।
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 Written  Answers  Sravana  9,  1892  (Saka)
 अथ  ee  ee  ae  Ss

 डा०  खुराना  की
 भारत  यात्रा

 912.  श्री स०  मो०  बन्दों :  क्या  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने
 की

 छुपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  युवक  तथा  विद्वान  अनुसंधानकर्ताओं  को  प्रेरणा  देने  के  उद्देश्य

 से  सरकार  ने  डा०  हरगोविन्द  खुराना  को  जिन्होंने  हाल  ही  में  जीन  का  संदलेषण  किया  भारत

 आने  का  निमंत्रण  दिया  था  ;  और

 यदि  तो  वह  भारत  कब  तक  आएंगे  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भक्त  :  जी  नहीं  ।

 सरकार  ने  डा०  खुराना  को  आमंत्रित  नहीं  किया  है  ।

 meq  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  में  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संध  के  कार्यकर्ताओं  द्वारा  एक  फोटोग्राफर

 की  तथाकथित  पिटाई

 913.  श्री  योगेन्द्र  शर्मा  :  श्री  सरजू  पाण्डेय :

 शी  जनार्दन  :  श्री  रामावतार  फार्मा :

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  श्री  चन्द्र दो खर  सिंह  :

 श्री  वासुदेवन  नायर  :

 कया  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  हेराल्ड  के  मुख्य  फोटोग्राफर  को  जिसने  दिल्‍ली  में  राष्ट्रीय  स्वयं

 सेवक  संघ  के  हाल  ही  में  हुये  प्रशिक्षण  शिविर  के  चित्र  लेने  का  प्रयत्न  किया  राष्ट्रीय  स्वयं

 सेवक  संघ  के  कार्यकर्ताओं  ने  शिविर  में  घसीटा  और  पीटा  था  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  अपराधियों  को  दण्ड  देने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 प्रधान  अणु-शक्ति  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा

 :  और  दिलों  प्रशासन  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  28  1970  के

 नेपाल  हेराल्ड  के  मुख्य  फोटोग्राफर  श्री  किशोर  चन्द  ने  पुलिस  में  एक  रिपोर्ट  दर्ज  कराई  कि

 जब  ag  शक्ति  नगर  के  एक  स्कूल  में  राष्ट्रीय  स्वयं-सेवक  संघ  के  प्रशिक्षण  शिविर  के  चित्र  ले

 रहा  था  तो  उसे  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  के  कुछ  कार्यकर्ताओं  द्वारा  पीटा  गया  ।  उसने  यह  भी

 आरोप  लगाया  कि  उसका  कैमरा  छीन  लिया  गया  ।  पुलिस  अधीक्षक  तथा  सब-डिवीजनल

 मजिस्ट्रेट  जो  वहां  संयोगवश  पहुंचे  उसे  बचाया  ।  पुलिस  द्वारा  भारतीय  दण्ड  संहिता  की
 घारा  395/342/325  के  अधीन  एक  मामला  दर्ज  गया  ।  दो  अभियुक्त  व्यक्तियों  ने  10

 जून  को  न्यायालय  में  आत्म  सरपंच  किया  ।  मामले  की  जांच-पड़ताल  जारी है
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 31  1970  लिखित  उत्तर

 भारतीय  टेक्नोलोजी  खड़गपुर  के  वैमानिक  इंजीनियरी  विभाग  को  बन्द  करना

 914.  श्री  योगेन्द्र  फार्मा  डा०  रानेन  सेत  :

 श्री  क०  सि०  सधुकर :  att  क०  हाज़िर  द

 क्या  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  HoT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  टेकनोलोजी  खड़गपुर  के  वैमानिक  इञ्जीनियरी

 विभाग  को  बन्द  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  निर्णय  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 (7)  क्या  खड़गपुर  संस्थान  के  सीनेट  ने  वैमानिक-विभाग  को  बन्द  करने  के  सरकार  के

 निर्णय  का  विरोध  किया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  संस्थान  के  प्राधिकारियों  ने  इस  विभाग  को  बन्द  करने  के  बारे

 में  अभी  तक  कोई  घोषणा  नहीं  की  है  और  साथ  ही  इस  विभाग  में  प्रवेश  लेने  वाले  विद्यार्थियों  को

 यांत्रिक  इंजीनियरी  कोस  के  लिये  विकल्प  देने  को  कह  रहे  हैं  ;  और

 क्या  विद्यार्थियों  द्वारा  अनुभव  की  गई  कठिनाइयों  और  सीनेट  द्वारा  किए  गए

 विरोध  को  ध्यान  में  रखते  हुये  सरकार  अपने  निर्णय  पर  पुर्ावचार  करेगी  ?

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  वी०  के०  आर०  वी०  :  और

 केन्द्रीय  सरकार  सहमत  हो  गई  है  कि  जब  तक  वैमानिक  विकास  से  सम्बन्धित  सुब्नामत्यम  समिति

 की  सिफारिशों  की  विस्तारपूर्वक  जांच  न  हो  खड़गपुर  संस्थान  सहित  सभी  केन्द्रों  में

 वैमानिक  इञ्जीनियरी  का  पाठ्यक्रम  यथापूर्व  स्थिति  ही  में  रहने  दिया  जाय  ।

 हां  ।  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  खड़गपुर  संस्थान  की  संस्थान  में

 निक  इञ्जीनियरी  को  बन्द  करने  के  पक्ष  में  नहीं  है  ।

 और  खड़गपुर  संस्थान  ने  दस  विद्यार्थियों  जिन्होंने  चालू  वर्ष  में  दाखिला

 लिया  पूछा  था  कि  पाठ्यक्रम  जारी  न  रहने  की  स्थिति  में  क्या  वे  यांत्रिक  इंजीतियरी  अथवा

 किसी  अन्य  शाखा  में  जाना  चाहेंगे  ।  चूंकि  यथापूर्व  स्थिति  बनी  हुई  विद्याथियों  को  कोई  विशेष

 कठिनाई  नहीं  हो  रही  है  ।

 गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  होटलों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  अजन

 915.  श्री  चेंगलराया  नायडू  :

 श्री  रा०  बरुआ  :

 कया  पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्ड्यन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  यह  सच  है
 कि  विदेशी  पर्यटकों  को  अच्छी  सेवा  और  सुविधाएं  देने  के

 परिणामस्वरूप  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  होटलों  ने  भारी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  है  ;

 यदि  तो  योग्यता  क्रम  से  उन  दस  होटलों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  31

 1970  को  समाप्त  होने  वाले  गत  वित्तीय  वर्ष  में  विदेशी  मुद्रा  का  अभूतपूर्व  अर्जन  किया  है  ;  और
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 Written  July  31,  1970

 a Answers

 कया  सरकार  उन  होटलों  को  अधिक  सुधरी  मशीनरी  तथा  उपकरणों  का  आयात

 करने  की  अनुमति  दिये  जाने  जिससे  वे  और  अधिक  आधुनिक  बना  सके  अथवा  उन होटलों  के

 मालिकों  को  देश  में  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  के  और  होटल  स्थापित  करने  के  योग्य  बनने  के  लिये  प्रोत्साहन

 देने  के  बारे  में  विचार  करेगी  ?

 विदेशी पर्यटन तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  कर्ण  :  और

 मुद्रा  के  उपार्जन  के  संबंध  में  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  ।

 अनुमोदित  होटलों  की  आवश्यक  आयात  संबंधी  आवश्यकताओं  की  यथा-सम्भव

 पूर्ति की
 जा  रही है

 ।  और  अधिक  होटलों  की  स्थापना  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  सरकार

 ने  कई  प्रोत्साहनों  की  घोषणा  की  है  जिसमें  टैक्स  एवं  माली  होटल  विकास  ऋण  योजना

 के  अन्तर्गत  वित्तीय  सहायता  तथा  होटल  निर्माण  के  लिये  रियायती  दरों  पर  सरकारी  भूमि  की

 बिक्री  सम्मिलित हैं  ।

 भारत-रूस  नौवहन  करार

 916.  श्री  श्रद्धाकर  सुधार  :  नौवहन  तथा  परवन *  वए  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 1970  में  हुये  भारत  रूस  नौवहन  करार  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 उपयुक्त  करार  किस  अवधि  तक  प्रभावी  होगा  ?

 संसद-किये  और  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  :  6  अप्रैल  1956

 को  सोवियत  समाजवादी  गणतंत्र  संघ  की  सरकार  और  भारत  सरकार  के  बीच  दोनों  देशों  के  बीच

 नियमित  पोत परिवहन  सेवाओं  को  स्थापित  करने  के  लिये  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  हुये  ।  तब  से

 समय-समय  पर  स्थिति  की  समीक्षा  की  गई  और  1958  और  1968  के  बीच  दोनों  राज्य

 सरकारों  द्वारा  कितने  ही  सुलेखों  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं  ।  इस  करार  की  कार्यविधि  की  हाल  at

 में  समीक्षा  की  गई  और  एक  ही  लेख  में  सारे  निर्णय  लिखकर  एकीकृत  सुलेख  पर  26  1970

 को  दो  पार्टियों  के  बीच  हस्ताक्षर  किये  गये  ।  एक  एकीकृत  सुलेख  6  1956  के  मुख्य

 करार  के  अनुबन्ध  के  रूप  में  माना  जायेगा  ।

 2,  एकीकृत  सुलेख  की  कुछ  मुख्य  बातें  नीचे  दी  गई  हैं  :

 (1)  काले  सागर  में  रूस  के  पत्तनों  और  भारत  के  पत्तनों  के  बीच  लाइनर  के

 पर  भारतीय  सोवियत  संयुक्त  पोत परिवहन  सेवा  परिचालित  की  जायेंगी  ।

 (2)  प्रत्येक  पक्ष  दूसरे  पक्ष  के  राष्ट्रीय  बेड़े  से  उपरोक्त  के  निर्मित  व्यापार  मार्गों  में

 प्रतियोगिता  करने  से  वंचित  रहेगा  और  ऐसी  गतिविधियों  से  भी  दुर  रहेगा
 जिनसे  प्रत्येक  व्यापारी  बेड़े  के  उपयोग  और  उत्थान  को  हानि  पहुंचे  |

 (3)  इस  सेवा  के  चालन  से  सम्बद्ध  सभी  क्रियाकलापों  में  पूर्ण  समानता  बर्ती  जायगी  ॥
 विशेषकर  समानता  का  सिद्धांत  दोनों  दिशाओं

 होगा  ।

 में  माल  उठाने  तथा  कमाई  में
 लागू
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 (4)  भारत  सरकार  द्वारा  भारतीय  बन्दरगाहों  पर  रूसी  जहाजों  के  भाड़े  से  होने

 वाली  आय  पर  कोई  आय  कर  नहीं  लगाया  जायेगा  तथा  रुस  सरकार  द्वारा  रूसी

 बन्दरगाहों  पर  भारतीय  जहाजों  के  भाड़े  से  होने  वाली  आय  पर  कोई  आयक

 नहीं  लगाया  जायेगा  ।

 (5)  जहाजों  के  मालिकों  को  पोत परिवहन  के  महानिदेशक  की  स्वीकृति  से  भारत  के

 प्रत्येक  बन्दरगाह  पर  नौभरकों  को  नियुक्त  करने  का  अधिकार  होगा  |

 (6)  भारतीय  जहाजों  को  रूसी  बन्दरगाहों  पर  तथा  रूसी  जहाजों  को  भारतीय

 गाहों  पर  ईंधन  और  चिकने  cert  तथा  अन्य  cary  जिनमें

 कार्मिकों  के  लिये  खाद्य  पदार्थ  भी  शामिल  दोनों  देशों  की  बन्दरगाहों  पर

 सामान्य  प्रचलित  शर्तों  तथा  सामान्य  मुल्यों  पर  मिलने  चाहिये  |

 7)  रूसी  जहाजों  को  भारतीय  बन्दरगाहों  पर  तथा  भारतीय  जहाजों  को  रूसी

 गाहों  पर  सूखी  गोदी  तथा  मरम्मत  की  सुविधाएं  प्राप्त  होंगी  ।

 (8)  संयुक्त  सेवा  के  लिये  केवल  अपने-अपने  देशों  के  जहाजों  को  ही  प्रयोग  किया

 जायेगा  aaa  कि  किसी  समय  दोनों  में  से  कोई  भी  देश  किसी  तीसरे  देश  के

 जहाज  को  तथा  भाड़े  पर  चलाने  की  आवश्यकता  समझे  तो  दूसरे  भागीदार  देश

 की  अनुमति  लेनी  होगी  ।

 यह  एकीकृत  सुलेख  26  मई  1970  से  लागू  हुआ  तथा  उस  समय  तक  लागु  रहेगा

 जब  तक  कि  दोनों  पक्षों  में  से  कोई  भी  पक्ष  दूसरे  पक्ष  को  लिखित-रूप  में  तीन  महीने  का  नोटिस

 देकर  उसे  समाप्त  करने  के  अपने  भाग्य  की  भी  घोषणा  न  कर  दे  ।

 केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  के  विषय  में  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  का  प्रतिवेदन

 917.  श्री  श्रद्धा कर  सुधार  :  गृह-किये  मंत्री  8  1970  के  तारांकित  प्रीत

 संख्या  1528  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  के

 विषय  में  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  के  प्रतिवेदन  को  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में  अब  तक  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  प्रतिवेदन  पर  अभी  विचार

 हो  रहा  है  ।

 Repairing  of  old  National  Highway  No,  6

 918.  Shri  Bhola  Nath  Master:  Will  the  Minister  of  Shiping  and  Transport  be

 pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  of  damage  caused  by  the  floods  during  last  September  to  the  old  National

 Highway  No.  8  which  passes  through  Alwar  District  of  Rajasthan  ;  and

 (b)  the  amount  of  assistance  being  given  by  his  Ministry  for  the  repairs  of  this  National

 Highway  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Shipping  and  Transport  (Shri  Iqbal
 Singh)  :  (a)  The  old  route  of  National  Highway  No.  8  in  Rajasthan  via  Alwar  has  reverted  to
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 the  State  Government  on  the  opening  of  the  new  National  Highway  route  via  Shahjahanpur,

 Behroor,  Kotputli,  Paota  and  Shahpura,  and  as  such,  its  maintenance  including  restoration  of

 flood  damages  is  a  charge  on  State  funds

 (b)  Does  not  arise

 Compulsory  Education  in  States

 919.  Shri  Bhola  Nath  Master  :  Will  the  Minister  of  Education  and  Youth  Services

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  of  the  view  that  they  would  be  able  to  provide  compulsory
 education  as  required  under  Article  45  of  the  Constitution  in  Rajasthan,  Madhya  Pradesh

 Uttar  Pradesh  and  Bihar  by  the  year  2020  at  the  present  pace  ;

 (b)  whether  his  Ministry  proposes  to  give  some  special  grants  to  the  backward  States

 for  this  purpose  ;  and

 (c)  whether  the  backward  States  do  not  utilise  fully  the  grants  given  to  them  by  the

 Central  Government  for  purposes  of  education  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Youth  Services  (Shri

 K.  Kisku)  (a)  Education  is  a  State  subject.  According  to  the  present  rate  of  progress  it  1s

 expected  that  these  States  would  require  considerable  time  to  provide  even  universal  education
 without  compulsion  for  the  age  group  But  efforts  are  being  made  to  persuade  the  State

 Governments  to  allocate  more  funds  for  primary  education  and  also  to  mobilise  local  resources,

 so  as  to  accelerate  the  progress

 (b)  and  (c).  Central  Assistance  for  State  plans  is  now  given  asa  block  grant  and  not

 scheme-wise.  While  allocating  Central  assistance  backwardness  of  the  State  is  taken  into  account.

 The  new  formula  of  allocation  of  Central  assistance  to  the  States  sets  aside  10%  for  States  with

 per-capita  income  less  than  the  national  average  and  10%  for  special  problems  of  States.  In  the

 Fourth  Plana  new  device  of  earmarking  funds  has  been  introduced.  Funds  indicated  in  the

 State  Plan  for  elementary  education  are  earmarked  and  cannot  be  diverted  to  other  schemes.

 बिहार  सरकार  हारा  केन्द्रीय  अनुदानों  का  उपयोग  न  किया  जाना

 920.  श्री  शिव  चन्द्र  झा  :  कया  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  सरकार  ने  दिक्षा  कार्यों  के  लिये  उसे  मिले  केन्द्रीय

 ager  का  उपयोग  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  नहीं  किया  है

 (a)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 यदि  तो  इस  अवधि  के  दौरान  बिहार  को  शिक्षा  कार्यों  के  लिये  कुल  कितना

 अनुदान  दिया  गया  तथा  बिहार  ने  अब  तक  उसमें  से  कितने  अनुदान  का  उपयोग  किया  है  तथा

 कितने  अनुदान  का  उपयोग  नहीं  किया  है  ?

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  वी०  के ०  आर०  वी ०  :
 से

 सुचना
 क्त्र  की  जा  रही  है  तथा  संभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 नक्सलवादियों  द्वारा  मनीपुर  में  पुल  का  उड़ाना

 921.  श्री  ato  ना०  देव क  श्री  जे०
 मुहम्मद  इर

 प

 श्री  नन्द  कुमार  सोमानी  श्री  कू०  सा०  कौशिक :
 श्री  रा०  की ०  अमीन

 क्या  गह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विरोध  वादियों  ने  मनीपुर  में  युद्ध  विराम  रेखा  के  अन्तर्गत  भाने



 31  1970  लिखित  उत्तर

 वाले  उखरूल  सब-डिवीजन  में  एक  महत्वपूर्ण  पुल  डाइनेमाइट  लगा  कर  उड़ा  दिया  था  ;  और

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  क्या  भारत  सरकार  ने  इन  उग्रवादी

 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 प्रधान  अणुशक्ति  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा  :

 कौर  जी  श्रीमान्‌  ।  मनीपुर  प्रशासन  ने  सुचित  किया  है  कि  कुछ  अन्य  तोड़

 फोड़  करने  वाले  तत्वों  ने  मनीपुर  के  उखरुल  सब-डिवीजन  में  नुंगजक  नदी  पर  एक  पुल  को

 उड़ाने  का  प्रयास  किया  था  ।  पुल  को  कुछ  नुकसान  पहुंचा  और  वह  मरम्मत  के  लिये  लगभग

 एक  हफ्ते  तक  यातायात  के  लिये  बन्द  रहा  ।  एक  मामला  ast  किया  गया  है  और  जांच  पड़ताल

 की  जा  रही  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  जलपाईगुड़ी  जिले  में  दारणार्थों  कालोनी  पर  भारतीय  साम्यवादी

 दल  समर्थकों  द्वारा  छापा  मारना

 922.  श्री  सरदार  अमजद  अली  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  जलपाईगुड़ी  जिले  में  माल बाजार  स्थित

 एक  शरणार्थी  कालोनी  पर  भारतीय  साम्यवादी  दल  के  सैनिकों  के  एक  दल  ने  हाल

 हमें  छापा  मारा  ;

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ;  और

 पश्चिम
 बंगाल

 प्रशासन  ने  छापामारों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 प्रधान  अणु  शक्ति  गह-कार्यो  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इंदिरा  :

 से  तथ्य  मालूम  किये  जा  रहे  हैं  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के  उड़ान  समय  में  गड़बड़ी

 923,  श्रीमती  शारदा  मुकर्जी  :  व्या  पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इन्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के  उड़ान  सम्बन्धी  निर्धारित

 समय  में  दिन  प्रतिदिन  गड़बड़ी  होती  जा  रही  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रकार  की  गड़बड़ी  के  कारणों  के  बारे  में  जांच  की  है  ;  और

 यदि  तो  उड़ान  सम्बन्धी  निर्धारित  समय  के  पालन  को  सुनिश्चित  करने  के

 लिये  सरकार  का  क्या  रचनात्मक  कायेवाही  करने  का  विचार  है  ?

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  कण  मई  तथा  1970  के

 महीनों  के  मुख्यता  खराब  मौसम  तथा  परिणामी  कारणों  की  वजह  से  उडानों  की  देरियों

 की  संख्या  में  थोड़ी  वृद्धि  हुई  |
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 ा

 और  इंडियन  एयरलाइन्स  स्थिति  का  इस  दृष्टि  से  लगातार  पुनर्विलोकन

 कर  रही  है  कि  जहां  कहीं  सम्भव  हो  देवियों  को  दूर  किया  जाये  ।  छोटी  समितियों  का  भी  गठन

 किया  जा  रहा  है  जोकि  देरी  के  कारणों  का  तुरन्त  पता  लगायेंगी  तथा  उनके  निवारण  के

 उपाय  सुझायेंगे  |

 साम्प्रदायिक  भावनाओं  का  प्रचार  करने  बाली  पत्र-पत्रिकाओं  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 924,  श्र  क०  मि०  मधुकर  :  श्री  चन्द्र  ५  fag
 :

 श्री  रामावतार  शास्त्रो  :  श्री  सीठा  लाल  मोना  :

 श्री  भोगेन्द्र झा  :  श्री  हेम  राज
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  दो  वर्षों  में  केन्द्र  अथवा  राज्य  सरकारों  ने  उन  पत्र-पत्रिकाओं  के  विरुद्ध

 कोई  कार्यवाही  की  है  जो  जनता  में  साम्प्रदायिक  भावना  का  प्रचार  करते  हैं  ;

 यदि  तो  जिन  पत्र-पत्रिकाओं  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  उनके  नाम  क्या

 हैं  ;  कौर

 (7)  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से  (7)  राज्य

 सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  प्राप्त  सुचना  के  आधार  पर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  gto  3805/70]

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  का  कायें

 925.  श्री  ao  मि०  मधुकर :  डा०  रोनेन  सेन  :

 श्री  रवि  राय :  ait  भोगेन्द्र झा  :
 श्री  जना दं तन  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  5

 क्या  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  का  कार्य  समाप्त  कर  दिया  गया

 आयोग  ने  कितने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये

 आयोग  के  कार्यकरण  पर  सरकार  ने  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 आयोग  ने  क्या  मुख्य  सिफारिशें  की  और

 (&)  उन  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किये  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  at,  श्रीमान  ।

 बीस  ।

 श्श् 1970  तक  69,45  i  70  रुपये  ।

 भर  वैज्ञानिक  विभागों  के  संबंध  में  रिपोर्ट  के
 अलावा  सभी  रिपोर्टों  की
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 प्रतिभा  या  तो  सदन  के  पटल  पर  या  संसद  पुस्तकालय में  रख  दी  गई  हैं  ।  में  रखी

 देखिये  संख्या  एल०  टी ०  3806/70]  सरकार  को  वैज्ञानिक  विभागों  के  संबंध  में  रिपोटे

 की  सिफारिशों  का  केवल  सारांश  प्राप्त  हुआ  जो  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की  सिफारिशों  पर  अब  तक  किये  गये  निर्णयों  का  एक  विवरण

 इस  विषय पर  पहले  दिये  गये  आश्वासन  के  कार्यान्वयन  में  आज  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 बिदेशी  wa  प्रचारकों  को  भारतीय  नागरिकता  का  प्रदान  करना

 926,  श्री  लोबो  प्रभु  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  विदेशी  धर्म  प्रचारकों  को  भारतीय  नागरिकता

 प्रदान  करने  के  बारे  में  15  1970  के  अतारांकित  seq  संख्या  9797  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नागरिकता  प्रदान  करने  सम्बन्धी  आवेदन-पत्रों  को  नागरिकता  अधिनियम  की  किस

 धारा  के  अंतगर्त  अस्वीकार  किया  गया  और

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  का  परामर्श  लिया  गया  क्योंकि  उन

 देशों  के  साथ  जहां  के  ये  आवेदक  हैं  पारस्परिक  सम्बन्ध  बने  हुए  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों

 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  धारा  14  की  उप-धारा  (1)  1

 नागरिकता  प्रदान  करने  के  मामले  में  किसी  देश  के  साथ  कोई  पारस्परिक  प्रबन्ध

 नहीं  इस  कारण  से  विदेश  मंत्रालय  के  साथ  परामर्श  करने  का  प्रदान  नहीं  उठता  ।

 मैसूर  राज्य  में  अध्यापकों  के  लिये  सिलेक्शन  ग्रेड

 927.  श्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  15  1970  के  अतारांकित

 प्रदान  संख्या  9796  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मैसूर  में  सलेक्शन  महलों  में  अध्यापकों  की  प्रतिशतता  क्या  होगी  जो  अभी  निर्धारित

 नहीं  हुई

 क्या  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  को  भी  जो  पहले  जिला  बोर्डों  के  अन्तरगत  थे  सलेक्शन

 ग्रेडों  की  अनुमति  और

 मैसूर  राज्य  में  अध्यापकों  को  कितने  मंहगाई  भत्ते  दिये  जाते  हैं  तथा  राज्य  सरकार  के

 कर्मचारियों  को  मिलने  वाले  महंगाई  भत्ते  से  इनमें  कितना  अंतर  है  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  अ०  Fo  :  20  प्रतिशत

 इस  ad  पर  कि  20  ag  का  अध्यापन  अनुभव  हो  ।

 अध्यापकों  के  लिए  मंहगाई  भत्ता  उसी  प्रकार  है  जैसा  कि  राज्य  सरकार  के  अन्य

 कमेंचारियों  के  लिए  है--सुलवेसी  पर  निसार  करते  हुए  रु०  71  प्रतिमास  से  रु०  160

 प्रतिमास  तक  ।
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 मतर  राज्य  में  ग्रामीण  संचार

 928.  श्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मैसूर  राज्य  में  1963  तक  बनाये  गये  10000  मी०  लम्बे

 ग्रामीण  संचार  साधन  में  बहुत  से  स्थानों  सड़कें  पुरी  नहीं  बनी

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  मैसुर  राज्य  सरकार  से  कहा  है  कि  इन  सम्पर्क

 सड़कों  के  बनाने  की  योजनायें  बनायें  जिससे  मार्के  स्कूल  तथा  प्रगति  के  अन्य  श्रोतों

 के  संबंध  में  ग्रामों  की  उपेक्षा  न  और

 ग्रामीण  संचार  के  लिये  मैसूर  राज्य  की  चौथी  योजना  में  किये  गये  उपबन्ध  का

 ब्यौरा  क्या  है  तथा  वर्तमान  ग्रामीण  संचार  साधन  विशेष  रूप  से  दक्षिण  कनारा  जिले  के  भाग  वाले

 850  मील  की  बहुत  सी  बनी  सम्पर्क  सड़कों  को  पुरा  करने  के  लिये  कितना  अंश  इसमें  रखा

 गया है  ?

 नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इकबाल  :  से  (7)  ग्रामीण

 संचार  मुख्यतः  राज्य  कार्यकलाप  के  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  आता  मैसुर  सरकार इस
 प्रद नके

 विषय  वस्तु  से  संबंधित  हैरान  के  भाग  के  बारे  में  राज्य  को  कोई  पत्र  नहीं

 भेजा  गया  है  ।

 पर्यटक  केन्द्रों  के  रूप  में  स्थलों  के  विकास  के  लिए  कसौटी

 929,  श्री  लोबो  प्रभु  :  नया  पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 (#)  प्यार  केन्द्रों  के  रूप  में  विकास  करने  के  लिये  स्थलों  को  किन  आधारों  पर  चुना
 जाता

 (@)  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  उदीपी  और  वहां  के  सात  मठ  इसलिये  भारी  संख्या  में

 तीर्थयात्रियों  को  आकर्षित  करते  हैं  क्योंकि  यह  स्थान  महादेव  के  जन्म  स्थान  के  निकट  है  जो

 हिन्दुओं  के  तीन  महान  दार्शनिकों  में  से  एक

 (77)  कया  सरकार  को  यह  भी  पता  है  कि  मुदीबिद्री  तथा  बेनूर  के  विशाल
 जेन  मन्दिरों  और  तीन  महान  दार्शनिकों  में  से  दूसरे  दार्शनिक  बं करके  कोल्हू  के  भव्य

 मंदिर  के  मध्य  में  स्थित  >
 Q?  और

 यदि  तो  उदीपी  को  एक  पर्यटक  केन्द्र  के  रूप  में  न  मानने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  कण  :  से  केद्रीय  सरकार
 पर्यटन  स्कीमों  को  पर्यटकों  के  लिये  किसी  स्थान  के  वास्तविक  अथवा  आकर्षण  को  दृष्टि में  रखते  हुए  तैयार  एवं  क्रियान्वित  करती  सरकार  उदीपी  के  तिथि-स्थान  के  रूप  में  महत्व  के
 प्रति  जागरूक  परन  तु  सीमित  साधनों  तथा  अन्य  प्राथमिकताओं  के  कारण  पर्यटन  |  भाग  इसके
 विकास-काय  को  हाथ  में  लेने  की  स्थिति  में  नहीं है  ।
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 मंगलौर-बम्बई  के  विमानों  में  स्यान  न  मिलना

 930.  श्री  लोबो  प्रभु  :  नया  पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 गत  तीन  महीनों  में  मंगलौर-बम्बई  के  विमानों  में  स्थान  न  पाने  वाले  यात्रियों  की

 दैनिक  औसत  नया  हैं  ;

 इस  कमी  के  कारण  उत्पत्ति  होने  वाली  कठिनाई  को  कम  करने  के  लिये  उनका

 मंत्रालय  क्या  कार्यवाही  कर  रहा  और

 हर  तीसरे  दिन  अथवा  आवश्यकतानुसार  अतिरिक्त  विमान  न  देने  के  क्या  कारण  हूँ  ?

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  (Sto  कर्ण  fag)  :

 और  यातायात  द्वारा  हर  दूसरे  दिन  अतिरिक्त  उड़ान  के  परिचालन  का  कोई

 औचित्य  सिद्ध  नहीं  होता है  ।  जब  तक  आवश्यकता  पड़ने  पर  इंडियन  एयरलाइन्स

 द्वारा  अतिरिक्त  उड़ाने  परिचालित
 की  जाती  हैं  ।

 गोवा  के  उप-राज्यपाल  द्वारा  सरकारों  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  की

 931,  श्री  मुहम्मद  इस्माइल :  श्री  ई०  के०  नयनार :

 श्री  नम्बियार  :  श्री  गणेशा  घोष  :

 श्री  मु०  Ho  श्री  अब  Fo  गोपालन  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  गोआ  के  उप  राज्यपाल  द्वारा  की  गई  आलोचना  की  ओर

 दिलाया  गया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  शरणार्थियों  के  लिये  शरण्य  स्थलਂ

 है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान
 विभागों  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  और  सरकार  ने  वह  समाचार  देखा

 है  जो
 6  जुलाई  1970  के  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।  जांच  पड़ताल  से  प्रकट  हुआ  कि

 गोवा  के  उप-राज्य  पाल  द्वारा  4  जुलाई  को  दिया  गया  जो  बिना  तैयारी  का  भाषण

 समाचार  पत्र  में  सट्टी  रूप  में  प्रतिवेदित  नहीं  किया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  कलकत्ता  के  वरिष्ठ  उप-पुस्तकाध्यक्ष  के  विरुद्ध  आरोप

 किल्को सनत  यहं  बताने  की  कपा 932,  श्री  अब्दुल  गनी  डार  :  व्या  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा

 करेंगे कि  :

 क्या  न्यायाधीश  खोसला  ने  कलकत्ता  के  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  के  कर्मचारियों  में
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 तनावपूर्ण  सम्बन्धों  के  बारे  में  अपने  प्रतिवेदन  में  safer नार  न  उप-पुर
 न  साम्य  दे ण  आचरण  के  विरुद्ध

 गम्भीर  आरोप  लगाये  हैं  ;  और

 यदि  तो  क्या  उन  आरोपों  की  एक  प्रति  तथा  उक्त  उप-पुस्तकाध्यक्ष

 के  विरुद्ध  प्रस्तावित  कार्यवाही  सभा पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 शिक्षा  तथा  यवक  सेवा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और

 इस  स्तर  पर  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  कलकत्ता  के  सम्बन्ध  में  न्यायाधीश  खोसला  की  रिपोर्टे  के

 निष्कर्षों  को  बताना  सार्वजनिक  हित  में  नहीं  होगा  ।  रिपोर्ट  के  विमाचन  तथा  उसकी  सिफारिशों

 पर  कार्रवाई  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  हो  रहा  है  और  इस  बारे  में  निर्णय  शीघ्र  किये  जाने  की

 आशा  है  ।

 क्षेत्रीय  तथा  भाषा  सम्बन्धी  प्रश्नों  को  लेकर  दंगे

 933,  श्री  अब्दुल  गनी  डार  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  गत  तीन

 वर्षों  में  क्षेत्रीय  तथा  भाषा  सम्बन्धी  प्रश्नों  को  लेकर  प्रतिवर्ष  कितने  दंगे  हुए  तथा  उनके  क्या

 कारण  हैं  ?

 प्रवान  अणु  शाक्ति  गह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्रीं  इन्दिरा  :

 राज्य  सरकारों  से  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 कलकत्ता  के  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  के  पुस्तकालय  की  नियुक्ति

 934,  श्री
 अब्दुल

 गनी  डार
 :

 क्या  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  न्यायाधीश  खोसला  ने  कलकत्ता  के  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  के  कर्मचारियों  के

 तनावपूर्ण  सम्बन्धों  के  बारे  में  अपने  प्रतिवेदन  में  यह  सिफारिश  की  है  कि  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  के

 विंमान  पुस्तकालय  को  कलकत्ता  से  बाहर  भेज  देना  .  चाहिए  तथा  उसे  कहीं  अन्य  स्थान  पर

 सम्मानरूप  से  उपयुक्त  पद  पर  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  ;  और

 यदि  तो  उसको  ऐसा  कौन  सा  पद  दिया  जा  रहा  है  ?

 दिक्षा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  मत  :  और

 इस  स्तर
 पर  राष्ट्रीय  कलकत्ता  के  सम्बन्ध  में  न्यायाधीश  खोसला  की  रिपोर्टे  के

 निष्कर्षों
 को

 बताना  सार्वजनिक  हित  में  नहीं  होगा  ;  इस  रिपोर्ट  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 देश  में  हिप्पियों  के  प्रवेश  पर  रोक

 935.  श्री  tao  शिवप्पा  :

 थी  जी०  वाई०

 श्री  सीठा  लाल  मीना  :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  राज्यों  से  अथवा  दिल्ली  प्रशासन  से  देश  में  चिप्पियों  के  प्रवेश
 रोक  लगाने  के  बारे  में  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  ;  भर
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 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों

 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 बाह्म  संगठनों  द्वारा  स्कूलों  के  अहातों  का  प्रयोग

 936.  श्री  स०  कुण्ड  :  कया  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  के  उप राज्य  पाल  ने  सरकारी  स्कूलों  के  प्रधानाचार्यों

 को  यह  अनुदेश  जारी  कर  दिये  हैं  कि  बाह्य  संगठनों  को  अपने  स्कूल  के  अहाते  का  प्रयोग  करने  की

 अनुमति  न  दें  ;

 यदि  तो  क्या  अनुदेशों  में  बाह्म  संगठनों  की
 कोई

 परिभाषा  दी  गई  है
 ;  और

 क्या  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  के  अहाते  में  वेदान्त  जसे  विषय  पर  प्रवचन  दिये  जाने

 की  अनुमति  दी  है  ?

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  waa  :  सभी  सरकारी

 तथा  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  को  शिक्षा  दिल्‍ली  ने  अनुदेश  जारी  किये  हैं  कि  स्कूल  के

 भवन  तथा  उनके  अहातों  का  उपयोग  केवल  दिक्षा  के  काम  तथा  विद्यार्थियों  के  लिये  जो  सांस्कृतिक

 कार्यक्रम  होते  उनके  वास्ते  ही  किया  जाय  तथा  अन्य  किसी  बाहर  के  कार्यक्रम  के  लिए  उन्हे ं:

 उपयोग  में  न  लाया  जाय  ।  अन्य  कार्यक्रमों  के  लिये  शिक्षा  निदेशालय  की  gg  अनुमति  प्राप्त  की

 जानी  चाहिए  |

 जी  नहीं  ।  इसे  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  है  ।

 (7)  प्रशासन  के  आदेश  हैं  कि  संदर्भाधीन  स्कूल  के  अहातों  में  कोई  धार्मिक  व्याख्यान  न

 दिये  जाएं  ।

 कालीकट  हवाई  अड्डे  का  निर्माण

 श्री  प०  गोपालन  : 937,  श्री  नम्बियार :

 श्री  अदिचन  :  श्री  वासुदेवन  नायर  :

 थ्री  Fo  Ho  नयनार  : श्री  ईश्वर  रेड्डी  :

 श्री  जनार्दन  :  श्री  पी०  पी०  एथोस  :

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  श्री  Ho  Fo  गोपालन :

 क्या  पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कालीकट  में  हवाई  अड्डा  बनाने  के  प्रस्ताव  की  इस  समय  क्या  स्थिति  है  ;

 परियोजना  की  अनुमानित  लागत  क्या  है  ;

 103



 Sravana  9,  1892  (Saka) Written  Answers

 इस  ag  कितनी  धनराशि  अलग  रखी  गई  है  ;  और

 परियोजना  के  कब  तक  पुरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 पेंशन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  कर्ण  /  प्रायोजना
 का

 सिद्धान्त

 रूप  में  अनुमोदन  कर  दिया  गया  है  तथा  राज्य  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिये  भूमि-अभिग्रहण

 की  कार्यवाहियां  पहले  ही  प्रारम्भ  कर  दी

 इस  कार्य  से  सम्बन्धित  पुरे  कार्य  क्षेत्र  का  अनुमान  तैयार  किया  जा
 रहा  है  ।

 भूमि-अभिग्रहण  के  लिये  मंजूर  की  गयी  की  राशि  इस  वर्ष  व्यय

 करने  के  लिये  उपलब्ध  है  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  भूमि  अभिग्रहण  की  कार्यवाहियां  पूरी  कर  ली  जाने  के  बाद

 ही  अन्य  कार्यों  को  उस  सीमा  तक  हाथ  में  लिया  जायेगा  जहाँ  तक  कि  चौथी  योजना  की  सीमा

 के  अन्तर्गत  निधियां  उपलब्ध  हो  सकेंगी  ।  इस  अवस्था  में  हवाई  अड्डे  के  चालू  किये  जाने  की

 तारीख  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 भारत  को  रूस  से  जहाजों  पर  माल  का  लदान

 938,  श्री  शिव  नारायण  :  श्री  देवीन्द्र  सिंह  पार्चा  :

 श्री  जाज  फरनेन्डीज  :  श्री  नाथ  पाई  :

 श्री  हेम  बरुआ  :  श्री  मणि  भाई  जे०  पटेल  :

 बया  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बम्बई  पत्तन  न्यास  द्वारा  इन  आरोपों  के  बारे  में  की  गई  जांच  के  क्या  परिणाम

 निकले  हैं  कि  भारत  को  रूस  से  जहाजों  पर  लादे  गये  माल  के  भार  के  रूस  कम  बीजक  बना

 रहा

 क्या  इस  शिकायत  की  कोई  कौर  जांच  की  गई  है  तथा  यदि  तो  इसके  कया

 परिणाम  निकले  और

 यदि  इन  आरोपों  में  कोई  सचाई  है  तो  भारत  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही

 कर  रही है  ?

 संसद्-कार्य  और  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  :  भौर  (a).  जांच

 करने  से  पता  चलता  है  कि  लगाये  गये  आरोपों  का  कुछ  आधार  है  तथा  विश्व  प्रभाਂ  जहाज

 से  माल  उतारते  समय  गट्ठरों  के  वजन  में  कुछ  असंगतियां  पाई  ।  वजन  को  कम  तथा  अधिक

 अंकित  करने  के  मामले  पाए  गये  ।

 एस०  एस०  प्रभाਂ  जहाज  द्वारा  AA  गये  माल  का  बम्बई  पत्तन  न्यास

 द्वारा  किये  गये  विश्लेषण  के  परिणामों  को  बम्बई  पत्तन  न्यास  के  गोदीਂ  प्रबन्धक  द्वारा  एक  बैठक

 में  (1)  रूसी-समुद्री  व्यापार  (2)  ब्लैक  सी  स्टीम शिप  कम्पनी  तथा  (3)  थोष्फ्राच्ट

 के  स्थानीय  रूसी  प्रतिनिधियों  को  व्यक्तिगत  रूप  से  सूचित  किया  गया  ।  इन  प्रतिनिधियों  ने

 विश्वास  दिलाया  है  कि  वे  यह  मामला  रूस  में  उचित  प्राधिकारी  के  सम्मुख  उठायेंगे  |  इसके

 अतिरिक्त  भारत  के  परामर्शदाता  को  भी  सूचित  किया  गया  है  कि  वह  इस  सम्बन्ध

 में  रूस  में  उचित  प्राधिकारी  से  बात  करें  ।
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 अफगानिस्तान  में  बुद  को  मूर्तियों  तथा  घार्मिक  स्थलों  का  संरक्षण

 939,  श्री  दिव  नारायण :

 श्री  चपला  कान्त  मट् टा चाय 1

 कया  दिक्षा  तथा  युवक  सबा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अफगानिस्तान  की  बमियान  घाटी  में  बीसवीं  शताब्दी  ए०  डी०  की  बुद्ध  की  दो

 विशाल  मूर्तियां  तथा  उनके  आस  पास  के  धार्मिक  स्थलों  के  लिये  संरक्षण  कायें  में  क्या  प्रगति

 हुई  है  तथा  यह  काम  कब  तक  पूरा  हो  और

 क्या  इन  मूर्तियों  तथा  घार्मिक  स्थलों  की  मरम्मत  का  व्यय  पूर्णतः  भारत  सरकार

 द्वारा  वहन  किया  जा  रहा  है  अथवा  उसके  किसी  भाग  में  अफगानिस्तान  सरकार  भी  भाग

 ले  रही  है  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्र  लय  में  राज्य  मंत्री  भवत  :  बनियान  की

 दो  प्रसिद्ध  चट्टानों  की  बौद्ध  मूतियां  तथा  उनके  समीप  ही  स्थिति  मठों  के  संरक्षण  का

 अफगानिस्तान  तथा  भारत  की  सरकारों  के  बीच  हुए  एक  समझौते  के  अनुसार  प्रारम्भ  किया

 गया  था  |

 पहले  सत्र  का  कायें  जुलाई  969  में  प्रारम्भ  किया  गया  और  सितम्बर  1969  तक

 होता  रहा  ।  प्रारम्भिक  कार्रवाई  के  रूप  विस्तृत  फोटोग्राफिक  तथा  ड्राइंग  प्रलेखन  कायें

 किया  गया  था  ।  छोटी  बौद्ध  आकृति  के  बारे  में  भी  कुछ  प्रारम्भिक  संरक्षण  काय  प्रारम्भ  किया

 गया  था  ।  चट्टान  की  दीवारों  में  दरारों  और  गढ़ों  को  भरने  के  लिये  एक  ऊंची  लोहे  कीਂ  पाए

 का  निर्माण  किया  गया  ।  निचली  मंजिल  के  मठों  को  हाल  में  बनी  दीवारों  के  प्रभाव  से  बचा

 लिया  गया  जिससे  मठों  के  वास्तविक  नक्शों  के  तदात्मीकरण  में  मदद  मिली  है  ।

 चित्रों  की  रसायनिक  सफाई  भी  साथ  ही  साथ  शुरू  की  गई  थी  ।  तीसरी  मंजिल  के  मठों

 की  तों  के  प्लास्टर  पर  से  गहरी  काली  परतों  की  रसायनिक  सफाई  से  सुन्दर  चित्र  मूल  रंगों  में

 निखर  आये  हैं  ।

 दूसरे  सन्न  का  कार्य  अभी  शुरू  हुआ  है  और  सम्भवतः  1970  तक  जारी  रहेगा  ।

 वर्तमान  अनुमानों  के  अनुसार  सारा  कार्य  सम्भवतः  लगभग  चार  वर्षों  में  पूरा  होगा  ।

 होने  वाले  खर्च  को  भारत  तथा  अफगानिस्तान  इस  आधार  पर  वहन  करेंगे  कि

 कुछ  मदों  की  जिम्मेदारी  भारत  की  होगीਂ  तथा  कुछ  अन्य  मदों  की  अफगानिस्तान  की  ।  भारतीय

 पुरातत्वविदों  तथा  विशेषज्ञों  के  दल  को  काबुल  और  बनियान  में  ठहरने  के  दौरान  रहने  के  वास्ते

 स्थान  तथा  अफगानिस्तान  में  प्राप्त  की  जा  सकने  वाली  कुछ  उपस्कर  और  सामग्री

 की  खरीद  पर  होने  वाला  खच  तथा  श्रम  और  स्थानीय  जैसे  गाड़ियों  और  मशीनों

 को  चलाने  के  लिये  ड्राइवर  और  मैकेनिक  प्रदान  करने  के  लिये  अफगानिस्तान  द्वारा  व्यवस्था

 की  जाएगी  ।

 भारत  तकनीशियन  और  जेसे  गोलाकार  लोहे  की

 चट्टान  छेदन  वैज्ञानिक  फे  उपस्कर  व  जो  स्थानीय रूप  से  उपलब्ध

 नहीं  प्रदान  करेगी  ।
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 विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  के  et  के  सम्बन्ध  a  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  की  सिफारिशों  का  कार्यान्वयन

 940.  श्री  मधु  लिमये  :  कया  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  के  ग्रेडों  के  सम्बन्ध  में  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में  संसद-सदस्यों  बम्बई  विश्वविद्यालय

 अध्यापक  परिषद  अथवा  अध्यापक  संस्थानों  की  ओर  से  कोई  ज्ञापन  मिले हैं

 क्या  सरकार  को  पता है  कि  इन  सिफारिशों  तथा  इनकी  क्रियान्विति  के  ढंग  से

 अध्यापकों  में  व्यापक रूप  से  असंतोष  उत्पन्न  हो  गया  भर

 क्या  सरकार  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  विंमान  ग्रेडों  का  एकीकरण

 करने  तथा  केवल  ऐसा  वेतनमान  बनाने  के  बारे  में  गम्भीरता  से  विचार  करेंगे  जिसमें  कहीं  पर

 दक्षता  रोध  हो  किन्तु  शोध  कार्य  करने  पुस्तकें  लिखने  अच्छा  पढ़ाने  तथा

 कौर  कक्षाओं  को  पढ़ाने  वाले  अध्यापक  वेतनमान  के  अधिकतम  पर  पहुंच  चाहें  दक्षता

 रोध  को  पार  करने  के  लिये  ada  प्राप्त  करने  वाले  अध्यापकों  की  प्रति दा तता  के  अंतगर्त

 तभी  आयें  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  वी०  के ०  ATTo  ी  ०
 विश्वविद्यालय

 और  कालेज  अध्यापकों  के  वेतनमानों  के  पुनरीक्षण  की  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  विश्वविद्यालय  और  कालेजों  के  अध्यापकों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले

 कुछ  संगठनों  तथा  कुछ  संसद  जिनमें  बम्बई  विश्वविद्यालय  अध्यापक  परिषद  का  भी

 एक  सदस्य  शामिल  है  द्वारा  स्वयं  भेजा  से  ज्ञापन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  एक  समिति  के  जरिये  विश्वविद्यालयों  के  अध्यक्ष  पलकों

 को  एक  चलते  रहने  वाले  ग्रेड के  प्रस्ताव  की  जांच  कर  रहा  है  ।  वेतनमानों  की  पुनरीक्षण

 योजना  में  जो  अपने  कार्यात्वयन  के  अन्तिम  वर्ष  में  फिलहाल  कोई  परिशोधन  करने  का  प्रस्ताव

 नहीं है  ।

 विद्यार्थी/अध्यापक  संघों  को  मान्यता

 941.  श्री  मधु  कया  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  विद्यार्थियों  संघों  को  अनिवार्य  मान्यता  तथा

 विद्यालय  निकायों  में  सभी  स्तरों  पर  उनके  सक्रिय  योगदान  के  प्रश्न  पर  अंतिम  निर्णय  कर

 लिया  है

 यदि  तो  संसद  के  समक्ष  सरकार  का  निर्णय  कब  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ;

 सरकार  इन  सिद्धान्तों  को  प्रभावकारी  बनाने के  लिये  अगले  सत्र  में  स्वयं

 कानन  लायेगी  ;  और

 यदि  तो  देरी  के  क्या  कारण  हैं
 ?
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 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  वी०  के०  आर०  बो  :  जी  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  t

 जी  नहीं ।

 सरकार  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  नियुक्त  विश्वविद्यालय  और  कालेजों

 के  शासन  से  सम्बन्धित  समितियों  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  कर  र  ी है  ।

 विश्वविद्यालय  के  मामलों  में  घन  का  प्रभाव

 942,  श्री  wy  लिमये
 :

 क्या  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  सरकार  का  ध्यान  संसद  में  वाद-विवाद  के  माध्यम  से  और  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  की  विश्वविद्यालय  अभियान  सम्बन्धी  समिति  के  समक्ष  दिये  गये  साक्ष्य  के

 माध्यम  से  विश्वविद्यालय  के  मामलों  में  धन  के  प्रभाव  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 उन  विश्वविद्यालयों  की  संख्या  तथा  नाम  क्या  हैं  जिनके  विधान  में  सेनेट

 कार्यकारी  परिषद्‌  तथा  इस  प्रकार  अन्य  विश्वविद्यालय  निकायों  में  किसी  रूप  में  दान  देने  वाले

 व्यक्तियों  के  प्रतिनिधित्व  की  व्यवस्था  हो  ;

 कया  सरकार  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  धनवान  व्यक्तियों  के  प्रतिनिधित्व  को

 समाप्त  करने  के  लिये  कानून  बनायेगी  ;

 कया  सरकार  सीधे  अथवा  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  माध्यम  से  विश्व+

 विद्यालय  के  मामलों  में  घन  के  प्रभाव  को  समाप्त  करने  के  विचार  से  राज्य  सरकारों  को  इस

 प्रकार  का  कानून  की  सलाह  देगी  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  ato  के०  आर०  ato  :  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  की  विश्वविद्यालय  अभियान  सम्बन्धी  समिति  की  उप  समिति  के  समक्ष  दिये

 गये  साक्ष्य  के  दौरान  एक  संसद  सदस्य  ने  इस  समस्या  की  ओर  ध्यान  दिलाया  था  |

 उन  49  विश्वविद्यालयों  के  नामों  की  जिनके  अधिनियमों  में  दान

 देने  वाले  व्यक्तियों  के  प्रतिनिधित्व  की  व्यवस्था  संलग्न है  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये

 संख्या  एल०  टी  ०-3807/701

 से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  प्रवासन  द्वारा  तिहाड़  गांव  में  भूमि  का  अर्जन

 943,  श्री  we  लिमये  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  वर्ष  1965  में  तिहाड़  गांव  में

 श्री  राजगोपाल  दिव  गोपाल  और  खजान  सिंह  आदि  की  लगभग  23  लाख  रुपयों  की  लागत  से

 | 654.12  बीघे  भूमि  अजित  की  थी  ?
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 (a)  यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  अतिरिक्त  जिला  मजिस्ट्रेट
 ने  दिल्‍ली

 के  उपायुक्त  को  दिये  गये  एक  विशेष  प्रतिवेदन  में  मुआवजे  की  दर  में  100  प्रतिश्त  वृद्धि  करने

 की  वकालत  की  थी  ;  और

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  अतिरिक्त  जिला  मजिस्ट्रेट  द्वारा  की  गई  वकालत

 के  परिणामस्वरूप  भारत  सरकार  द्वारा  भूस्वामियों  को  30  लाख  रुपये  की  अतिरिक्त  राशि  देनी

 पड़ी  थी  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  बटालिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान

 दिमागों  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 मुख्य  सचिव  तथा  उप-आयुक्त  द्वारा  अतिरिक्त  जिला  मजिस्ट्रेट
 को  यहं

 रिपोर्ट  देने  के  लिये  निदेश  दिया  गया  था  कि  क्या  भूमि  अधिग्रहण  कलेक्टर  द्वारा  उक्त  भूमि  के

 लिये  आरम्भ  में  प्रस्तावित  7  रु०  प्रति  at  गज  की  मुआवजे  की  दर  सर्दी  अथवा  उसे  घटाकर

 3.50  रुपये  प्रति  ad  गज  कर  दिया  जाय  ।  अतिरिक्त  जिला  मजिस्ट्रेट
 ने  सुचित

 किया  कि  ब्लाक  लगू  में  भूमि  के  लिए  7  रु०  प्रति  वर्ग  गज  के  मुआवजे  की  दर  ऊंची  होने  की

 अपेक्षा  नीची  थी  और  यह  कि  मुल्यांकन  की  दर  को  कम  करके  3.50  रु०  प्रति  at  गज  करना

 मनमानी  होगा  |

 भूमि  अधिग्रहण  अधिनियम  की  धारा  18  के  अधीन  भूमि  के  मालिकों  द्वारा  की

 गई  प्रार्थना  पर  अतिरिक्त  जिला  जज  द्वारा  स्थान  का  निरीक्षण  करने  के  पहचान  मुआवजा

 3.50  रु०  प्रति  वर्ग  गज  से  बढ़ाकर  9  रु०  प्रति  वर्ग  गज  कर  और  इसके  परिणामਂ

 स्वरूप  30  लाख  रुपये  की  अतिरिकत  देनदारी  हुई  ।

 नये  हवाई  अड्डों  का  निर्माण

 944,  श्री  Ho  सुदर्शन  :

 श्री  लखन  लाल  :

 क्या  पर्यटन  तथा  असेनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  सरकार  देश  में  कुछ  नये  हवाई  खड्ड  (ml aealy  का  निर्माण  करने  का  विचार  कर  रही

 है  ;  और

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  कर्ण  हां  |  तिरुपति

 तथा  दिलाने  में  तीन  नये  हवाई  अड्डों  का  निर्माण  करने  के  लिए  चौथी  योजना  में

 व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 कालीकट

 भूमि-अभिग्रहण  के  लिये  9,07,925/-  रुपये  की  राशि  पहले  ही  मंजूर  की  जा  चुकी  है  ॥

 राज्य  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  कार्यवाहियां  प्रारम्भ  कर  दी  हैं  ।
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 तिरुपति

 एच०  एस  ०-748  के  परिचालनों  के  लिये  4,500  फूट  लम्बे  धावन-पथ  के  निर्माण  तथा

 यात्री-टर्मिनल  के  निर्माण  के  लिए  33,83,150/-  रुपय ेके  प्रावधान  का  अनुमोदन  कर  दिया

 गया  है  ।  तिरुमलाई-तिरुपति  देवस्थान म्‌  ने  इसके  निर्माण  की  लागत  के  लिये  15  लाख  रुपये  का

 योगदान  करना  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  राज्य  सरकार  ने  आवश्यक  भूमि  बिना  मूल्य  देना  स्वीकार

 किया  है  ।

 शिलांग  )

 इस  स्कीम  में  Udo  सी०  एन०  40  वाले  6,000  फट  लम्बे  धवन-पथ  का  विकास

 करने  तथा  आवश्यक  टर्मिनल  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  योजना  है  ।

 दिल्ली  के  स्कूलों  में  पुस्तकालय  सहायकों  तथा

 सरेश  के  वेतनमान

 945.  श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा  :  क्या  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  के  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  में  पुस्तकालय  सहायकों  और

 अटेन्डेण्टों  के  क्या  वेतनमान  हैं  ;

 उपर्युक्त  तीनों  पदों  के  लिये  निर्धारित  योग्यताएं  कया हैं  ;  और

 क्या  उक्त  तीनों  पदों  के  लिये  निर्धारित  योग्यताओं  में  किसी  हालत  में  ढील  दी  जा

 सकती  है  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भक्त
 :

 से  .

 अपेक्षित  सूचना  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  से  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  शीघ्र  संभा-पटल  पर

 रख  दी  जायेगी  ।

 दिल्‍ली
 के  स्कूलों  में  लाइब्रेरी  अटेन्डेन्टों  के  वेतनमान

 946.  श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा  :  क्या  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  के  स्कूलों  में  उन  लाइब्रेरी  अटेन्डेन्टों  को  125  से  300

 रुपये  का  वेतनमान  दिया  गया  है  जो  पहले  80  से  110  रुपये  के  वेतनमान  में  थे  ;

 यदि  तो  क्या  वेतनमानों  के  पुनरीक्षण  का  लाभ  उन  सीनियर  लाइब्रेरी

 अटेन्डेन्टों  को  भी  दिया  जायेगा  जो  पहले  ही  95-125  रुपये  के  वेतनमान  में  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भक्त  :  से

 सा
 अपेक्षित  सूचना  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  से  पकाने  कोटा  रही  है  और  यथा  शीघ्र  संभा-पटल  पर

 रख  दी  जायेगी  ।
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 वरिष्ठ  पुस्तकालय  अटेन्डेंटों  के  बेतनमानों  का  पुनरीक्षण

 947,  श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा  :  कया  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  भारत  सरकार  के  पुस्तकालयों  के  वरिष्ठ  पुस्तकालय
 अटेन्डैटों  के

 वेतनमानों  के  पुनरीक्षण  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ;  और

 क्या  सरकार  ने  उस  निवेदन  पर  विचार  कर  लिया है
 भर  यदि

 तो
 उसके

 क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  वी०  के ०  आर०  ato  और

 जहां  तक  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  सचिवालय  पुस्तकालय
 में  कार्य

 करने  विशेषकर  वरिष्ठ  पुस्तकालय  परिचर  और  आमतौर  पर  अन्य  वरिष्ठ  पुस्तकालय

 परिजनों  की  ओर  से  उनके  वेतनमानों  में  असमानता  को  दूर  करने  तथा  उन्हें  पुनरीक्षित  करने  के

 बारे  केन्द्रीय  सचिवालय  तथा  सम्बद्ध  कार्यालय  ada  संघ  से  1970  में  मंत्रालय  को

 एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  था  ।  संघ  को  इस  मामले  पर  वेतन  आयोग  से  पत्र  व्यवहार  करने  के

 लिये  सुचित  किया  गया  जिसको  स्थापना  ऐसे  मामलों  की  जांच  करने  के  लिये  की  गई  है  ।

 फिर  भी  मंत्रालय  भी  इस  प्रार्थना  पर  विचार  कर  रहा  हैं  ।

 दिल्‍ली  में  मिडिल  स्कूलों  के  लिए  पुस्तकालय

 948  ,  श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा  :  कया  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  दिल्‍लीਂ  में  मिडिल  स्कूलों  में  पुस्तकालयों

 की  व्यवस्था  तथा  पुस्तकालयों  की  नियुक्ति  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  इन  स्कूलों  में  पुस्तकालयों  के
 वेतनमान  तथा  अहातों  क्या  होंगी  ?

 क क शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भक्त  दिल्‍ली

 प्रशासन  ने  सुचित  किया  है  कि  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  उनके  विचारार्थ 12.0 me  cle oy  arf  SY
 है  ।

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता

 दिक्षा  मंत्रालय  दारा  नियमों  ertor बप  का  अनुवाद

 949.  श्री  जो०  ना०  हजारिका :

 श्रीमती  तारा  स्प्रे  :

 श्री  छु०  Ao  केसरिया  :

 क्या  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  को  विभिन्‍न  नियमों  आदि  का  अंग्रेजी  से
 हिन्दी  में  अनुवाद  करने  में  क्या  कठिनाई  हो  रही  है  ;
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 उनके  मंत्रालय  के  क्यारियों  और  तकनीकी  कमंचारियों  की वित्त  मंत्रालय

 मांग  को  कहां  तक  पूरा  किया  है  और

 क्या  गृह-मंत्रालय  शिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  पूरे  किये  जाने  वाले  कार्य  को  अपने  हाथ

 में  ले

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भक्त  दीवान )  :  केन्द्रीय  हिन्दी

 निदेशालय  जो  भारत  सरकार  के  विभिनन  मंत्रालयों  तथा  विभागों  की  ओर  से  अनुभव दि  कायें

 करता  यह  मुख्य  कठिनाई  अनुभव  में  आई  है  कि  उसके  पास  पर्याप्त  स्टाफ  नहीं  जिसके

 फलस्वरूप  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  अनुवाद  कार्य  की  गति  को  तीब्र  किया  जा  सके  ।

 अनुवाद  कार्य  के  लिए  अतिरिक्त  स्टाफ  की  मंजूरी  के  इस  मंत्रालय  के  प्रस्ताव

 सक्रिय  रूप  से  वित्त  मंत्रालय  के  विचाराधीन  हैं  ।

 ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  हो  रहा  है  ।

 रूसी  पाठ्य  पुस्तकों  का  अंग्रेजी  में  तथा  हिन्दी  में  अनुवाद

 950.
 श्री  जो०  ना०  हजारिका

 डा०  राम  सुलग  सिह

 क्या  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रूसी  पाठद्व-पुस्तकों  का  अंग्रेजी  और  हिन्दी में में  अनुवाद  करने  के  क्या  उद्देश्य  हैं ;

 क्या  इन  पाठ्य  पुस्तकों  को  भारत  के  विद्यार्थियों  के  प्रयोग  के  लिए  लागु  किया ot  ह

 जायेगा  ;  और

 क्या  इन  अनुवादों  को  यथावत्‌  लिया  जायेगा  अथवा  रूसी  पद्धति  पर  इसी  प्रकार

 की  पाठ्य-पुस्तकें  तैयार  की  जायेंगी  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  वी०  के०  आर०  वी०  )  (  उद्देश्य  है

 सोवियत  रूस  के  विद्यार्थियों  को  उपलब्ध  उन्नत  ज्ञान  विशेष  रूप  से  विज्ञान  और  टेक्नॉलोजी

 के  ज्ञान  को  विश्वविद्यालय  स्तर  पर  विद्यार्थियों  को  उपलब्ध  कराना  ।  फिलहाल  भारत-सोवियत

 पाठ्यपुस्तक  कार्यक्रम  रूसी  भाषा  की  पुस्तकों  को  अंग्रेजी  में  अनूदित  करने  तक  सीमित  है  |

 पुस्तकें  विश्वविद्यालय  स्तर  पर  उपयोग  के  लिये  हैं  ।

 भारत  रूसी  पाठ्य-पुस्तक  कार्यक्रम  में  मौलिक  सामग्री  के  अपनाने  तथा  अनुकूलन

 दोनों  की  व्यवस्था  होगी  ।

 सरकारी  उपमुख्य  सचेतक

 951.  श्री  जाना  हजारिका  श्री  स०  चे  सामन्त  :

 डा०  राम  gat  fag  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी

 क्या  संसद्‌  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 सरकारी  समीप  सेवकों  की  संख्या  में र  ग  क  दे  कमी  करने  के  क्या  कारण  हैं
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 Written  Answers  Sravana  9,  1892
 (Saka)

 सरकारी  उप-मुख्य  सचेतक  को  निःशुल्क  बिजली  तथा  कार

 का  उपयोग  tit  कुछ  सुविधाओं  के  अतिरिक्त  कितना  मासिक  वेतन  अथवा  पारिश्रमिक  दिया

 जाता  है  ;  और

 क्या  यह  सच  है  कि  उप-मुख्य  सचेतक  प्रतिदिन  51  रुपये  का  दैनिक  भत्ता  भी

 लेते रहे  हैं  ?

 ् सतद-काय च्  और  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  :  सरकारी  उप

 मुख्य  सचेतकों  के  पद  एक  सरकारी  निर्णय  के  30  1970  से  समाप्त  कर

 दिये  गये  हैं  ।

 n
 >

 नाते  मिलने  वाले सरकारी  उप  मुख्य  सचेतक  उनको  संसद्‌  सदस्य  होने

 अधिकृत  वेतन  तथा  भत्ते  की  रु०  1650-00  प्रति  माह  का  वेतन  दिया  जा  रहा  था  !

 नहीं  ।

 भारतीय  नौवहन  कम्पनियों  हारा  माल  के  परिवहन  में  की  गई  प्रगति

 952.  श्री  Sto  ना०  हजारिका  :  श्री  स०  चे  सामन्त
 :.

 डा०  राम  सुभग  सिंह  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  :

 क्या  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  भारतीय  नौवहन  कम्पनियों  ने  विदेशी  कम्पनियों  की  तुलना
 में च  माल  भारी  के

 परिवहन  में  अधिक  प्रतिशतता  प्राप्त  करने  की  दिशा  में  कितनी  प्रगति  की  है  ;  और

 भारतीय  तटीय  व्यापार  के  मामले  में  दात  प्रतिशत  सफलता  कब  तक  प्राप्त  कर

 ली  जायेगी  ?

 संसद-काय  और  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  :  देश  के  समुद्रपा रीय
 व्यापार  में  भारतीय  पोत परिवहन  द्वारा  उठाये  माल  की  प्रतिशतता  1955-56  में  6.5

 प्रतिशत  से  बढ़  कर  1968-69  में  18.45  प्रतिष्ठित  हो  गया  था  ।

 तटीय  व्यापार  में  1955  से  समस्त  सुखे  माल  का  यातायात  भारतीय  पोत परिवहन

 द्वारा  किया  जाता है  ।  भारतींय  तेल  वाहकों  द्वारा  उठाये  गये  तेल  के  माल  की  प्रतिशतता

 1956  में  6.9  प्रतिशत  से  बढ़कर  1969  में  25.8  प्रतिशत  हो  गई  ।

 तटीय  व्यापार  में  सूखा  माल  भारतीय  जहाजों  द्वारा  100  प्रतिदिन  पहले  ही
 ले  जाया  जा  रहा  है  ।  परन्तु  तेल  माल  के  मामले  में  जहां  तक  भारतीय  तेलवाहक  उपलब्ध  नहीं

 हैं  विदेशी  तेल  वाहकों  को  माल  उठाने  की  अनुमति  है  ।  वृद्धि  करने  के  तौर  पर  तथा  बदलने  केਂ

 तौर  पर  अतिरिकत  तेल  वाहकों  को  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ताकि  ये  तेल

 वाहक  समस्त  प्रस्तावित  तेल  कारखानों  के  स्थापित  हो  जाने  पर  तट  पर  तेल  पदार्थों  के
 आवागमन  संभावनाओं  के  अनुरूप  व्यापार  को  संभाल  सके  |
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 लिखित  उत्तर 31
 1970

 पर्यटकों  को  भारत  में  बुलाने  के  fad  एयर  इंडिया  का  अभियान

 953.  श्री  fao  नरसिम्हा राब  :  कया  पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने

 की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  बड़ी  संख्या  में  पर्यटकों  को  देश  में  बुलाने  के  लिये  अमरीका  तथा  रूस  में  वर्ष  के

 अस्त  तक  एयर  इंडिया  ने  एक  अभियान  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  किया  था  ;

 यदि  तो  प्रस्तावों  की  मोटी  रूपरेखा  क्या  है  ;

 इस  अभियान  के  लिए  कुल  कितने  रुपये  निर्धारित  किये  गये  हैं  ;  कौर

 इसके  परिणामस्वरूप  पर्यटक  यातायात  में  कितनी  वृद्धि  होने  की  सम्भावना
 है

 ?

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  wy  fag):  से  एयर-इंडिया

 तथा  पर्यटन  विभाग  द्वारा  पेंशन  के  संयुक्त  रूप  से  प्रोत्साहन  की  योजना  को  इस  वित्तीय  ag

 के  अन्त  तक  संयुक्त  राज्य  अमरीका  एवं  सोवियत  रूस  के  विषय  में  भी  लागू  करने  का  प्रस्ताव

 जिनमें  इन  दो  संगठनों  द्वारा  किया  जाने  वाला  व्यय  भी  शामिल  तेयार  किये

 जा  रहे  हैं  ।

 यद्यपि  आशा  की  जाती  है  कि  इस  से  पेंट  यातायात  में  काफी  अभिवृद्धि

 परन्तु  अभी  इस  अवस्था  में  कोई  निश्चित  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  है  ।

 नई  दिल्‍ली  स्थित  सप्रू  हाउस  पुस्तकालय  का  भविष्य

 954,  श्री  fao  नरसिम्हा  राव  :  क्या  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 अब  जब  इण्डियन  स्कूल  आफ  इन्टरनेशनल  स्टडीज  को  जवाहर  लाल  नेहरू

 विश्वविद्यालय  में  मिला  दिया  गया  तो  नई  दिल्‍ली  में  सप्रू  हाउस  पुस्तकालय  का  क्या

 होगा  ;  और

 इस  पुस्तकालय  में  दस्तावेजों  और  समाचार  पत्र  की  कतरनों का  कुल

 संग्रह  कितना  है  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  वी०  के०  आर०  बीच  :  इस  समय  यह

 पुस्तकालय  इंडियन  स्कूल  आफ  इन्टरनेशनल  स्टडीज  नया  नाम  स्कूल  आफ

 इन्टरनेशनल  स्टडीज  और  इंडियन  काउंसिल  आफ  aes  एफ्यसं  दोनों  के  दवारा  उपयोग  में

 लाया  जा  रहा है  ।  यह  निश्चित  किया  गया  है  कि  संयुक्त  उपयोग  की  मौजूदा  व्यवस्था  कुछ

 वर्षों  के  लिये  जारी  रखनी  चाहिए  ।

 1,20,000  जिल्दें पुस्तकें

 दस्तावेज  1,29, |  OF  000

 समाचार  पत्रों  की  कतरनें  7,00,000

 1,700  पत्र  पत्रिकायें  आती  हैं  । इनके  अतिरिकत  पुस्तकालय  में
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 rc.
 भिवंडी  में  हुए  साम्प्रदायिक  दंगे  में चक  + चन् aq  व  सेना  का  हाथ  होना

 955.  श्री  नन्द  कुमार  सोमानी  :  श्री  कू ०  ॥ हूँ ०  कौशिक  :

 श्री  रा०  की ०  असीन :  थ्री  (19  to  fag देव  :

 श्री  ज०  मुहम्मद  इमाम  :

 कया  गृह-कार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भिवंडी  में  हुए  साम्प्रदायिक  दंगों  के  बारे  में  शिव  सेना  के  प्रधान  श्री

 बाल  ठाकरे  ने  गृह-कार्य  मंत्री  द्वारा  संसद  में  दिये  गए  उस  वक्तव्य  की  चुनौती  है  जिसमें  कहा  गया

 है  कि  साम्प्रदायिक  दंगों  में  शिव  सेना  का  हाथ  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 प्रधान  अणु  शक्ति  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा

 (=)  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  22  1970  को  प्रकाशित  समाचार  देखे  हैं  ।

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस  sea  की  जांच  करने  के
 लिए

 12  1970  को  एक  आयोग  नियुक्त  किया है  कि  क्या  किसीਂ  संगठन  अथवा  कल  ने

 साम्प्रदायिक  तनाव  को  प्रोत्साहित  किया  था  अथवा  जो  उपद्रव  हुए  उन्हें  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष

 रूप  से  उकसाया  था  ।  जांच  जारी  है  ।

 श्रीनगर  में  डाकुओं  तथा  समाज  विरोधी  तत्वों  को  हथियारों  तथा  गोलाबारूद

 की  सप्लाई

 956,  श्री  नन्द  कुमार  सोमानी  :  श्री  Fo  Ato  कौशिक

 श्री  रा०  की०  असीन  :  श्री  रा०  रा०  fag  देव  :

 श्री  जे०  मुहम्मद  इमाम  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीनगर  में  डाकुओं  तथा  समाज  विरोधी  तत्वों  को  काश्मीर  से  हथियारों

 तथा  गोला  बारूद  की  सप्लाई  किये  जाने  के  बारे  में  समाचार  मिले  हैं  ;

 क्यो  इंस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  का  ध्यान  22  1970  के  में

 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 प्रधान  अणु  दावत  गह-किये  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा

 सरकार  के  पास  जम्मू  से  कुछ  हथियारों  की  अवैध  fam  का  समाचार  है  ।

 सरकार  ने  उक्त  समाचार  देखा  है  ।

 न्
 जम्मू  व  काश्मीर  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के  अनुसार  इस  सम्बन्ध  में  6

 व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  और  जांच-पड़ताल  जारी  है  ।
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 लिखित  उत्तर 1892

 दिलो  विश्वविद्यालय  में  विभागाध्यक्षों  की  नियुक्ति

 श्री  जगेश्वर  यादव : 957.
 थो  frat  रेडडी  :

 थी  रामावतार  शास्त्री :  श्री  चन्द्र  हार  fag :

 थी  भोगेन्द्र झा  :

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  की  विद्या  परिषद्‌  ने  विभागाध्यक्षों  को

 उनकी  सेवा  निवृत्ति  तक  सं स्थायी  रूप  से  नियुक्ति  करने  की  बजाय  विशिष्ट  अवधि  के  लिए

 नियुक्त  करने  का  प्रयोग  क  रने  का  निर्णय  किया  था  ;  और

 यदि  तो  यह  निर्णय  लेने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  (Sto  वी ०  के०  आर०  ato  :  विश्वविद्यालय  की

 fas
 परिषद्‌  ने  संकल्प  किया  है  कि  विभाग-अध्यक्षों  की  नियुक्ति  विशिष्ट  अवधि  के  लिए

 करने का  प्रयोग  किया  और  जहां  संभव  हो  तथा  प्रत्येक  विभाग  में  आवश्यक  शैक्षिक

 नेतृत्व  के  गुणों  को  बिना  हानि  पहुंचाये  इन  अवधियों  की  समाप्ति  पर  परिवर्तन  किये  जाएं  ।

 स्थापित  प्रशासन  के  विकेन्द्रीकरण  और  संबंधित  मामलों  के  बारे  में  विभिन्‍न  विभागों  और

 संकायों  द्वारा  विस्तृत  प्रस्ताव  बनाने  पर  ही  अंतिम  निर्णय  लिया  जा  सकेगा

 शैक्षिक  परिषद  के  अनुसार  ऐसी  जिसमें  एक  व्यक्त  स्थायी  रूप  से

 विभाग-अध्यक्ष  अच्छी  नहीं  है  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  अधिकारियों  का  कर्तव्य

 958.  ot  रविवार

 श्री स०  कुन्दन :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  के  सचिवों  =c¥ नत  एक  समिति  ने  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  अधिकारियों  के  कर्तव्यों  तथा  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  द्वारा  कर्मचारी  प्रशासन

 के  बारे  में  की  गई  सिफारिशों  पर  विचार  किया  >  और

 यदि  तो  उनकी  सिफारिशें  क्या  हैं  ?

 गह-काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  और  सरकार

 द्वारा  निर्णय  लिये  जाने  से  पूर्व  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  के  प्रतिवेदनों  की  करने  के

 विशेषतया  यदि  प्रतिवेदन  विभिन्‍न  मंत्रालयों  से  संबंधित  सचिवों  की  समितियां  नियुक्त
 करना  प्रचलित  है  ।  ऐसी  ही  एक  समिति  ने  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  विषयक  प्रतिवेदन  की  जांच

 जिसके  दौरान  अखिल  भारतीय  सेवाओं  की  भूमिका  की  भी  इसने  जांच  की  ।  दूसरी  समिति

 कर्मचारी  प्रशासन  विषयक  प्रतिवेदन  की  जांच  कर  रही  इन  समितियों  की  कार्यवाही  को
 कट  करना  उचित  तथा  लोक  हित  में  नहीं  होगा  क्योंकि  ये  केवल  सरकार  के  भीतरी  विचार

 के  लिये  हैं  ।  सरकार  द्वारा  कमेंचारी  प्रशासन  से  सम्बन्धित  सिफारिशों  पर  अन्ततः  लिये  गये
 प्रय  संसद  के  समक्ष  यथासमय  रख  दिये  जायेंगे  |
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 परीक्षाओं  में  असफलता  के  कारण  होने  वाली  धन  आदि की  बरबादी

 959,  श्री  रवि  राय  :  कया  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  शिक्षा  बोर्ड  के  अघ्यक्ष  श्री  पी०
 डी०  शुक्ल ने

 माध्यमिक  शिक्षा  बोर्डों  के  अध्यक्षों  और  सचिवों  के  सम्मेलन  के  समक्ष  अपने  स्वागत  भाषण  में

 इन  बोर्डों  द्वारा  ली  जाने  वाली  परीक्षाओं  में  असफलता  के  कारण  बड़ी  मात्रा  में  होने  वाली

 राष्ट्रीय  धन  आदि  की  बरबादी  की  ओर  ध्यान  दिलाया  है  ;

 यदि  तो  उसका  मुख्य  तके  क्या  और

 इस  बुराई  को  टूर  करने  के  लिये  सरकार  का  कया  कार्यवाही  करने
 विचार

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भक्त  :  oft  a

 उनका  मुख्य  आदाय  इस  प्रकार  है
 े

 विभिन्न  बोर्डों  की  परीक्षाओं  के  परिणामों  से  पता  चलता  है  कि  हाई  स्कूल  परीक्षा  में

 बैठने  वाले  उम्मीदवारों  का  लगभग  55  प्रतिष्ठित  और  उच्च  माध्यमिक  परीक्षाओं  में  बैठने

 बाले  उम्मीदवारों  का  लगभग  40  प्रतिशत  प्रत्येक  वर्ष  अनुत्तीण  होता  है  ।  प्राइवेट  उम्मीदवारों

 के  मामलों  यह  प्र  ताकत  70  प्रतिशत  अथवा  इससे  भी  अधिक  होता  है  ।  इन  प्रतिशतता ओं

 की  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  ये  प्रत्येक  वर्ष  लगभग  एक  जेसे  रहते  हैं  ।  असफल  उम्मीदवारों

 पर  इस  असफलता  का  कुप्रभाव  पड़ता  है  ।  इतनी  बड़ी  संख्या  में  छात्रों  का  असफल  होना  और

 विशेषकर  जबकि  उनकी  जांच  वार्षिक  और  अन्य  परीक्षाओं  के  माध्यम  से  प्रत्येक  वर्ष  की  जाती

 बहुत  ही  खेदजनक  है  ।

 इस  बरबादी  के  अनेक  कारण  हैं  ।  इनमें  ये  हो  सकते  हैं  ।  अध्यापकों  की  असंतोषਂ

 जनक  अध्यापन  शारीरिक  अध्यापन  पुस्तकालयों
 और

 प्रयोगशालाओं  की  घर  पर  अध्ययन  के  लिये  शोचनीय  निम्न  तोषणिक

 छात्रों  में  प्रेरणा  की  असंतोषजनक  और  दोषयुक्त  मुल्यांकन  क्रियाविधि यां
 ।

 इसकी  मूलरूप  से  राज्य  सरकारों  की  सम्मेलन  के  अन्तिम  सिफ़ारिशों

 के  केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  होने  उन्हें  राज्य  सरकारों  को  उनके  विचारार्थ  और  कार्यान्वयन

 के  लिये  भेज  दिया  जायेगा  ।  अलग  अलग  राज्य  और  स्कूल  शिक्षा  बोर्ड  जो  सम्मेलन  में  भाग
 ले

 रहे  इन  सिफारिशों  पर  अमल  करेंगे  |

 विश्वविद्यालयों  में  नक्सलियों  को  गतिविधियां

 960.  श्री  रवि  राय  :  क्या  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  विश्वविद्यालयों  में  नक्सलियों  की  गतिविधियां  का  समाधान

 करने  के  लिये  उन्होंने  संसद  के  दलों  के  नेताओं  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  ar;  और

 यदि  तो  उस  विचार-विमर्श  की  ठोस  उपलब्धियां  कया  हैं  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  ato  के०  आर०  वी०  :  और

 छात्र  असंतोष  की  समस्याएं  विशेष  रूप  से  परीक्षाओं  में  अपनाए  जाने  वाले  गलत  तरीकों  और
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 निरीक्षकों  पर  आक्रमणों  के  सम्बन्ध  में  19-21  1970  को  संसद  के  दलों  के  नेताओं  के

 के  साथ  एक  बैठक  की  गई  थी  ।  इस  अवसर  पर  विश्वविद्यालयों  में  नक्सल पंथी  कार्यवाहियों

 पर  भी  विचार-विमश  हुआ  था  ।  सामान्य  विचारधारा  यह  थी  कि  नक्सल पं धी  कार्रवाइयों  को

 छात्र  असंतोष  से  मिलाया  जाय  ।  एक  राजनीतिक  कार्यक्रम  का  परिणाम  है  और

 इनका  कुछ  अंश  तक  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  के  रूप  में  और  कुछ  अंश  तक  राजनीतिक

 स्तर  पर  सामना  करना  चाहिये  ।

 1969  सें  इण्डियन  एयरलाइन्स  डकोटा  विमान  का  जयपुर  में

 दुर्घटनाग्रस्त  होना

 961.  श्री  जाजें  फरनेन्डीज  :  क्या  det  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उस  पायलट  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  आरम्भ  की  गई  है  जिसने  18

 1969  को  जयपुर  में  दुर्घटनाग्रस्त  हुये  इण्डियन  एयरलाइन्स  डकोटा  विमान  वी०  टी--सी

 जे०  एच०  की  कमान  की  थी  ;

 यदि  तो  पायलट  के  विरुद्ध  ऐसी  कार्यवाही  आरम्भ  करने  के  FAT  कारण  थे  ;

 क्या  ag  सच  नहीं  है  कि  जांच  अधिकारी  ने  अपने  निष्कर्षों  में  यह  घोषणा  की  थीਂ

 कि  विमान  के  पायलट  को  यातायात  सहायक  द्वारा  दोषपूर्ण  लोड  चिट  तथा  शीटਂ  लेने

 को  मजबूर  किया  गया  था  और  पायलट  को  इस  शरारत  का  पता  नहीं  था  ;

 क्या  पायलट  तथा  सह-पायलट  की  शीटों  में  कोई  तकनीकी  अन्तर  और

 पायलट  के  विरुद्ध  की  जा  रही  जांच  किस  प्रक्रम  पर  है  ?

 पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्ड्यन  मंत्री  कर्ण  :  हां  ।  विमान  के

 चालक  को  18  1969  से  30  1970  तक  की  अवधि  के  दौरान  कमांडर  के  रूप

 में  उड़ान  कार्य  से  निलम्बित  किया  गया  था  ।

 यह  कार्यवाही  दुर्घटना  की  रिपोर्टे  के  आधार  पर  की  गई  थी  जिसमें  यह  तथ्य

 प्रकट  किया  गया  था  कि  नया  परिचालन  नियम  पुस्तक  में  दिये  गये  अनुदेशों  की  अवहेलना  करते

 हुए  विमान-चालक  दायीं  सीट  पर  बैठा  था  और  इस  प्रकार  विमान  भर  विमान  में  बैठे  यात्रियों
 की  सुरक्षा  खतरे

 में  पड़  गई  थी  ।

 जांच  से  ज्ञात  हुआ  कि  तथा  गर्मी  विवरण  गलत  तैयार  किये  गये
 थे  और  विमान-चालक  ने  उन्हें  सामान्य  रूप  से  स्वीकार  कर  लिया  था  ।

 कप्तान  बायीं  सीट  पर  बैठता  है  जब  कि  सह-चालक  दायीं  सीट  पर  बैठता है  ।

 जांच  पूरी  की  जा  चुकी  है  और  विमान-चालक  के  विरुद्ध  भाग  के  उत्तर  में
 निर्दिष्ट  कार्यवाही  की  जा  चूकी  है  ।  तथा  हिमानी  विवरण  गलत  तैयार  करने  वाले  यातायात
 कर्मचारियों  के  विरुद्ध  भी  अनुशासनिक  कार्यवाही  प्रारम्भ  कर  दी  गई  है  ।
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 महाराष्ट्र  विधान  सभा  सदस्य  को  हत्या

 962.  श्री  जाज॑  फरनेन्डीज  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 \
 (  क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  महाराष्ट्र  सरकार  अथवा  गुप्तचर  विभाग  से  उन

 स्थितियों  के  बारे  में  कोई  जानकारी  प्राप्त  हुई  है  जिनमें  विधान  सभा  सदस्य  श्री  कृष्ण  देशाई

 1970  के  आरम्भ  में  बम्बई  में  मारे  गये  थे  ;

 क्या  जानकारी  से  इस  बात  का  पता  चलता  है  कि  विधायक  को  मारने  के  लिये

 कोई  षडयन्त्र  रचा  गया  था  ;

 (7)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया है  ;  और

 क्या  भारत  सरकार  ने  महाराष्ट्र  सरकार  को  कहा  है  कि  वह  इस  बात  की  जांच

 करे  कि  श्री  देसाई  पर  किये  गये  इस  घातक  आक्रमण  में  शिव  सेना  का  कहां  तक  हाथ  है  ?

 प्रधान  अणुशक्ति  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इंदिरा  :

 से  महाराष्ट्र  सरकार  से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  उक्त  घटना  के  सम्बन्ध  में  दें

 किये  मामले  की  राज्य  गुप्तचर  विभाग  द्वारा  कानून  के  अनुसार  जांच  की  जा  रही

 1970  में  कम्बाटा  एयरलाइन्स  के  हेलीकाप्टर  का  बम्बई  से  समुद्र  में

 गिर  कर  टूक-टूक  होना

 963,  श्री  sist  फरनेन्डीज  :  क्या  पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 कया  सरकार  ने  उन  परिस्थितियों  की  जांच  करने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  की  है

 जिनमें  कम्बाटा  एनिमेशन  लिमिटेड  का  हैलीकाप्टर  1970  के  अन्तिम  सप्ताह

 में  बम्बई  से  दूर  समुद्र  में  गिर  कर  टूक  टूक  हो  गया  था  |

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  हैलीकाप्टर  का  प्रयोग  समुद्र  से  तस्करी  का  सोना

 तथा  अन्य  वस्तुओं  को  उठाने  के  लिये  किया  जा  रहा  था  ;

 (7)  क्या  सरकार  कोई  विशेष  समिति  नियुक्त  करके  कम्बाटा  ए
 farsrar L i Daee ind | ि  ि  न  की  गतिविधियों

 की  जांच  करेगी  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पये टन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मन्त्री  कर्ण  :  इस  दुर्घटना  की  परि-

 स्थितियों  की  जांच  करने  के  लिये  नागर  विमानन  विभाग  का  एक  अधिकारी  नियुक्त  किया

 गया  है  ।

 दुर्घटना  की  अभी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 और  इस  मामले  में  की  जाने  वाली  कार्यवाही  का  स्वरूप  जांच  अघिकारी

 के  जांच-परिणामों  पर  निर्भर  करेगा  |
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 Demolition  of  Rostrum  by  the  Officials  of  Delhi  Municipal  Corporation

 964.  Shri  Shashi  Bhushan:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  details  of  the  enquiry  made  by  Government  in  regard  to  the  causes  of  the  demoli-
 tion  of  the  rostrum  by  the  officials  of  the  Municipal  Corporation  of  Delhi,  which  was  constructed
 for  the  Prime  Minister’s  address  as  also  the  authority  responsible  for  ordering  the  demolition  ;

 (b)  the  action  taken  against  the  officials  of  the  Corporation  under  whose  orders  the
 demolition  was  undertaken  ;

 (c)  whether  itis  a  fact  that  the  demolition  was  undertaken  on  the  instructions  of  the

 Mayor  of  Delhi  ;  and

 (d)  the  information  which  Government  have  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  Minister  of  State

 Departments  of  Electronics  and  Scientific  and  Industrial  Research  (Shri  K.  Pant)  :

 (8)  to  (d).  Government  have  not  made  any  formal  enquiry  in  the  matter.  According  to  the
 information  received  from  Delhi  Municipal  Corporation  and  Delhi  Administration,  some  bricks
 ofone  of  the  pillars  constructed  for  the  rostrum,  were  removed  and  a  small  for  the

 labourers,  untied  by  one  of  the  Section  Officers  of  the  Garden  Department  of  the  Municipal

 Corporation.  Since  this  Section  Officer  exceeded  his  powers  in  taking  the  above  action,  he  was

 placed  under  suspension  and  departmental  action  is  being  taken  against  him.  According  to  the
 information  received  from  the  Municipal  Corporation,  the  Section  Officer  had  not  acted  under

 instructions  from  the  Mayor.

 Constitution  of  R.  S.

 965.  Shri  Shashi  Bhushan  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  e .

 (a)  whether
 Government

 have  a  copy  of  the  Constitution  of  the  R.  S.

 (b)  ifso,  whether  the  same  would  be  laid  on  the  Table  ;  and

 (c)  whether  this  organisation  is  a  registered  one  ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Home  Affairs  and
 Minister  of  Planning  (Shrimati  Indira  Gandhi)  :  (a)  and  (9),  Government  have  seen  the
 published  constitution  of  the  Rashtriya  Swayam  Sewak  Sangh.  A  copy  thereof  is  laid  on  the
 Table  of  the  House.  [Palaced  in  Library.  See  No.  L.

 Facts  are  being  ascertained.

 Armouries  belonging  to  R.  S.  5

 966.  Shri  Shashi  Bhushan:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  armouries  belonging  to  the  Rashtriya  Swayam  Sewak  Sangh  in  the
 various  parts  of  the  country  ;

 (b)  the  number  of  modern  and  ancient  weapons  in  these  armouries  ;  and

 (c)  the  list  of  the  Chiefs  and  Instructors  of  the  5,  5,  who  have  been  given  licence  of
 Pistols,  rifles  etc.  ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Home  Affairs  and
 Minister  of  Planning  (Shrimati  Indira  Gandhi):  (a)  to  (c).  Information  is  being  collected
 from  the  State  Governments.
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 Construction  Allowance  to  Employees  of  Central  School,  Bokaro

 967.  Shri  Sharda  Nand :  Shri  Brij  Bhushan  Lal:
 Shri  Jagannath  Rao  Joshi:  Shri  Suraj  Bhan:

 Will  the  Minister  of  Education  and  Youth  Services  be  pleased  to  state:

 (a)  the  period  for  which  and  the  rate  at  which  construction  allowance  has  been  paid  to

 the  employees  of  the  Central  School  in  Bokaro  Steel  City  and  the  date  since  when  this  School  is

 functioning  there  ;

 (b)  the  date  from  which  and  the  rate  at  which  the  said  allowance  has  been  paid  to  other

 Government  employees  (such  as  those  in  postal  services)  ;

 (c)  whether  there  is  any  difference  between  the  allowances  paid  to  these  two  categories  of

 employees  ;  and

 (d)  ifso,  the  reasons  therefor  and  the  manner  in  which  this  anomaly  is  proposed  to  be

 removed  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Education  and  Youth  Services

 ‘(Shri  Bhakt  Darshan):  (a)  The  teaching  and  non-teaching  staff  of  Kendriya  Vidyalaya,
 Bokaro  Steel  City,  was  paid  construction  allowance  with  effect  from  1-4-1968  at  the  following
 rates:-—

 Peri  Pay  Rate
 Below  Rs.  100/-  P.  M.  12  1/2%  of  pay From  1-4-1968  to  31-3-1969
 From  Rs.  100  up  to  Rs,  300  M.  10%  of  pay
 From  Rs.  301  up  to  Rs.  500  M  10%  of  pay

 Subject  to  a  minimum
 of  Rs.  31.25  and  a
 maximum  of  Rs.  42.50.

 From  Rs.  50!  up  to  Rs.  600  M  Rs.  50/-
 From  Rs.  601  up  to  Rs.  699  M  Rs.  60/-
 From  Rs,  700  onwards.  Rs.  62.50.

 No  employee  in  the  Vidyalayas  gets  more  than  Rs.  900/-  P.  M.
 Half  of  the  rates  men- From  1-4-1969  to  30-9-1969
 tioned  above  against

 —do—
 each

 pay  range. 1 From  1-10-  1969
 The  Kendriya  Vidyalaya  at  Bokaro  Steel  City  has  been  functioning  since  1st  March,  1967.

 )  According  to  Government  of  India  orders  this  allowance  is  admissible  to  the  emp-
 Resident  Audit  Office)  Bokaro  Steel  City,  with  effect  from  15-1-1966  at  the  rates  indi- loyees  of  (

 cated  below
 Period  Rates  of  construction  allowance

 Below  Rs.  100  P.  M. (i)  From  15-1-1966 to  30-9-1967  25%  of  pay
 From  Rs.  100  up  to  Rs.  300  M  20%  of  pay
 From  Rs.  301  up  to  Rs.  500  M.  20%  of  pay

 subject  to  a  mini-
 mum  of  Rs.  62.50
 and  a  maximum  of
 Rs,  85/-  M.

 From  Rs  501  up  to  Rs.  600  M  Rs.  100/-  M.

 From  Rs
 From  Rs.  601  up  to  Rs.  699  P.  M  Rs.  120/-  M.

 700  up  to  Rs.  1299,  Rs,  125/-  P.  M.
 From  Rs  1300  up  to  Rs.  1599.  Rs.  150/-  M.

 Rs  .  1600  and  above.  Amount  by  which
 pay  fall  short  of
 Rs.  1749/-.

 ....75%  of  the  rates  mentioned  at  (i)  above. (it)  From  1-10-1967  to
 -3-1968

 (iii)  From
 1-4-1968

 to  ....50%  of  the  rates  mentioned  at  (i)  above.

 mention:
 (iv)  From

 1-4-1  169
 to  oe  29%  of  the  rat  €S  MCnton  ed  at  (i)  above.

 (v)  From  1-10-1  69  ‘Nil’
 onwards,

 (c)  The  rates  of  allowance  is  the  same.
 (d)  Does  1  JOU  ALIS. 101  arise.
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 भारतीय  नौवहन  निगम  द्वारा  प्राप्त  दो  जहाजों  का  आकार

 968,  थ्रो  जनार्दन  :  श्री  वासुदेवन  नायर  :

 श्री  रामावतार  शास्त्रो  :
 थ्रो  हाज़िर :

 क्या  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  नौवहन  निगम  के  पास  ऐसे  दो  जहाज  हैं  जो  कि

 देश  के  किसी  भी  बड़े  बन्दरगाह  में  नहीं  जा  सकते  हैं  क्योंकि  क्सी  भी  बन्दरगाह  में  अपेक्षित

 गहराई  नहीं  है  ;

 यदि  तो  इन  जहाजों  का  आकार  क्या  है  और  उनको  कब  प्राप्त  किया

 गया  था  |

 क्या  इन  दोनों  जहाजों  का  अब  उपयोग  क्या  जा  रहा  है  और  उनसे  एक  वर्ष

 में
 कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आय  होती  है  ;

 ि
 क्या  बड़े  महासागरों  में  जाने  वाले  जहाजों  के  प्रवेश  के  लिये  बड़े  बन्दरगाहों  में

 अपेक्षित  गहराई  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसद-कार्य  और  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रो  :

 माननीप  सदस्य  पश्चिम  एशिया  की  खाड़ी  से  मद्रास  रिफाइनरी  को  तेल  ले  जाने  केਂ

 लिये  दो  अजित  किये  हुये  तेल  वाहकों  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।

 और  इन  तेल  वाहकों  को  अर्जन  करने  की  तिथियां  तथा  आकार  निम्न

 प्रकार  से  हैं  :--

 नास  कुल  टन  भार  अजित  करने  की  तारीख

 1-  एम०  टो
 ०  लाल  नेहरू ही  87612  30-9-1969

 2-  एम०  टी  ०  बहादुर  शास्त्री  87649  10-6-1970

 इन  दोनों  तेल  वाहकों  का  विदेशी  चाटंर  मंडी  में  उपयोग  लाभदायक  रूप  से  किया

 जाता है  तथा  इनकी  एक  वर्ष  में  मिलकर  विदेशी  मुद्रा  में  लगभग  पचास  लाख  डालर  कमाने  की

 सम्भावना  है  ।

 कौर  मद्रास  में  42  he  डुबाव  के  जहाजों  को  ठहराने  की  क्षमता  रखने  वाला

 बाहरी  बन्दरगाह  नियमित रूप  से  तेल  की  सप्लाई  करने  के  लिये  एक  तेल-घाट  का  निर्माण

 हो  रहा  इन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  होने  पर  दोनों  तेल-वाहुल  मद्रास  पत्तन  पर  आ  सकेंगे  ।

 दरभंगा  में  चीन  से  प्रशिक्षित  एजेंट

 969.  श्री  देवकी  नन्दन  पाटोदिया  :  कया  गह-किये  मंत्री  बताने  की  कृपा  करने  कि

 सरकार  का  ध्यान  10  1970  के  टाइम्स  आफ  इन्डियाਂ  में
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 प्रकाशित  इस  समाचार  की  ओर  दिल  40  ह  ह
 लाल लल

 है  कि  चान  से  ALT
 oferfor  a  एजेंट  सामरिक  महत्व

 की  सुचना  और  तसवीरें  लेने  के  लिये  दरभंगा  जिले  में  10  मील  अन्दर  तक  घुस  गये  थे  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  पास  क्या  जानकारी  है  और  घुसपैठियों को

 पकड़ना  सम्भव  क्यों  नहीं  था  ?

 प्रधान  अणुशक्ति  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा
 :

 सरकार  का  ध्यान  11-6-70  कि  10-7-70)  के  आफ  इंडियाਂ  में

 प्रकाशित  दरभंगा  में  प्रशिक्षित  एजेंटਂ  नामक  atta  से  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया  है  |

 सरकार  के  पास  अब  तक  ऐसी  कोई  सुचना  नहीं  है  ।  फिर  भी  पूछ-ताछ  जारी  है

 नक्सलवादियों  द्वारा  आग्नेय  अस्त्रों  के  प्रयोग  में  वृद्धि

 970,  श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :

 श्री  समर  गुह
 :

 क्या  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  से  केन्द्रीय  सरकार  को  मिलने  वाली  सुचना  के

 अनुसार  नक्सलवादियों  ने  परम्परागत  हथियारों  के  स्थान  पर  आधुनिक  आग्नेय  हथियारों  का

 प्रयोग  आरम्भ  कर  दिया  है  जैसा  कि  उनसे  गोला  बारूद  की  बरामद  से  पता  लगा  है  ।

 यदि  तो  नक्सलवादी  किन  साधनों  से  इन  आग्नेय  अस्त्रों  को  प्राप्त  कर  रहे

 ्  पर
 ै  और

 सरकार  ने  उन  साधनों  पर  रोक  लगाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 प्रधान  अणु  शाक्ति  गृह-किये  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इंदिरा  :

 और  .  ऐसी  कोई  सुचना  नहीं  है  ।

 राज्य  सरकार  अवैध रूप  से  रखे  गये  आग्नेयास्त्रों  तथा  विस्फोटकों  को  बरामद  करने

 के  लिए  अभियान  चला  रही  है  ।  आग्नेयास्त्रों  तथा  विस्फोटकों  के  सम्बन्ध  में  कानून  को  सख्ती  से

 लागू  करने  पर  बल  भी  दिया  जा  रहा  है  ।

 साम्प्रदायिक  संगठनों  और  नक्सलवादियों  पर  प्रतिबन्ध

 O71,  श्री  देवकी  नन्दन  पाटोदिया  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  के  साम्प्रदायिक  संगठन
 होने

 के  नाते  उस  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  बारे  में  सोच  रही  है  ;

 (@)  कया  भारत  में  साम्प्रदायिक  दलों  पर  प्रस्तावित  प्रतिबन्ध  केवल  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक
 संघ  पर  लगाने  का  विचार  है  अथवा  अन्य  संगठनों  पर  भी  और  यदि  तो  अन्य  संगठनों  के  नाम
 क्या
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 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  नक्सलवादियों  द्वारा  राष्ट्र-विरोधी  कार्यवाहियां

 करने  के  कारण  उन  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  है  ;  और

 यदि  तो  इस  दोहरी  नीति  के  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रधान  अणु  क्ति  गुहार  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इंदिरा

 से  अवैध  गतिविधियां  1967  की  परिधि  का  उचित  विस्तार

 करने  के  प्रश्न  के  समस्त  पहलुओं  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  जब  ऐसा  कोई  कानून

 मित  हो  जायगा  तो  कानून  की  आरएनटी  के  भीतर  आने  वाले  संगठनों  के  बीच  कोई  भेद-भाव  नहीं

 हो  सकेगा  ।

 श्रमिकों  पर  नक्सलवादियों  का  प्रभाव

 972,  श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह
 war नता  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  ?

 क्या  सरकार  ने  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखा  है  कि  नक्सलवादियों  का  विचार  अपना

 प्रभाव  क्षेत्र  श्रमिकों  तक  बढ़ाने  का  है  ;

 क्या  नक्सलवादियों  ने  पहिले  से  ही  इस  नये  क्षेत्र  में  काय  करना  आरम्भ कर  दिया

 है  ;  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  हैं  और  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 प्रधान  अणु  शाक्ति  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इंदिरा

 इस  सम्बंध  में  उग्रवादी  नेताओं  द्वारा  दिये  गये  उपदेशों  की  केन्द्रीय  सरकार  को  जानकारी है  ।

 और  मध्य  नागालैण्ड  की  राज्य  सरकारों

 तथा  दिल्‍ली  और  त्रिपुरा  को  छोड़कर  सभी  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  के  पास  ऐसी  कोई  सुचना  नहीं

 पंजाब  तथा  उड़ीसा  की  राज्य  सरकारों  ने  सुचित  किया है  कि  उग्रवादी  कुछ  भागे  बढ़े  हैं  ।  भास्कर

 असम  की  राज्य  सरकारों  तथा  दिल्‍ली  प्रशासन  के  पास  इस  बात  का  कोई  प्रमाण

 नहीं  हैं  कि  इस  क्षेत्र  में  उग्रवादियों  ने  कोई  उल्लेखनीय  प्रगति  की  है  ।  जम्मू  तथा

 तमिल  उत्तर  प्रदेश  तथा  परिचय  बंगाल  की  सरकारों
 तथा  त्रिपुरा

 प्रशासन  से  सुचना  अभी  प्रत्याशित  है  ।

 देश  को  आजाद  करने  के  लिये  युद्ध
 की  तैयारियां

 973,  श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया :

 श्री क०
 प्र०  fag देव  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  साम्यवादी  दल  वामपंथी )
 के  प्रवक्ता  पत्र

 के  अनुसार  सारे  भारत  में  तथा  विशेष  रूप  से  असम  तथा  उत्तर  बंगाल  में  देश

 को  आजाद  कराने  के  लिये  गुप्तरूप  से  युद्ध  की  तैयारियां कीਂ  जा  रही  हैं  ;
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 क्या  ag  भी  सच  है  कि  आजादी  के  लिये  युद्ध  की  तैयारी  चीन  के  सीधे  मार्गदर्शन  के

 भसीन  की  जा  रही  है

 यदि  तो  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 प्रधान  अणु  शक्ति  गृह  काय  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इंदिरा

 5)  ऐसे  लेख  ध्यान  में  आए  हैं  ।

 उग्रवादियों  तथा  चीन  के  बीच  सैद्धान्तिक  सम्बन्ध  मालूम  हैं  |

 अत्यधिक  सकता  बरती  जा  रही  है  और  उग्रवादियों  की  अवैध  गतिविधियों से

 निपटने  के  लिए  कानून  के  अधीन  कार्यवाही  की  जा  रही है  ।  अवैधरूप  से  रखे  गये

 गोला-बारूद  तथा  विस्फोटकों  को  बरामद  करने  के  नियमित  अभियानों  का  आयोजन  किया

 जाता  है  ।

 नक्सलवादी  पत्रिकाओं  पर  प्रतिबन्ध  लगाना

 974.  श्री  हेम  बरुआ :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नक्सलवादियों  द्वारा  प्रकाशित  तथा

 जेसी  पत्रिकाओं  पर  अब  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 प्रधान  अणु  शक्ति  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इंदिरा  गांधी )

 और  .  साम्यवादी  दल  पहले  दो  मासिक  तथा  एक

 हिक नियमित  रूप  से  प्रकाशित  कर  रहा  था  ।  बताया  जाता  है  कि  इन  पत्रिकाओं  तथा  मुद्रणालयों

 के  विरुद्ध  पुलिस  की  कार्यवाहियों  के  परिणामस्वरूप  यहं  अब  चोरी-छिपे  अनियमित  अंतरालों  में  एक

 प्रकाशन  निकाल  रहा  है  ।

 मिलों  विद्रोहियों  को  नक्सलवादियों  द्वारा  सहायता

 975.  श्री  हेम  बरुआ  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रिपुरा  भारत-पाकिस्तान  सीमा  के  साथ-साथ  क्रियाशील

 मिजो  विद्रोहियों  को  नक्सलवादियों  द्वारा  सक्रिय  सहायता  तथा  आर्थिक  सहायता  जा  रही

 है  और

 यदि  तो  मिजो  विद्रोहियों  की  गतिविधियों  को  रोकने  तथा  उनके  साथ

 वादियों  के  सम्बन्धों  को  अस्तव्यस्त  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 प्रधान  अणु  शक्ति  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री

 ‘

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी

 (=)  सरकार  को  उग्रवादियों  द्वारा  मिजो  विद्रोहियों  के  साथ स  ङ्घ  स्थापित  करने  के

 लिये  किये  गये  प्रयासों  की  जानकारी  है  ।

 कड़ी  सतकंता  बरती  जा  रही  है  ।
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 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  क्षेत्रीय  मुख्यालय  का  स्थानान्तरण

 976.  श्री  हेम  बरुआ  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैकि  सरकार  ने  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल
 क ेपूर्वी  क्षेत्रीय

 मुख्यालय
 को  रांची  से  कलकत्ता  स्थानान्तरित  करने  का  fasta  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह-कार्य
 मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों

 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  जी  श्रीमान  ।

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता
 |

 fasa  आर्थिक  विज्ञान  सम्मेलन

 977.  श्री  हेम  बरुआ  :  कया  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  ने  सोवियत  संघ  में  1970
 में

 आयोजित  विश्व  आर्थिक

 विज्ञान  सम्मेलन  में  भाग  लिया  था  ;

 कग
 क्या  किसी  संस्थान  को  इसमें  सर  ९ aa  के  लिये  सीधे  ही  निमंत्रित  किया  गया

 था  ;  और

 यदि  तो  उन  संस्थानों  तथा  उनके  प्रतिनिधियों  के  क्या  नाम  हैं  जिन्होंने  उक्त

 सम्मेलन  में  भाग  लिया  ?

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  वी०  के०  आर०  वी०  :  हां  ।  यह

 धारणा  है  कि  1970  में  रूस  के  नोवोसी  faces  में  हुई  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  माडलिंग के

 सम्बन्ध  में  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  संगोष्ठी  के  संदर्भ  में  है  ।

 नहीं  ।

 गोखले  राजनीतिक  तथा  आर्थिक-संस्थान  पूना  के  डा०  पी०  एन०  माथुर

 इसमें  सम्मिलित  हुए  थे  ।  भारत  से  केवल  वही  व्यक्ति  थे  जिन्हें  सम्मेलन  में  निमंत्रित  किया

 *' लिबरेशनਂ  मासिक  पत्र  के  परिचालन  पर  प्रतिबन्ध  लगाना

 978.  को  क०
 लकप्पा  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  साम्प्रवादी  क्रांतिकारियों  की  अखिल

 भारतीय  समन्वय  समिति  के  मासिक  पत्र  के  जनवरी  अंक  के  परिचालन  पर

 बन्ध  लगा  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 गृह-किये  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  बेमानी  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों

 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  और  .  दिल्‍ली  प्रशासन ने  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता

 की  धारा  के  अधीन  के  1970 के  अंक  की  समस्त  प्रतियां  जब्त

 करने  का  आदेश  निकाला  क्योंकि  इसमें  ऐसी  सामग्री  पाई  गई  जिसका  स्वरूप  राजद्रोहात्मक है

 और  भारतोय  दण्ड  संहिता  की  घारा  के  अधीन  दण्डनीय  है  ।

 कार्रवाई  तथा  मंगलौर  पत्तनों  का  विकास

 979.  श्री  क०  लकप्पा  :  कया  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैसुर  राज्य  स्थित  कारवाड़  तथा  मंगलौर  पत्तनों  के  विकास  के  लिये  चौथी

 योजना  में  कोई  व्यवस्था  की  गई  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या है  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  पत्तनों  में  से  किसीਂ  को  बड़ा  पत्तन  घोषित  करने  का

 नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  में  उप-सूत्रो  इकबाल  :  और

 बड़े  पत्तनों  के  अलावा  अन्य  पत्तनों  के  विकास  का  कार्यकारी  उत्तरदायित्व  सम्बन्धित  राज्य

 कारों  पर  है  ।  परन्तु  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों  को  ऐसे  मामलों  में  जहां  कहीं  आवश्यक  हो

 तकनीकी  सहायता  देती  है  और  केन्द्रीय  प्रयोजित  योजनाओं  के  लिये  ae  कालीन  ऋण  के  रूप  में

 वित्तीय  सहायता  की  व्यवस्था  करती  है  ।  मैसुर  राज्य  से  areas  पश्न  के  बारे  में  प्रस्तावों  को

 भेजने  के  लिये  अनुरोध  fear  गया  है  ।  इनकी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।  मंगलौर  के  सम्बन्ध  में

 सरकार  ने  24.30  करोड़  रुपये  की  अनुमति  लागत  पर  एक  बड़े  पत्तन  का  निर्माण  कायें  पहले

 ही  मंजूर  कर  लिया  है  ।  कार्य  पहले  ही  प्रगति  पर  है  ।

 मैसूर  राज्य  में  मंगलौर  पत्तन  पर  कार्य  पुरा  होने  के  बाद  इसे  बड़ा  पतन  घोषित

 किया  जायेगा  ।

 हिमाचल  प्रदेश  को  पुरे  राज्य  का  दर्जा  देना

 980  श्री  प्रेंम  चन्द  वर्मा  :  कया  गृह-कराये  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  को  पुरे  राज्य  का  दर्जा  देने  सम्बन्धी  लोक-सभा  में  दिये गये

 आदिवासी  के  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  तथा  वहां  के  संसत्सदस्प  हिमाचल

 प्रदेश  के  लिये  पुरे  राज्य  के  दर्जे  के  लिये  मांग  करते  आ  रहे  और  यदि  तो  इस  बारे  में

 सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  और

 क्या  इस  विषय  पर  लोक-सभा  के  इस  सत्र  में  कोई  विधेयक  पेश  किया  जायेगा  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों

 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र
 :

 से  सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  को  पुरे  राज्य

 का  दर्जा  देने  का  fata  किया  उस  निर्णय  को  कार्यरूप  देने  के  लिये  एक  विधेयक  संसद

 में  यथाशीघ्र  पुरःस्थापित  किया  जाएगा  ।
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 लिखित  उत्तर

 पेंशन  के  लिए  पर्वतीय  स्थानों  के  विकास  का  कार्यक्रम

 981.  श्री  प्रेम  चन्द  वर्मा  :  क्या  परेशान  तथा  अनैतिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ४

 क्या  हिमाचल  जम्मू  तथा  उत्तर  पश्चिम  बंगाल  तथा  अन्य

 राज्यों  के  पति  स्थानों  का  विकास  करने  के  लिये  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  और  इस

 उद्देश्य  के  लिये  केन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  कितनी-कितनी  धनराशि

 नियत  की  गई

 (@)  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  विदेशी  पर्यटकों  के  आगमन  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  तथा  वर्ष

 1970  तथा  1971  में  इसका  कितना  अनुमान

 (7)  इस  यातायात  में  अग्रेतर  वृद्धि  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 वाणिज्य  उड़ान  के  लिये  जम्बोजेंट  विमान  प्रयोग  कब  आरम्भ  होने  की  संभावना

 है  तथा  इन्हें  सेवा  में  लगाने  के  बाद  यातायात  में  होने  वाली  वृद्धि  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या

 प्रबन्ध  किये  गये  हैं  ?

 प्यारे  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  कण  ः  केन्द्रीय  सरकार  पर्यटक

 योजनायें  भौगोलिक  अथवा  क्षेत्रीय  आधार  पर  नहीं  अपितु  किलो  स्थान  के  पर्यटकों  के  लिये

 वास्तविक  अथवा  संभावित  आकर्षण  को  दृष्टि  में  रखते  ga  तैयार  व  क्रियान्वित  करती है  |

 तथापि  पर्वतीय  स्थानों  का  पर्यटन  केन्द्रों  के  रूप  में  विकास  करने  के  लिये  चौथी  योजना  में

 निम्नलिखित  कार्यक्रम  शामिल  किया  गया  है  :

 I,  हिमाचल  प्रदेश

 कुल्लू-मनाली  क्षेत्र  और  गोविन्द  सागर  में  पेंशन  सुविधाओं  का  विकास  i  हिमाचल  प्रदेश

 में  एक  युवा  होस्टल  के  निर्माण  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 11.  जम्मू  और  काश्मीर

 गुलचीं  में  एक  हिम-क्रोधी  परियोजना  पर  काम  चल  रहा  है  ।  श्रीनगर  में  एक

 प्रकाशਂ  प्रदान  का  आयोजन  किया  जा  रहा है
 ।  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  का  वहां  100

 कमरों  वाले  एक  होटल  के  निर्माण  का  भी  प्रस्ताव है  ।  गर्म  म
 माणा

 प  धपा
 ए

 टाप  में  एक  युवा  होस्टल  के

 निर्माण  का  प्रस्ताव  है  ।  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ं  Na  एक  मोटल  का  पहले  से  ही  निर्माण

 चल  रहा  है  ।

 111,  उत्तर  प्रदेश

 नैनीताल  में  एक  युवा  होस्टल  खोलने  की  संभावना  1.0
 ष  |

 IV.  परिचय  बंगाल

 दार्जिलिंग  जिले  में  एक  युवा  होस्टल  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा

 प्रस्तुत  किया  गया  सिक्कम  में  सिंगला  बाजार  से  जोर थांग  तक  हवाई  रज्जु मागं  बनाने  का  एक
 प्रस्ताव  भी  विचाराधीन  है  ।
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 Written  Answers  Sravana  9,  1892  (Saka)

 पिछले  दो  वर्षों  तथा  एवं  1971  में  विदेशी  पर्यटकों की  संख्या में

 निम्नलिखित  वास्तविक  अनुमानित  वृद्धि  हुई  है  :

 ec
 aq  आने  वाले  पटकों की को  संख्या  विधि  का  प्रतिदिन

 1968  1,88,820  5.2  प्र ०  ना  वास्तविक

 1969  सता ८ o 244,72  29.6  प्र०  च्चा  वास्तविक
 +

 1970  281,000  15  दर्द

 1971  3,24,000  15  Jo  वा०  1
 अनुमान  नित

 एक  विवरण  अनुबंध  कप  के  रूप  में  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये

 संख्या  एल०  टी ०  3809/70.1]

 भारत  में  से  होकर  गुजरने  वाली  प्रथम  जम्बो  जट  उड़ान  के  1970  के  अन्त  तक

 दिल्‍ली  विमान  क्षेत्र  पर  उतरने  की  संभावना  बम्बई  विमान  क्षेत्र  से  एयर-इंडिया  द्वारा

 पश्चिम  के  लिये  अपनी  जम्बो  जेट  सेवाओं  को  अप्रैल  1971  के  आस  पास  प्रारम्भ  करने  की

 संभावना  है  ।  आने  और  जाने  वाले  यात्रियों  के  लिये  सामान  प्रबन्धक  की  यान्त्रिक

 वायु  चलसोपानों  उच्चालित्रों  और  विशाल  विश्वास-कक्षों  की

 व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  fest  और  मद्रास  के  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  क्षेत्रों  पर

 आप्रवासन  एवं  सीमा-शुल्क  के  शीघ्र  निपटारे  के  लिये  अधिक  काउंटरों  की  व्यवस्था

 को  जा  रही  है  ।  यात्री  यातायात  में  होने  वाली  स्वतोमुखीं  वुद्धि  की  आवश्यकता  पूर्ति  के

 उद्देश्य  से  विमान  टर्मिनल  भवनों  का  विस्तार  किया  जा  रहा  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  क्षेत्रों  पर

 नये  टर्मिनल  काम्प्लेक्स ों  के  निर्माण  की  योजनायें  भी  बनाई  जा  रही  हैं  ।

 अराजपत्रित  अधिकारियों  को  हड़ताल  के  कारण  हिमाचल  प्रदेश  के  बन

 विभाग  को  हुई  हानि

 982.  श्री  प्रेम  चन्द  वर्मा  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  उनको  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हिमाचल  प्रदेश  के  बत  मंत्री  के  इस  आद्य

 के  वक्तव्य का  पता  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  अराजपत्रित  अधिकारियों  की  हड़ताल  के  कारण

 हिमाचल  प्रदेश  के  वन  विभाग  को  50  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  से  हानि  के  अनुमान
 के

 बारे

 में  ब्योरा  मांगा  है  और  यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया  है  ;  और

 यदि  यह  हानि  एक  करोड़  रुपये  से  अधिक  सिद्ध  नहीं  हुई  तो  क्या  संबंधित

 कारियों  की  गलत  बयानी  के  कारण  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  जायेगी  ?

 गह-किये  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों

 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  सूचित  किया

 है  कि  प्रदेश  में  ग्रीष्म  ऋतु  के  दौरान  दावानल  एक  सामान्य  वार्षिक  लक्षण  है  ।  इस  वर्ष

 धारण  गम  मौसम  तथा  लम्बे  सुखे  के  कारण  दावानलों  की  संख्या  अपवादस्वरूप  अधिक  रही  |

 19  मई  1970  को  मध्य  प्रदेश  के  बन  मंत्री  ने  अग्निकाण्ड  से  वनों  को  बचाने  के  लिये  लोगों  से
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 लिखित  उत्तर 31  1970

 अपील  करते  हुये  एक  वक्तव्य  दिया  जिसे  मोटे  तथा  सहज  अनुमानों  के  अनुसार  50  करोड़

 रपये  की  हानि  में  आंका  गया  ।  दावानल  के  कारण  हुई  हानि  के  सही-सही  निर्धारण  के  लिये

 विस्तृत  व  सावधानीपूर्वक  अध्ययन  की  आवश्यकता  पड़ेगी  ।  इस  वक्तव्य  ने  जनता  के  सहयोग

 प्राप्त  करने  के  अपने  उद्देश्य  को  प्राप्त  किया  तथा  कुछ  अराजपत्रित  हड़ताली  अधिकारियों  ने  भी

 अनुग्रह पू वक  प्रतिक्रिया  दिखाई  और  अग्नि  बुझाने  में  सहायता  की  ।  हमने  इन  दावानलों  से  हुई

 हानि  के  सम्बन्ध  में  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  से  कोई  विस्तृत  पुछताछ  नहीं  की  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  के  सकल  अध्यापकों  के  लिये  संशोधित  वेतनमान

 983,  श्री  प्रेम  चन्द  वर्मा  :

 श्री हेम  राज  :

 क्या  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  के  स्कूलों  तथा

 कालेजों  a  अध्यापकों  के  लिये  पंजाब  में  लागु  वेतनमानों  की  सिफारिश  की  थी  ;

 यदि  तो  भारत  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  तथा  इस  मामले  को  इतने

 लम्बे  समय  तक  लटकाये  रखने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  जब  1,  1968  से  हिमाचल  प्रदेश  के  नान-कमीशंड

 अधिकारियों  को  पंजाब  में  लागू  वेतन  मान  देने  का  निर्णय  27  1970  को  किया  गया  था

 तब  अध्यापकों  को  भी  नये  वेतनमान  1  1966  के  स्थान  पर  1  1968  से  देने

 का  निर्णय  किया  गया  था  यदि  तो  ऐसा  क्यों  किया  गया  था  जबकि  1  1966  से

 थे  वेतनमान  पाने  का  दावा  न्यायोचित  है  ;  और

 क्या  सरकार  हिमाचल  प्रदेश  के  ena  व  कालेजों  के  अध्यापकों  को

 1966  से  पंजाब  में  लागू  वेतनमान  देने  के  मामले  पर  विचार  यदि  तो  कब  और  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भक्त  :  से

 || आवश्यक  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  शीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 — जयन्ती  दिमाग  कम्पनी  के  भूतपूर्व  प्रबन्ध  निदेशक  डा०  धर्म  पजा  से  बकाया

 धनराशि  की  वसूली

 984,  श्री  प्रेमचन्द  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 जयन्ती  शिपिंग  कम्पनी  की  आस्तियों  तथा  दायित्वों  के  बारे  में  नवीनतम  स्थिति

 क्या  हैं  जिसकी  निधि  का  डा०  धर्मे  तेजा  ने  दु विनियोग  किया  था  ;

 सरकार  ने  उनके  विरुद्ध  दीवानी  मामलों  के  निर्णय  के  बाद  डा०  धर्म  तेजा  से ह

 धनराशि  की  वसूली  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  है  उनके  विरुद्ध  हुई  डिग्री  का  कितना

 रुपया  उनसे  वसूल  कर  लिया  है  ;  और
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 Written  Answers  July  31,  1970

 जयन्ती  शिपिंग  कम्पनी  इस  समय  किस  रूप  में  चल  रही  उसकी  ओर  कितना

 ऋण  है  तथा  सरकार  द्वारा  लगाये  गये  धन  का  कितने  प्रतिशत  भाग  aga  क्या  जा

 चुका है  ?

 संसदीय  और  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  ः  जयन्ती  शिपिंग

 कम्पनी  की  आस्तियां  तथा  दायित्व  डा०  तेजा  तथा  दूसरों  से  धन  की  वसूली  के  लिये  निलम्बित

 दीवानी  मामलों  पर  निर्णय  हो  जाने  पर  और  इन  राशियों  की  वसूली  के  मामलों  के  तय  हो  जाने

 के  बाद  ही  अभिनिर्मित  किये  जा  सकते  हैं  परन्तु  कम्पनी  नये  प्रबन्ध  के  अन्तर्गत  लाभदायक  रूप  से

 चलाई  जा  रही  है  ।

 अभी  तक  डा०  तेजा  के  विरुद्ध  दो  एक  15.66  लाख  रु०  और  व्याज  के

 लिये  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  से  और  दूसरी  82.94  लाख  रु०  और  ब्याज  के  लिए  बम्बई  उच्च

 न्यायालय  से  प्राप्त  की  गई  नया  प्रबन्ध  इन  डिक्री  वाली  राशियों  की  वसूली  के  लिये  डा०

 तेजा  के  देयर  जिनका  मूल्य  2,12,47,200  रुपया  है  जो  भारत  में  उनकी  ज्ञात  परिसम्पति है

 के  बिक्री  के  वसूल  करने  के  लिये  कदम  उठा  रहा  है  ।  परन्तु  डा०  तेजा  पर  2,23,45,  139  रु०

 आयकर  बकाया  है  जिसका  जयन्ती  के  दावे  के  ऊपर  प्राथमिकता  है  ।  इस  लिये  शेयरों  की  बिक्री

 से  प्राप्ति  पहले  आयकर  दावे  को  पुरा  करने  की  ओर  दिया  जायेगा  ।  दीवानी  मामलों  के  अलावा

 निम्नलिखित  रकम  डा०  तेजा  से  पहले  aga  कर  ली  गई  है  :

 (1)  स्टेट  बैंक  आफ  इंडिया  लन्दन  में  डा०  तेजा  के  खाते  में  पड़ी  रकम  310713-

 5-6  पो०

 (2)  46383.70  रु०  डा०  तेजा  के  दो  लेट  मोटर  कार  की  बिक्री  से  ।

 कम्पनी  अब  जयन्ती  शिपिंग  कम्पनी  1966  के

 अन्तर्गत  नियुक्त  बोर्ड  साफ  कन्ट्रोल  द्वारा  चलाई  जा  रही  हैं  और  शिपिंग  कारपोरेशन  आफ

 इंडिया  प्रबन्ध  एजेन्ट  के  तौर  पर  प्रबन्ध  चला  रही  है  ।  सरकार  द्वारा  इस  कम्पनी  में  कोई  धन

 नहीं  लगाया  गया  है  ।  परन्तु  सरकार  ने  28.00  करोड़  रुपये  का  ऋणਂ  मंजूर  किया  है  जिसमें

 से  22,90,28,564  रु०  अब  तक  दिये  जा  चुके  हैं  और  कम्पनी  से  देय  अब  तक  कीਂ  अदायगी  की

 रकम  अर्थात  4,82,66,160  रु०  पुरी  तौर से  दिया  जा  चुका है  और  ag  दिये गये  ऋण

 का  21  प्रतिशत  आता हैं  ।  कम्पनी  के  पास  इस  समय  18,07,62,404  ar  अधिशेष  है

 जिसे  सरकार  को  निर्दिष्ट  किस्तों  में  दिया  जाना है  ।

 साम्प्रदायिक  ant  की  सम्भावना  वाले  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  रिवेंज  पुलिस

 को  तनाव  करना

 985,  डा०  राम  सुलग  सिह :
 डा०  सुशीला  तैयार  :

 कया  गृह-किये  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 साम्प्रदायिक  दंगों  की  सम्भावना  वाले  क्षेत्रों  में  शान्ति  बनाये  रखने  लिये

 राज्यों  की  सहायतार्थ  वहां  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  को  तैनात  करने  के  लिये  तत्कालीन
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 ne  rey
 9  1  0  92  लिखित  उत्तर

 गृह-कार्य  मंत्री  के  प्रस्ताव  के  उत्तर  किन  किन  राज्यों  ने  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार

 किया  ;

 श क्या  ऐसी  सहायता  का  प्रस्ताव  राज्यों  में  पुलिस  की  अन्य  प्त  संख्या  और  या  उसकी

 अयोग्यता  अथवा  किसी  अन्य  कारण  से  किया  गया  था  ;  और

 क्या  केन्द्रीय  ford  पुलिस  की  टुकड़ियों  को  प्रत्येक  राज्य  में  उपयुक्त  स्थानों  पर

 रखा  जा  रहा  है  ताकि  उन्हें  आवश्यकता  के  समय  तुरन्त  ही  तैनात  किया  जा  सके  |

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों  में

 राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  साम्प्रदायिक  समस्या  पर  विचार-विमर्श  करने  के

 लिये  कुछ  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  दिल्‍ली  में  23  1970  को  हुई  बैठक  में  ag  महसुस  किया  गया

 कि  देश  में  साम्प्रदायिकता  की  दृष्टि  से  नाजुक  क्षेत्रों  पर  विशेष  cara  दिया  जाना  चाहिये  ।

 पिछले  लगभग  3  वर्षों  में  देश  में  साम्प्रदायिक  हिसा का  अध्ययन  किया  गया  है  और  उनके  परिणाम

 राज्य  सरकारों  को  सुचित  कर  दिये  गये  हैं  ।  उनसे  विशेष  रूप  से  नाजुक  क्षेत्रों  का
 पता  लगाने

 के  लिये  अपने  राज्यों  के  सम्बध  में  ऐसे  अध्ययन  करने  का  अनुरोध  गया  है  ।  उन्हें  यह

 बतला  दिया  गया  है  कि  उनके  निष्कर्षों  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सरकार  भी  विचार  करेगी  कि

 आसूचना  के  मामले  में  तथा  केन्द्रीय  रिजवी  पुलिस  रक्षित  सैन्य  के  स्थान  के  बारे  में  आगे  क्या

 कार्यवाही  करनी  आवश्यक  है  ताकि  साम्प्रदायिक  समस्या  से  निपटने  में  राज्य  प्राधिकारियों  को

 अधिकतम  सहायता  दी  जा  सके  |

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  भर्ती  के  स्तर  में  गिरावट

 986.  श्री  क०  fro  मधुकर  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  नियमित  रूप  से  भर्ती  होने  वालों

 के  स्तर  में  गत  कई  वर्षों  से  बड़ी  गिरावट  आ  रही  है  जैसा  कि  प्राक्कलन  समिति  के  सामने

 कार्य  मंत्रालय  ने  स्वीकार  किया  है  तथा  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  के  समक्ष  दिये  गये  साक्ष्य  में

 भी  उनका  सत्यापन  किया  गया है  ;  भर

 यदि  तो  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  अधिक  प्रतिभाशाली  व्यक्तियों  को

 आकर्षित  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  लिये  होनहार  युवा  स्नातकों  की  उपलब्धता  के  बारे  में  सरकार  द्वारा

 किये  गये  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  इत्यादि  की  परीक्षा  में  बैठने

 वाले  प्रथम  श्रेणी  के  स्नातकों  की  संख्या  में  धीरे-धीरे  गिरावट  हो  रही  है  ।  यह  गिरावट  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  में  भरती  किये  गये  अधिकारियों  में  भी  दिखाई  देती  है  ।

 प्रतिभाशाली  व्यक्तियों  के  सेवा  से  आकर्षित  न  होने  के  कारण  सेवा  में  विशेषतः

 आरम्भ  के  वर्षों  में  अनाकषंण  पारिश्रमिक  तथा  प्रोन्नति  के  अवसर  हो  सकते  हैं  ।  सेवा  को  अधिक

 आकर्षक  बनाने  के  लिये  सेवा  वेतन  ढांचे  में  संशोधन  करना  अनिवार्य  होगा  और  यह  प्रश्न  वेतन
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 आयोग  के  विचाराधीन  है  ।  इसी  बीच  राज्य  सरकारों  को  उन  अधिकारियों  जो  उप-मण्डल

 अधिकारियों  के  रूप  में  नियुक्त  किये  जाते  निःशुल्क  आवास  तथा  जिलाधीश  /  कलक्टर  के  रूप

 में  नियुक्त  किये  गये  अधिकारियों  को  निशुल्क  मकान  अथवा  उसके
 स्थान  पर

 200  रु०

 विद्वेष  वेतन  जैसी  सुविधाएं  प्रदान  करने  पर  विचार  करने  का  सुझाव  दिया
 गया  है  |

 प्रोन्नति  के  मामले  में  विभिन्न  संवर्गों  में  अवरोध  को  दूर  करने  की  दृष्टि  से  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  प्रवरण  श्रेणी  पदों  की  संख्या  के  लिये  न्यूनतम  सीमा  को  बढ़ाकर  राज्य  के  अधीन

 वरिष्ठ  ड्यूटी  पदों  का  प्रतिशत  5  से  15  किया  जा  रहा  है  ।

 सेवा  में  अपेक्षाकृत  अधिक  प्रतिभाशाली  व्यवसायों  को

 आकर्षित  करने  के  लिये  उपाय

 987,  श्री  क०  fo  मधकर  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  वर्ष  gd  भारतीय  प्रशासन  सेवा
 में

 अपेक्षाकृत  अधिक

 प्रतिभाशाली  व्यक्तियों  को  आकर्षित  करने  के  लिये  मंडलीय  आयुक्त  सरकार  के  संयुक्त

 सचिव  की  श्रेणी  वेतनमान  2,250  रुपये  से  बढ़ाकर  2,500-2,700  रुपये  कर  दिया

 गया  था  परन्तु  यह  निष्फल  सिद्ध  हुआ  क्योंकि  भारतीय  प्रशासन  सेवा  में  नये  भम्यर्थी  इस  श्रेणी

 में  कम  से  कम  20  ag  की  सेवा  करने  से  पुर्व  नहीं  आ  सकते  हैं

 क्या  इस  अनुभव  के  बाद  भी  सरकार  हाल  ही  में  उसी  आधार  पर  सेलेक्शन  हज़रत

 के  पदों  1800-2000)  को  5  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  15  प्रतिशत  कर  दिया है  किन्तु

 इस  मामले  में  भी  नए  अभ्यर्थियों  को  यह  ग्रेड  लेने  के  लिये  कम  से  कम  16  वर्ष  प्रतीक्षा  करनी

 पड़ती  है  ;  और

 यदि  तो  नया  इससे  केवल  उच्च  श्रेणी  के  अधिकारियों  को  लाभ  नहीं  होगा

 और  नए  अभ्यर्थियों  की  योग्यता  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  क्योंकि  प्रतिभाशाली  व्यक्तियों  को

 इतनी  लम्बी  अवधि  तक  प्रतीक्षा  करने  का  धैर्य  नहीं  होता  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  डिवीजनल  कमिश्नर

 का  वेतनमान  सरकार  के  संयुक्त  सचिव  के  पद  पहली  1965  से  पद  की

 जिम्मेदारियां  बढ़ने  के  कारण  2,250  रुपये  के  निश्चित  वेतन  से  बढ़ाकर  2500-125/2-2750

 रु०  कर  दिया  गया  था  ॥

 और  (7).  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  विभिन्‍न  संवर्गों  में  अवरोध  को  दूर  करने

 भर  विभिन्‍न  राज्यों  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  के  पदोन्नति  के  अवसर  को  समान

 करने  के  लिये  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  प्रवरण  ग्रेड  (1800-2000  में  पदों  की  संख्या

 5  प्रतिश्त  से  बढ़ाकर  15  प्रतिशत  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।  चूंकि  अवरोध  को  दूर  करने

 तथा  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  अधिकारियों  की  पदोन्नति  के  अवसरों  को  उन्नत  करने  के  लिये

 ये  उपाय  किये  गये  इनका  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  भर्ती  होने  वाले  व्यक्तियों  की  कोटि  से

 सीधा  सम्बन्ध  न  होते  हुये  भी  उस  पर  कुछ  प्रभाव  पड़ेगा  |
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 केन्द्र  राज्य  सम्बन्धों  के  बारे  में  अध्ययन  दल  की  सिफारिशें

 988.  श्री  wo  मि०  मधुकर  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  यह  सच  है  कि  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  के  बारे  में  गठित  अध्ययन  दल  ने  प्रथम  तथा

 उच्च  द्वितीय  श्रेणी  के  स्नातकों  के  लिये  भारतीय  प्रशासन  के  सेवा  की  एक  विद्वेष  परीक्षा  की

 सिफारिश  की  थी  ;

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उस  अध्ययन  दल  ने  यह  भी  सिफारिश  की  थी  कि  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  में  से  अल्प  सेवा  कमीशन  प्राप्त  अधिकारियों  के  लिये  20  प्रतिशत  के  आरक्षण  को

 समाप्त  कर  दिया  जाये  क्योंकि  उनमें  से  अधिकांश  योग्यता  में  अपेक्षाकृत  कम  हैं
 तथा  दोषपूर्ण

 आरक्षण  व्यवस्था  के  कारण  भारतीय  प्रशासनिक  के  सेवा  में  लिये  जाते  थे  ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  अभी  तक  यह  योजना  समाप्त  क्यों  नहीं  की  है  ?

 गृह काय  मंत्रालय  में
 राज्य

 मंत्री  राम  निवास  :  जी  श्रीमान  ।

 अध्ययन  दल  की  सिफारिश  में  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  द्वारा  यह  संशोधन  किया

 गया  है  कि  गैर-तकनीकी  सेवाओं  के  लिये  प्रथम  श्रेणी  के  स्नातकों  की  एक  विशेष

 योगिता  परीक्षा  ली  जानी  चाहिये  ।  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की  एक  सिफारिश  की  जांच  की

 जा  रही है

 अध्ययन  दल  ने  सिफारि दा  की  थी  कि  अल्प  सेवा  कमीशन  प्राप्त  अधिकारियों  के

 लिये  20  प्रतिशत  रिक्तियों  का  आरक्षण  या  तो  समाप्त  कर  दिया  जाय  या  उसे  कम  कर  10

 प्रतिशत  कर  दिया  जाय  ।

 चूंकि  आरक्षण  1966  की  परीक्षा  से  आरम्भ  होने  वाले  केवल  5  वर्ष  की  अवधि  के

 लिये  है  अतः  उसे  समाप्त  न  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।

 बम्बई  फ्लाइंग  क्लब  के  प्रशिक्षण  विमान  का  दुघर्टनाग्रस्त  हो  जाना

 989,  श्री  देवीन्द्र  सिंह  गार्चा  :

 श्री  मणि  भाई  ज़०  पटेल  :

 क्या  पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  फ्लाइंग  क्लब  ar  प्रशिक्षण  विमान  8  1970  की

 रात्रि  को  बम्बई  से  80  मील  दूर  दुर्घटना-ग्रस्त  हो  गया  था
 जिसमें  मुख्य  प्रशिक्षण  चालक  और

 एक  प्रशिक्षणार्थी  मारे  गये  थे  ;

 यदि  तो  क्या  इस  दुर्घटना  के  कारणों  को  जानने  के  लिये  जांच  कार्यवाही  की

 गई  थी  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?
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 quad  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  कर्ण  fag)  :  हां

 और  दुर्घटना  की  नागर  विमानन  विभाग  के  एक  अधिकारी  द्वारा  जांच  की

 जा  रही  है  ।

 तिरुपति  में  हवाई  अड्डा

 990.  श्री  देवीन्द्र  सिंह  पार्चा :

 श्री  सभी  भाई  जे०  पटेल  :

 क्या  पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  तिरुपति  के  स्थान  पर  एक  नये  अवाई  अडडे  के  बारे  में  परियोजना

 प्रतिवेदन  तेयार  हो  गया है  ;

 यदि  तो  इस  पर  निर्माण  कार्य  कब  तक  आरम्भ  हो  जायेगा  |

 यह  हवाई  अड्डा  उड़ानों  के  लिये  कब  तक  तैयार  हो  जायेगा  ;  और

 इस  पर  कितनी  लागत  आयेगी  ?

 पेंशन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  कर्ण  fag)  :  हां  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  प्राक्कलन  का  विस्तृत  ब्योरा  तैयार  किया  जा

 रहा  है  तथा  निर्माण  कार्य  के  इससे  सम्बन्धित  नियम  विषयक  औपचारिकताओं  के  पूरा

 हो  जाने  पर  प्रारम्भ  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 अभी  इस  स्थिति  अवाई  अड्डे  के  परिचालन  के  लिये  तैयार  हो  जाने  की  तारीख

 देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 सरकार  ने  इस  परियोजना  के  लिये  प्रशासकीय  अनुमति  प्रदान  कर  दी  हैं  तथा

 इसके  लिये  33,  83,150  रुपये  के  अनुमानित  ब्यय  की  मंजूरी  दे  दी  है  ।

 सीमा  सुरक्षा  दल  और  पर्वों  पाकिस्तान  राइफल्स  के  सैनिकों  के  मध्य  भिड़न्त

 991.  श्री  देवीन्द्र  fag  गार्चा  :

 श्री  मणि  भाई  जे०  पटेल  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  9  1970  को  उत्तरी  बंगाल  पूर्वी  पाकिस्तान  सीमा  पर

 पश्चिमी  दिनाजपुर  जिले  में  सिधाई  बाहरी  चौकी  के  निकट  सीमा  सुरक्षा  दल  ate  पूर्वी  पाकिस्तान

 राइफल्स  के  मध्य  गोलीबारी  हुई  थी  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ;

 क्या  यह  भी  सच
 है

 कि  पाकिस्तान  सैनिक  सीमा  सुरक्षा  दल  के  दो  जवानों  को

 पकड़  कर  ले  गये  हैं  ;  और

 यदि  तो  उनको  वापस  लेने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा

 करने  का  विचार  है  ?
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 9  1892
 लिखित

 उत्तर

 प्रधान  अणुशक्ति  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इंदिरा
 :

 से  9  जून  1970  को  ऐसी  कोई  घटना  नहीं  हुई  ।  किन्तु  10  1970

 को  लगभग  12.30  बजे  सीमा  सुरक्षा  दल  के  7  कर्मचारी  पूर्वी  पाकिस्तान  राइफल्स
 के

 कर्मचारियों

 के  साथ  भारतीय  भूमि  में  वेस्ट  दिनाजपुर  जिले  के  हिली  पुलिस  थाने  के  अंतगर्त  दुमकल  में  उसਂ

 क्षेत्र  की  कुछ  भूमि  में  खेती  करने  के  अधिकार  के  बारे  में  भारतीय  तथा  पाकिस्तानी  राष्ट्रिकों

 बीच  एक  विवाद  को  हल  करने  के  लिये  एक  बैठक  कर  रहे  थे  ।  अचानक  तथा  किसी  प्रकार  की

 बना  उकसाहट  के  पूर्वी  पाकिस्तान  के  दल  ने  अन्य  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक ों  की  सहायता  जो  उसके

 साथ  आये  सीमा  सुरक्षा  दल  के  क्यारियों  पर  आक्रमण  कर  दिया  और  उनमें  से  दो  एक

 हेड  कांस्टेबल  तथा  एक  अन्य  कांस्टेबल  को  सीमा  के  पार  पाकिस्तान  को  खींच  ले  गये  |

 पाकिस्तान  दल  अपने  साथ  भारतीय  सीमा  सुरक्षा  दल  की  टीम  के  गोला  बारूद  सहित  4

 राइफलें  तथा  एक  स्टेनगन  भी  उठा  ले  गया  ।  इस  मुठभेड़  में  सीमा  सुरक्षा  दल  की  पार्टी  को  गर्मी

 करने  के  अलावा  पूर्वी  पाकिस्तान  राइफल्स  की  टीम  ने  गोली  भी  चलाई  और  सीमा  सुरक्षा  दल  के

 एक  कमेंट्री  को  बन्दूक  की  गोली  से  घायल  भी  किया  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  तथा  सीमा  सुरक्षा  दल  द्वारा  पाकिस्तान  में  अपने  समकक्ष  स्तरों

 पर  कड़े  विरोध-पत्र  भेजे  गये  ।  परराष्ट्र  मंत्रालय  ने  भी  भारतीय  सीमा  सुरक्षा  दल  के  कर्मचारियों

 पर  आक्रमण  के  विरुद्ध  भारत  में  पाकिस्तान  के  उच्च  आयुक्त  को  केन्द्रीय  सरकार  के  स्तर  पर  एक

 विरोध-पत्र  दिया  और  भारतीय  कर्मचारियों  को  अपने  हथियारों  और  गोला  बारूद  के  साथ  तत्काल

 मुक्त  करने  की  मांग  की  ।  पाकिस्तान  सरकार  से  अभी  तक  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 दिल्‍ली  में  पर  प्रतिबन्ध

 992,  श्री  श्रीचन्द्र  गोयल  :  श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :

 श्री  शिव  चन्द्र झा  :  श्री  चन्द्र  दौर  fag  :

 कया  गृह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  सार्वजनिक  स्थानों  पर  पांच  या  इससे  अधिक  लोगों  द्वारा  हड़ीला  पर

 प्रतिबंध  लगाने  इस  उद्देश्य  के  लिये  aa  प्रथम  दिल्‍ली  नगर  को  ही  चुने  जाने  के  क्या

 कारण हैं  ;

 कया  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  गत  तीन  वर्षों  में  कोई  साम्प्रदायिक  yrs ac  1  नहीं  हुई
 है  ;  और

 क्या  खेल-कूद  तथा  सामूहिक  गान  भी  के  अंतर्गत  आते  हैं  ?

 प्रधान  अणुशक्ति  गृह-कार्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा  :

 ag  सूचना  मिलने  पर  कि  किसी  धार्मिक  वर्ग  अथवा  समुदाय  के  सदस्यों  द्वारा  शारी  रिक
 दलों  के  आयोजन  से  देवा  के  कुछ  भागों  में  साम्प्रदायिक  उपद्रव  द्वारा  दिल्‍ली  में  उत्पन्न  तनाव  में

 वृद्धि  होने  की  आशंका  जिला  मजिस्ट्रेट  ने  25  जून  1970  को  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  घारा  144

 के  अधीन  एक  आदेश  जारी  किया  है  ।

 सांप्रदायिक  तनाव  की  कुछ  मामूली  घटनाएं  तथा  मामले  हुये  हैं  ।
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 Written  Answers  Sravana  9,  1892  (Saka)

 जिला  मजिस्ट्रेट  के  आदेश  में  जैसा  कहा  गया  उक्त  निषेधाज्ञा  पांच  या  पांच
 से

 अधिक  व्यक्तियों  के  किसी  जमाव  द्वारा  सार्वजनिक  स्थान  पर  अथवा

 ऐसे  स्थल  जहां  जनता  के  लोगों  को  पहुंचने  का  अधिकार  ऐसी  शारीरिक

 feat  के  आयोजन  पर  लागु  होती  है  जो  चाहे  वर्दी  में  हों  अथवा  बिना  वर्दी  के  और  चाहे  लाठियों

 अथवा  किसी  अन्य  हथियार  अथवा  किसी  हथियार  की  तरह  दिखाई  देने  वाले  किसी  card  के  साथ

 अथवा  इनके  बिना  हो  ।  यह  ॒  निषेधाज्ञा  प्रतिरक्षा  पुलिस  इत्यादि  के  सदस्यों  तथा  स्कूलों

 अथवा  कालेजों  के  छात्रों  जिनके  लिये  अपने  शैक्षिक  पाठ्यक्रम  के  भाग  के  रूप  में  ऐसा  प्रशिक्षण

 पाना  अपेक्षित  होता  है  तथा  व्यायामदयील  तथा  खेल-कूद  संगठनों  के  सदस्यों  पर  लागू  नहीं

 होती  है  ।

 संघ  राज्य  क्षेत्र  चंडीगढ  के  कमंचारियों  को  पंजाब  के  वेतनमानों  का  लाभ

 993,  श्री  श्रीचन्द्र  गोयल  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  राज्य  क्षेत्र  चंडीगढ़  के  कुछ  ऐसे  कमंचारी  भी  हैं  जिन्हें  पंजाब
 में  लागू

 वेतनमानों  का  लाभ  नहीं  दिया  गया है  ;

 (a)  यदि  तो  उनकी  संख्या  क्या  है  तथा  SQ
 =z:

 यह  लाभ  न  देने  के  कया  कारण

 हैं  ;  और

 उन  कर्मचारियों  की  भावनाओं  तथा  भावइयकताओं  को  पुरा  करने  के  लिये

 सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  बेमानी  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों

 में  राज्य  मंत्री  (at  कृष्ण  चन्द्र  से  चंडीगढ़  संघ  राज्य  क्षेत्र
 के

 सभी

 चारियों  को  1-2-1968  से  पंजाब  के  संशोधित  वेतनमान  दिये  गये  हैं  ।  किन्तु  लगभग  629

 कर्मचारी  ऐसे  हैं  जो  ऐसे  पद  धारण  किये  हुये  हैं  जिनके  तदनुरूप  कोई  पद  पंजाब  सरकार  कें

 अधीन  नहीं  हैं  ।  चंडीगढ़  प्रशासन  उनके  वेतनमानों  के  पुनरीक्षण  के  प्रयोजन  के  लिये  पंजाब

 सरकार  के  अधीन  समान  कर्तव्यों  तथा  उत्तरदायित्वों  वाले  पदों  के  साथ  इन  पदों  का  समीकरण

 करने  के  लिये  प्रस्ताव  तैयार  कर  रहा  है  |

 हिमाचल  प्रदेश  के  अराजपत्रित  अधिकारियों  की  मांगें

 994.  श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  अराजपत्रित  कर्मचारियों  ने  मांग  की  है  कि  उनकी  हड़ताल

 की  अवधि  को  विशेष  अवकाश  अवधि  माना  जाये  ;

 यदि  तो  उनकी  इस  मांग  के  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  कर्मचारियों  की  ओर  से  कोई  ऐसी  मांग  या  ऐसा  कोई  मामला

 है  जो  अभी  तक  तय  नहीं  किया  गया  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?
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 31  1970
 लिखित

 उत्तर

 गुह-कार्य  मन्त्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसन्धान

 विभागों  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र
 :  जी  श्रीमान

 |

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  उनकी  प्रतिक्रिया  aaa  नहीं  है  |

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  सूचना  दी  हैं  कि  जहां  तक  उनका  सम्बन्ध  है  हड़ताल

 की  अवधि  के  लिये  कार्येप्रभारी  तथा  अस्थायी  अराजपत्रित  कर्मचारियों  को  विशेष  छुट्टी

 के  लिये  कर्मचारियों  की  मांग  को  छोड़कर  अराजपत्रित  कर्मचारियों  का  कोई  अन्य  अथवा

 मांग  हल  होना  ष  नहीं  है  ।

 Contacts  of  Government  Employees  with  R.  S.  S.

 995.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  large  number  of  Government  emplove 40,  Ce  s  have  direct  contacts.

 with  R.  S.  S.  and  they  attend  the  R.  5.  5.  Shakhas  regularly ;

 (b)  whether  Government  have  drawn  up  a  plan  in  order  to  prevent  them  from  taking

 part  therein  ;

 (c)  ifso,  the  details  thereof  ;  and

 (d)  the  results  achieved  so  far?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  :

 (a)  No,  Sir.

 (b)  to  (d).  Instructions  were  issued  in  November,  1966,  to  the  effect  that  part  icipation  in
 the  activities  of  the  R.  S.  by  a  Government  servant  would  attract  the  provisions  of  rule  5  (1)
 of  the  C.  C.  S.  (Conduct)  Rules,  1964  and  that  any  Government  servant  who  isa  member  of,
 or  is  otherwise  associated  with,  the  R.S.S.  or  with  their  activities  is  liable  to  disciplinary  action,
 Those  instructions  have  been  reiterated.

 Appropriate  action  is  taken  by  the  Ministries/Departments  concerned  against  Government
 servants  who  come  to  notice  for  violation  of  these  instructions.

 उत्तर  प्रदेश  में  स्वायत्तशासी  पैंतीस  राज्य  बनाया  जाना

 996.  श्री  रामावतार  seat  :  श्री  चन्द्र  दौर  सिह  :

 श्री  वासुदेवन  नायर  :  श्री  जि०  सो०  बिस्वास  :

 श्री  जागेश्वर  यादव  :

 कया  गह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  दलों  के  नेताओं  ने  उत्तर  प्रदेश
 में  कुमाऊं  और

 गढ़वाल  के  आठ  जिलों  को  मिलाकर  एक  स्वायत्तशासी  राज्य  बनाने  की  मांग  की  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 गह-कार्य  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  के ०  एस०
 :  और  सरकार

 ने  वह  समाचार  देखा  है  जिसके  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  के  आठ  पहाड़ी  जिलों  का  इस  आधार  पर

 एक  स्वायत्त  राज्य  गठित  करने  के  लिये  मांग  की  गई  है  कि  पहाड़ी  क्षेत्रों
 का

 संतोषजनक  आधिक

 विकास नहीं  हुआ  है  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  एक  पर्वतीय  विकास  मण्डल  का  गठन  किया  है

 कौर  वहू  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  पर  विशेष  ध्यान  दे  रहा  है  ।

 137



 Written  Answers  July  31,  1970

 Construction  of  Bridge  over  River  Ganga  near  Patna

 997.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  foundation  of  a  road  bridge  to  be  constructed  on  the

 river  Ganga  in  Patna  has  been  laid  on  the  19th  June,  1970;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  an  expenditure  of  Rs.  23  crores  and  50  lakhs  is  likely  to

 be  incurred  thereon  ;

 (c)  ifso,  whether  the  Central  Government  are  also  prepared  to  bear  some  expenditure  on

 the  construction  of  the  bridge  and  the  amount  to  be  borne  in  this  regard  ;  and

 (d)  the  number  of  years  likely  to  be  taken  in  its  completion  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Shipping  and  Transport  (Shri  Iqbal

 Singh):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.  The  State  Government  who  are  primarily  concerned  with  this  project  have

 intimated  that  they  have  accorded  administrative  approval  to  this  project  at  an  estimated  cost  of

 Rs.  23.5  crores.

 (c)  It  has  been  agreed  to  give  a  non-plan  loan  for  meeting  50%  of  the  expenditure  on  the

 bridge  during  the  Fourth  plan  period,  subject  to  a  maximum  of  Rs.  4.5  crores.  The  State

 Government
 have  estimated  that  the  project  may  cost  Rs.  23.5  crores.

 (d)  The  requisite  information  is  being  collected  from  the  State  Government  and  will  be

 laid  on  the  Table  of  the  Sabha  in  due  course.

 Central  School  at  Samastipur

 998.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Education  and  Youth  Services
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Divisional  Superintendent’s  Office  is  located  at  Samasti-

 pur  on  the  North  Eastern  Railway,  where  thousands  of  Railway  workers  are  working  and  putting
 up;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  keeping  in  view  the  number  of  the  Railway  workers,  the

 Ministry  of  Railways  has  submitted  a  proposal  to  his  Ministry  or  to  the  Central  School  Organisa-
 tion  in  connection  with  the  setting  up  of  a  Central  School  there  ;

 (c)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 this  reo:  ard  ? (d)  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  by  Government  in  ils  C5

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Education  and  Youth  Services
 (Shri  Bhakt  Darshan):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  The  Ministry  of  Railways,  on  16-2-1970,  submitted  a  proposal  for  opening  a
 Kendriya

 Vidyalaya  at  Samastipur,  as  5,000  Railway  employees  are  residing  there  and  over  2,200  children
 of  Railway  employees  are  getting  education  in  the  existing  institutions.

 proposal  is  under  the (d)  The  tOPUsas  UDACT  Cae  consideration  of  the  Government.
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 लिखित  उत्तर 9  1892

 Laying  of  Foundation  Stone  of  a  Road  Bridge  over  Ganga  near  Patna  by
 Prime  Minister

 999,  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  isa  fact  that  on  the  19th  June,  1970,  the  Prime  Minister  had  laid  the

 foundation  stone  of  a  road  bridge  to  be  constructed  over  river  Ganga  near  Patna  ;

 (b)  ifso,  the  amount  spent  by  Government  thereon  ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  some  trees  were  cut  in  order  to  make  the  foundation

 spot  a  square  ;

 (d)  ifso,  the  number  thereof  and  the  amount  spent  thereon  ;  and.

 (e)  what  was  the  justification  of  spending  a  huge  amount  on  the  sequence  of  foundation-
 stone  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Shipping  and  Transport  (Shri  Iqbal
 Singh):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  to  (e).  The  requisite  information  is  being  collected  from  the  State  Government  and

 it  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  in  due
 course.

 दिल्‍ली  के  लिये  पुलिस  कमीशन

 1000.  श्री  म०  ला०  सोंधी  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दिलती  में  पुलिस  कमिश्नर  पद्धति  आरम्भ  करने  के
 लिये  आवश्यक

 कार्यवाही  पूरी  कर  ली  है  ;

 यदि  तो  खोसला  आयोग  के  प्रतिवेदन  की  इस  विशिष्ट  सिफारिश  को

 frag  करने  में  असाधारण  देरी  के  क्या  कारण  हैं  ;

 ay  Fey:
 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  संसद  के  लिये  निर्वा  rat

 fas  SUG  कतर १1  ने

 दिल्‍ली  में  पुलिस  कमिश्नर  पद्धति  आरम्भ  करने  का  समर्थन  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सुझाव  को  कार्यान्वित  करके  पुलिस  में  जनता  का  विश्वास  बढ़ाने

 के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  और  इलेक्ट्रोनिक्स  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभागों
 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  दिल्‍ली  में  एक  पुलिस  आयुक्त  प्रणाली

 स्थापित  करने  के  प्रदान  पर  खोसला  आयोग  की  सिफारिश  का  दिल्ली  के  तीन  संसद  सदस्यों

 जो  आयोग के  समक्ष  उपस्थित  हुये  समर्थन  किया  गया  ।  चूंकि  इस  सिफारिश  में  अनेक

 जटिल  तत्वों  की  जांच  करनी  अतः  सरकार  इस  पर  अभी  तक  विचार  कर  रही  है  ।

 139



 Sravana  9,  1892  (Saka) Calling
 Attention

 to  Matter  of  Urgent  Public  Importance
 ा

 ध्यान  आकर्षण  सुचना के  बारे  में
 Re.  CALLING  ATTENTION  (QUERY)

 शी  ही०  ato  मुखर्जी  :  मैंने  आपसे  एक  अन्य  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव

 के  विषय  में  कहा  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  दूसरे  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  चर्चा  आज  किस  प्रकार  gt  सकती  है  ?

 श्री  ही०  ato  मुकर्जी  :  यह  परिश्रमी  बंगाल  के  विषय  में  है  ।  आज  शुक्रवार है
 और  यह

 एक  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।  एक  ही  दिन  संध्या  को  दूसरे  ध्यानाकर्षण

 प्रस्ताव  के  लिये  अनुमति  देने  की  प्रक्रिया  हमारे  यहां  नहीं  है  ।

 श्री  हो०  ना०  मुकर्जी  :  ऐसा  कई  बार  हुआ  dt  यह  आश्चर्यजनक  बात  है  कि
 आप

 तथ्यों  के  विरुद्ध  बात  कहते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  एक  ही  दिन  में  पहले  कभी  दो  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  वाद-विवाद

 हुआ  है  ?

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :  कई  बार  ऐसा  हुआ  है  ।  एक  पर  चर्चा  निर्धारित  समय
 पर हुई

 है  और  gat  पर  मध्याह्न  पश्चात्  ।  यह  बंगाल  के  विषय  में  एक  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।  सरकार

 को  अपने  विचार  व्यक्त  करने  चाहिये  ।  उन्हें  संसद  को  बताना  चाहिये  कि  वे  क्या  कार्यवाही

 करने  जा  रहे  हैं  ।  बंगाल  में  शीघ्र  चुनाव  कराने  की  घोषणा  नहीं  की  जा  रही है
 ।  इससे  दूसरे

 दलों  की  बडी  विचित्र  स्थिति

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  FUBLIC  IMPORTANCE

 भारतीय  aa  में  पाकिस्तानी  fama  का  कथित  अतिक्रमण

 श्री  बलराज  मधोक  मैं  प्रतिरक्षा-मंत्री  का  ध्यान  निम्नलिखित

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  प्रदान  की  ओर  आकर्षित  करता  हूं  और  निवेदन  करता  हूं  कि  वह

 इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें  :

 में  नव-निर्मित  हवाई  अड्डे  के  फोटो  लेने  के  लिये  भारत  के  इस  क्षेत्र  के  ऊपर

 पाकिस्तानी  विमान  द्वारा  भतिक्तरमण  का  समाचार  1.0

 प्रतिरक्षा  श्री  Set सच  अध्यक्ष  सरकार  ने  जैसलमेर  हवाई

 अड्डे  के  क्षेत्र  के  फोटो  लेने  के  लिये  पाकिस्तानी  विमान  द्वारा  भारती  क्षेत्र  के  कथित  अतिक्रमण

 की  जांच  की  है
 ।  इस  वैमानिक  अतिक्रमण  से  सम्बन्धित  रिपोर्ट  में  कोई  सच्चाई  नजर  नहीं

 आती है  |

 भी  बलराज  मधोक
 :

 देश  के  सभी  समाचार  पत्रों  में यह  रिपोर्ट  प्रकाशित  हुई  थी  और

 ag  स्थानीय  समाचार  पत्रों  की  रिपोर्ट  पर  आधारित  थी  ।  आपको  जिस-ढंग  से  सुचना  प्राप्त
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 _51
 1970  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 हुई  उसमें  कुछ  कमी  नजर  आती  है  ।  पाकिस्तान  हमारा  एक  शत्रु  राष्ट्र  है और  वह  एक

 तानाशाह  के  अधीन  है  ।  ऐसे  शासक  जब  उनके  देश  में  कठिन  स्थिति  होती  है  तो  जनता  का

 ध्यान  ऐसी  कार्यवाहियों  द्वारा  दूसरी  ओर  आकर्षित  करते  हैं  ।  पूर्वी  तथा  पश्चिमी  पाकिस्तान  में

 चुनाव  निकट  आ  रहे  हैं  ।  जो  शक्तिया ंहैं
 वे  सब  भारत  हिन्दू  विरोधी  प्रचारों

 में  लगी  हुई  हैं  ।  ऐसी  सूचनाओं  से  पाकिस्तानी  प्रेस  भरपूर  हैं  ।  वे  शक्तियां  हमारे  देश  के  विरुद्ध

 अपनी  आक्रामक  गतिविधियों  को  बढ़ावा  दे
 रही  हैं  ।  अभी  एक  सभा  जो  कि  भारतीय  क्षेत्र

 में  हो  रही  पाकिस्तानी  हमारे  दो  जवानों  को  उठाकर  ले  गये  ।  कश्मीर  में  भी  उनकी

 आक्रामक  गतिविधियां  पनप  रही  हैं  ।  पाकिस्तान  तथा  चीन  में  गठबन्धन  हुआ  मेरा  अनुमान

 है  कि  पाकिस्तान  तथा  चीन  मिलकर  संकट  उत्पन्न  करेंगे  ।  बहुत  सी  ऐसी  बातें  हो  रही  हैं  जिनके

 बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करने  योग्य  आप  नहीं  हैं  ।  आप  देश  की  प्रतीकात्मक  तैयारी  के  विषय

 में  कुछ  भी  कहें  परन्तु  स्थिति  कुछ  और  ही  है  ।  उपरोक्त  तथ्यों  के  संद  में  मैं  निम्नलिखित  प्रदान

 करना  चाहता  हूं  :

 सर्वप्रथम  यह  किं  क्या  1965  में  युद्ध  विराम  होने  के  gear  पाकिस्तान  ने  राजस्थान

 के  जैसलमेर  क्षेत्र  के  कुछ  भाग  पर  अधिकार  कर  लिया  है  ?

 कया  यह  भी  सच  है  कि  उस  क्षेत्र  के  कुछ  निवासी  पीर-पठारों  तथा  मौलाना  मसूद  के

 प्रभाव  में  हैं  ?

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  1965  के  युद्ध  काल  में  पीर  पगारा  ने  एक  फतवा  जारी  किया

 था  कि  उन्हें  पाकिस्तान  की  तरफदारी  करनी  चाहिये  और  मौलाना  मसूद  ने  भी  एक  फतवा  जारी

 किया  था  कि  सभी  मुसलमानों  को  पाकिस्तान  की  तरफदारी  करनी  चाहिये  और  इन्हीं  फतवों  के

 कारण  ही  इन  लोगों  ने  पाकिस्तान  की  तरफदारी  की
 *  "

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  जैसलमेर  क्षेत्र  के  ऊपर  पाकिस्तानी  विमान  की  उड़ान  का  है

 परन्तु  आप  पाकिस्तान  के  सम्बन्धों  को  ले  gs  हैं  ।  मैं  ऐसा  करने  की  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 थी  बलराज  मधोक  :  ag  बहुत  ही  संगत  प्रदान  है  ।  जैसलमेर  का  क्षेत्र  जिसके  कुछ  भाग

 पर  पाकिस्तान  ने  अधिकार  जमा  लिया  बहुत  ही  सामरिक  महत्व  का  क्षेत्र  हमने  जो  कुछ

 भी  तैयारी  की  सब  कुछ  पाकिस्तान  को  पता  है  ।  पाकिस्तान  की  युद्ध  जैसी  भारत

 विरोधी  प्रचार  तथा  जैसलमेर  क्षेत्र
 के

 सामरिक  महत्व  को  दृष्टि  में  रखते  हुये  राजस्थान  तथा

 गुजरात  की  सीमाओं  की  सुरक्षा  के  लिये  सरकार  क्या  कायंवाही  कर  रही  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  नरेन्द्र  सिह  :  विमान  द्वारा  अतिक्रमण  के

 विषय  में  माननीय  सदस्य  द्वारा  व्यक्त  गई  चिन्ता  से  हम  सहमत  हैं  ।  परन्तु  मैं  यह  विश्वास

 दिलाना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  राजस्थान  क्षेत्र  विशेषकर  जैसलमेर  का  सम्बन्ध  1  जनवरी

 1970  से  विमान  द्वारा  अतिक्रमण
 बिलकुल

 नहीं  हुआ  है  ।  उतरी  भाग  में  कुछ  ऐसी  घटनायें  हुई

 जैसलमेर  क्षेत्र  में  नहीं  ।

 जहां  तक  राजस्थान  क्षेत्र  की  रक्षा  का  सम्बध  हमने  न  केवल  हवाई  अडडे  की  सुरक्षा

 के  लिये  पर्याप्त  कदम  उठाये  बल्कि  सीमा  क्षेत्रों
 के

 लिये  भी  कदम  उठाये  हैं  ।
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 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent  Public  Importance  July  31,  1970

 Shri  Prakashvir  Shastri  (Hapur):  Having  suffered  defeat  in  Punjab  in  the  war

 of  1965  Pakistan  is  making  war-line  Preparations  on  a  grand  scale  to  attack  on  Rajasthan
 borders.  Aerodrome  in  Jaisalmer  has  been  newly  constructed  and  this  is  also  situated  in  that

 area.  I  would  like  to  know  from  the  Hon,  Minister,  whether  it  is  not  a  fact  that  during  the
 war  of  1965  Pakistan  planes  had  been  frequently  intruding  into  Indian  Terirtory  near  Jodhpur  and

 they  dropped  near  about  200  bombs  there  and  after  that  an  Anti  aircraft  gun  was  installed  there  ?

 As  the  Hon.  Minister  has  stated  that  there  has  been  ccrtain  incidents  of  air  intrusion  in

 northern  sector  and  if  it  is  a  fact  have  the  Government  issued  instructions  to  our  Military  officers

 and  engineers  to  shootdown  the  intruding  planes  ;  and  if  so,  has  there  been  any  such  incident,
 if  not,  the  reasons  therefor  ?

 Secondly,  Have  the  top  officials  of  the  Army,  particularly  of  Rajasthan  sector,  informed

 the  Government  regarding  a  large  number  of  Pakistani  Spies  working  in  the  border  areas  and

 no  secret  of  the  Government  is  hidden  to  them  ?  What  action  you  are  taking  to  put  an  end  to

 such  spying  activities  ?

 Shri  Narendra  Singh  Mahida  :  We  have  issued  instructions  to  our  Air  Force  according
 to  the  norms  of  International  behaviour,  that  is,  as  the  plane  enters  our  borders  that  may  be

 shot  down.

 Shri  Prakash  Vir  Shastri:  Has  there  been  any  such  instance  ?

 Shri  Narendra  Singh  Mahida  As  per  civilized  behaviour  the  plane  is  warned  first  to

 come  down  and  if  the  warning  goes  unheeded,  then  we  shot  it  down,

 As  regards  the  army  intelligence,  we  have  got  it  and  our  defence  services  are  fully
 cons-

 cious  of  that.  You  need  not  worry  on  that  account.

 Shri  K.  N.  Tiwary  :  (Bettiah):  Mr.  Speaker,  the  Hon.  Minister  has  denied  air  intru-

 sion  over  Jaisalmer  but  it  was  reported  in  ‘Indian  Express’  that  plane  flew  for  some  time

 over  the  newly  constructed  aerodrome  in  Jaisalmer.  According  to  the  informed  circles.  here,
 the  plane  came  at  night.  The  matter  has  been  referred  to  the

 In  view  of  the  above,  I  would  like  to  know  whether  the  Centre  has  received  any  com-
 munications  from  Rajasthan  Government  regarding  the  intrusion  by  the  plane  at  night  ;  and

 whether  any  inquiry  into  the  matter  has  since  been  made  ?  प्  so,  whether  the  inquiry  has  been
 conducted  by  the  Centre  or  the  State  Government  and  whether  the  people  of  the  area  were  also

 contacted  in  order-to  ascertain  the  basis  of  the  report  published in  the  paper  ?

 Secondly,  whether  Pakistan  has  made  serveral  air  violations  during  last  years  ;  if  so,
 what  action  Government  has  taken  in'that  regard  ?

 Shri  Narendra  Singh  Mahida  We  have  asked  about  the  incident  from  Rajasthan
 Government.  They  have  denied  such  happening  on  the  basis  of  enquiry  conducted  and  study
 made  by  the  Defence  Service  Officers,  Civil  Service  Officers  and  the  Police  Officers.  The

 report
 appeared  in  the  press,  therefore,  does  not  appear  to  he  correct.

 I  have  already  said  that  since  January  1970  there  has  been  no  air  violation  in  Rajasthan,
 There  have  been  such  incidents  in  Northern  Sector  and we  have  protested  diplomatically

 श्री  एस०  एम०  कृष्ण  :  भारत  और  पाकिस्तान  के  मध्य  राजस्थान  क्षेत्र  में  644

 मील  लम्बी  रेतीला  सीमावर्ती  क्षेत्र
 है

 ।  क्या  सरकार  को  सीमा  के  उस  पार  आक्रामक  गतिविधियों  के

 बारे  में  पता  चला  है  ?  हाल  ही  में  राजस्थान  के  मुख्यमंत्री  तथा  गृहमंत्री ने  वहां  कें  सीमावर्ती  क्षेत्रों
 का  दौरा  किया  है  क्योंकि  वे  समझते  सीम  के  उस  पार  की  गतिविधियों  के  '  विधय  में  केन्द्र  कों
 जानकारी  देना  उनका  दायित्व  है  ।  areas  की  बात  है  कि  राज्यमंत्री  ae  कहते  हैं  कि  उन्हें  मुख्य
 मंत्री  से  कोई  रिपोर्टे  नहीं  मिली  हैं  ।
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 क्या  सरकार  राजस्थान  के  मुख्यमंत्री  से  जानकारी  प्राप्त  करेगी  कि  सीमा  के  उस  पार

 क्या  गतिविधि  है  ।  सेना  में  भर्ती  की  रही  मुजाहिदों  को  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  नयें

 हवाई  अड्डे  बनाये  जा  रहे  हैं  तथा  सड़कें  बनाई  जा  रही  हैं  ।  क्या  मंत्रीं  महोदय  इन  बातों  से

 इन्कार  कर  सकते

 श्री  नरेन्द्र  सिह  महिला  :  वहां  पर  समान्य  गतिविधियां  जारी  हैं  ।  ऐसी  गतिविधियां  दोनों

 ओर  चल  रही हैं
 ।  यह  चिन्ता  का  विषय  नहीं  है  ।  राजस्थान  के  मुख्यमंत्री  तथा  गृहमंत्री  के  विषय

 में  हमने  जो  कुछ  समाचार  पत्रों  से  पढ़ा  हमारे  पास  वहीं  जानकारी  है  ।  इसके  अतिरिक्त  और

 कुछ  नहीं  है  ।

 श्री  एस०  एम०  कृष्ण  :  क्या  सरकार  सीमा  के  उस  पार  की  गतिविधियों  को  सामान्य

 गतिविधियां  कह  कर  ही  छोड़  देगी  ?

 श्री  जगमोहन  राम
 :  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  हमें  सभी  सीमाओं  के  विषय  में  यह  जानकारी

 रखनी  होती  हैं  कि  कौन  सी  सड़कें  उन्होंने  बनाई  कौन  से  हवाई  अड्डे  तथा  अन्य  क्या

 वे  कर  रहे  हैं  ।  और  दूसरी  ओर  को  तैयारियों  को  देखते  हुए  हमें  अपने  यहां  भी  तैयारियां  करनी

 होती  हैं  ।  मैं  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  हम  स्थिति  से  पुरी  तरह  अवगत  हैं  ।

 श्री  स्वतंत्र  सिह  कोठारी
 :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  वक्तव्य  में  दो  बातें  कही  हैं  ।

 पहली  यह  कि  राजस्थान  में  कहीं  भी  कोई  अतिक्रमण  नहीं  हुआ  है  दूसरे  यह  कि  हमारे  पास

 राडार  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ।  जहां  तक  हमें  पता  जैसलमेर  में  कोई  राडार  नहीं  है  ।  यह  एक
 नया  हवाई  अड्डा  है  और  यहां  अभी  राडार  लगाया  जाना  है  ।  शत्रुओं  के  जो  हेलिकॉप्टर  सीमा

 अतिक्रमण  करते  वे  अपने  पीछे  कोई  fag  नहीं  छोड़ते  हैं  ।  जब  वहां  राडार  है  नहीं  और

 काप्टर  कोई  चिह्न  छोड़ते  तब  यह  किस  प्रकार  जाना  जा  सकता है  कि  कोई  हैलीकाप्टर

 पाया  अथवा  नहीं
 ?

 राजस्थान  के  गृह  मंत्री  ने  अपने  एक  वक्तव्य  में  बताया  है  कि  ये  पर्चे  चीनी  भाषा  में

 हैं  और  केन्द्रीय
 गुप्तचर

 विभाग  को  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिये  दे  दिये  गये  तब  मंत्री

 कसे  कह  सकत ेहैं  कि  कोई  अतिक्रमण  ही  नहीं  हुआ  ?  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि :

 क्या  जैसलमेर  हवाई  अड्डे  पर  कोई  राडार  है
 ?  और  क्या  गत  2  मासों  में  राजस्थान  में

 कहीं  कोई  अतिक्रमण  हुआ  है  ?  मंत्री  महोदय  इस  विषय  में  जानकारी  प्राप्त  करें  और  सदन  में

 वक्तव्य  दें  क्योंकि
 वायुयान

 के  अन्दर  हैलीकाप्टर  भी  आते
 हैं  ।  मंत्री  महोदय  यह  भी  बतायें  कि

 क्या  चीनी  भाषा  के  पर्चे
 उदयपुर  बाड़मेर  में  डाले  गये  और

 क्या  इनमें  से  कुछ  पर्चे  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिये  केन्द्रीय  गुप्तचर  विभाग  को  दे  दिये  गये  हैं @?

 श्री  नरेन्द्र  सिह  महिला :
 मैं  विस्वास  दिलाता  हूं  कि  जैसलमेर  हवाई  अड्डे  पर  राडार

 लगाया  हुआ  है  ।  सभी  यंत्रों  के  विषय  में  तो  मैं  बता  नहीं  सकता  पर  इतना  अवद्य  कह  सकता  हूं
 कि  जैसलमेर  में  राडार  है  ।

 जहां  तक  चीनी  भाषा  के  पर्चों  सम्बन्ध  हम  जांच  करा  रहे  हैं  और  जांच  के

 परिणामों  से  आपको  सुचित  करेंगे  ।

 143



 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent  Public  Importance  Sravana  9,  1892  (Saka)

 श्री  न०  कु  सांघी  :  यद्यपि  मैं  सत्ताधारी  दल  का  सदस्य  हूं  तो  भी  भ्रामक  कथन

 को  ठीक  करना  मेरा  कत्तव्य  है  )

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आप  कृपया  बैठ  जाइये  ।  आपका  नाम  बैलट  में  नहीं  है

 ।

 at  न०  कु०  सांघी  :  मुझे  कृपया  एक  मिनट  का  समय  दिया  जाय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  नाम  बैलट  में  नहीं है  ।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri:  I  request  you  not  to  take  this  matter  lightly.  The  ques-

 tion  involves  the  defence  of  the  country  and  whole  of  the  House  is  interested  to  know  about  the

 incident  of  the  plane  which  dropped  leaflets  in  Chinese  over  certain  areas  of  Rajasthan..  (Inter-

 ruptions).

 Shri  Kanwarlal  Gupta  (Delhi-Sadar)  :  Mr.  Speaker,  I  totally  agree  with  you  that  the

 members  whose  names  appear  in  the  ballot  will  be  allowed  to  speak.  But  this  is  an  exceptional

 matter  since  it  is  concerned  with  the  defence  of  the  country.  The  reply  given  by  the  Minister

 concerned  is  factually  wrong.  The  leaflets  were  dropped  by  a  helicopter  over  certain  areas  of

 Rajasthan.  The  leaflets  have  been  distributed  here  but  you  are  not  permitting  the  same  to  be

 laid  on  the  Table  of  the  House.

 श्री  नाथ  पाई  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जब

 कि  महत्व  के  विषय  पर  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिया  गया  वक्तव्य  तथ्यों  के  प्रतिकूल  होता  है
 तो

 उसको  बताना  हमारा  गतंव्य  हो  जाता  है  ।  यदि  कोई  सदस्य  इस  प्रकार  के  प्रतिकूल  वक्तव्य  के

 सम्बन्ध  में  कुछ  कहता  है  तो  वहू  अध्यक्ष  की  भाषा  उल्लंघन  नहीं  है  ।  इस  संबन्ध  में  स्मरण

 कराना  सदस्यों  का  कर्तव्य  है  ।  श्री  नरेन्द्र  सिंह  महिला  ने  कहा  है  कि  कोई  पर्चे  नहीं  बांटे  गये

 परन्तु  माननीय  सदस्य  के  पास  उनमें  से  एक  पर्चा  उपलब्ध है  जो  उन्होंने  अभी  आपको  दिया  है  ।

 श्री  नरेन्द्र  सिह  महीडा  :  मैंने  यह  नहीं  कहा  है  कि  पर्चे  नहीं  बांटे  गये  ।  मैंने  केवल  इतना

 ही  कहा  है  कि  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 श्री  न०  Fo  सांघी  :  मेरा  एक  व्यवस्था  क  प्रदान  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  करें
 ।  जब  मैं  खड़ा  हुआ  हूं  वहू

 व्यवस्था  के  प्रदान  पर  खड़े  नहीं  हो  सकते  ।

 दो  ध्यानाक्षेण  प्रस्तावों  में  से  एक  के  लिये  अनुमति  दी  गई  ।  मैंने  अपने  सचिवालय  से

 पूछा  था  कि  क्या  दोनों  प्रस्तावों  को  एक  साथ  लिया  जा  सकता  सचिवालय  से  यही  उत्तर  मिला

 कि  क्योंकि  वे  दोनों  अलग  अलग  स्थानों  के  विषय  में  हैं  दोनों  पर  एक  साथ  चर्चा  नहीं  की

 जा  सकती  ।  माननीय  सदस्य  मुझसे  मिले  थे  मैंने  उनसे  यही  कहा  कि  दूसरे  लोगों  के  साथ  आपका

 नाम  भी  बैलट  में  दिया  जायगा  परन्तु  बैलट  में  उनका  नाम  नहीं  आ  सका  ।  माननीय  सदस्य  फिर

 मेरे  से  मिले  और  मैंने  उत्तर  दिया  कि  खेद  है  आपका  नाम  बैलट  में  नहीं  आ  सका  इसके  पश्चात

 भी  मैंने  श्री  नरेन्द्र  सिह  adie  से  बातें  कीं  और  उनसे  कहा  कि  श्री  सांघी  का  नाम  बैलट  में  नहीं
 आया  उनका  नाम  भी  सम्मिलित  कर  लिया  जाय  ।  इसके  पहचान  भी  यदि  नियम  उल्लंघन  करें
 भौर  अन्य  सदस्य  उनकी  सहायता  करें  तो

 an श्री  नंबर  लाल  गुप्त  :  यह  देश  की  सुरक्षा  का  नपा  Qt  माननीय  सदस्य  तथ्यों  को
 छिपा  रहे  हैं  |
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  यह  कहा  है  कि  उनके  पास  कोई  सूचना  नहीं  है  ।  वह

 इस  विषय  में  जांच  करायेंगे  और  मामले  का  पता  करेंगे  और  सदन  को  बतायेंगे  ।  मैं  इस  समय

 केवल  इतना  ही  कर  सकता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  से  इस  विषय  पर  बाद  में  एक  वक्तव्य  देने  के

 लिए  कहूं  ।

 श्री  जगजीवन  राम  :  मैं  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।  शायद  उससे  मामला  स्पष्ट  हो

 जाय  ।  राज्य  मंत्री  ने  य  ह  कहा  है  कि  जांच  कराने  से  यह  पता  चला  है  कि  पाकिस्तानी  वायुयान

 द्वारा  सीमा  अतिक्रमण  का  समाचार  आधारहीन  है  ।  उसके  पहचान  चीनी  पर्चे  बांटे  जाने  का  प्रशन

 पूछा  गया  |  यह  प्रशन  जैसलमेर  क्षेत्र  के  विषय  में  है  ।  इसके  सम्बन्ध  में  राज्य  मंत्री  जी  ने  यह  बताया

 है  किस्म  जांच  कर  रहे  हैं  ।  जब  तक  जांच  पुरी  न  हो  इसके  विषय  में  कुछ  नहीं  कहा  जा

 सकता  ।  आप  यह  नहीं  कह  सकते  fH  इससे  इन्कार  किया  गया  है  ।  राजस्थान  सरकार  द्वारा

 मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 श्री  बलराज  मधोक  :  साफ  साफ  इसका  खण्डन  करने  की  बजाय  मंत्री  महोदय  यह  कह

 सकते  थे  कि  हम  मामले  की  जांच  करा  रहे  हैं  ।

 श्री  नरेन्द्र  सिह  महिला  :  रिका  देखिये  ।

 श्री  जगजीवन  राम
 :  जहां  तक  मैं  सुन  पाया  हूं  ।  उन्होंने  यही  कहा  है  कि  मामले  की

 जांच  कराई  जा  रही  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr):  My  point  of  order  is  that  the  matter  regarding
 distribution  of  leaflets  in  Chinese  is  not  new  to  this  House.  Such  a  leaflet  was  presented  in  the
 House  and  the  questions  were  also  asked  prior  to  the  present  debate,  therefore,  I  request  you
 to  allow  the  facts  to  be  presented  before  the  reply  of  the  defence  Minister.

 अध्यक्ष  महोदय  :  किसी  अन्य  प्रस्ताव  पर  ऐसा  किया  जा  सकता  है  ।  इस  समय  नहीं  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :  We  are  here  for  the  service  of  the  nation.  वा  (078१  Shri  Sanghi
 wants  to  be  of  service  to  the  country,  then  you  need  not  be  so  meticulous  regarding  procedures,
 Will  heavens  fall,  if  you  allow  him  to  speak  for  one  minute.

 अध्यक्ष  महोदय  :  खेद  मैं  अनुमति  नहीं  दे  सकता  |

 Shri  Randhir  Singh  (Rohtak)  :  The  defence  of  the  country  is  envolved  in  this  matter,
 therefore  it  would  be  helpful  for  us  and  to  the  Minister  as  well  if  we  listen  to  Shri  Sanghi  for  a
 minute.  There  is  no  harm  in  that.

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  मंत्री  महोदय  सूचना  प्रस्तुत  करेंगे  कि  अनुमति  दी  जा  सकती
 Shri  Randhir  Singh :

 What  is  the  harm  if  you  allow  him  here  and  now  (inter.
 ruptions).

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  जब  सुचना  प्रस्तुत  करेंगे  तभी  ऐसा  किया  जा  सकता
 en

 सभा-पटल पर  रखे  गये  पत्र
 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 नौसेना  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अधिसुचनाएं

 प्रतिरक्षा  मंत्री  जगजीवन  : मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर
 रखता हूं

 :

 (1)  नौसेना  1957  की  धारा  185  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित
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 अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी  की  एक  एक  प्रति  :

 )  एस०  आर०  ओ०  40,  जो  दिनांक  21  1967  के  भारत
 के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसमें  दिनांक  7  1964
 की

 अधिसूचना  संख्या  एस०  आर०  ओ०  74  का  शुद्धिपत्र  दिया  गया  है  |

 नौसेना  1967,  जो  दिनांक  27

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एस०  भार०  ato

 22  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 नौसेना  1968,  जो  दिनांक  13

 1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एस०  आर०  ato

 217
 में  प्रकाशित हुए  थे

 ।

 नौसेना  )  1969,  जो  दिनांक  31

 1969  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एस०  To  ato  159

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 नौसेना  1969,  जो  दिनांक  7

 1969  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एस०  आर०  ओ०  161

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 उपर्युक्त  अधिसूचनाओं  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  के

 पांच  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  |

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3784/70]

 आश्वासनों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही

 संसद्‌-कार्य  और  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  :  मैं  निम्नलिखित

 जिनमें  चौथी  योजना  लोक-सभा  के  विभिन्‍न  सत्रों  के  जो  प्रत्येक  के  सामने  दर्ज  मंत्रियों

 दारा  दिये  गये  विभिन्‍न  वचनों  तथा  प्रतिज्ञाओं  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही
 दर्शायी  गई  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :

 )  अनुपूरक  विवरण  संख्या  2,3  और  4  दसवां  1970

 अनुपूरक  विवरण  संख्या  5  और  6  नवां  1969

 1969 अनुपूरक  विवरण  संख्या  8  आठवां

 अनुपूरक  विवरण  संख्या  18  सातवी  Wa;  1969

 अनुपूरक  विवरण  संख्या  13  छठा  1968

 अनुपूरक  विवरण  संख्या  20  पांचवां  1968

 ast अनुपूरक  विवरण  संख्या  26  aim  1  1968

 अनुपूरक  विवरण  संख्या  20  तीसरा  1967

 (  अनुपूरक  विवरण  संख्या  28  दूसरा  1967
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  की  3785/70]
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 ee  a  सभा  पटल

 पर  रखे  गये  पत्र

 जादवपुर  विश्वविद्यालय  इत्यादि

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  वी०  के०  आर ०  वी०  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा-पटल  पर  रखता  हूं
 :

 (1)  परिश्रमी  बंगाल  राज्य  विधान-मंडल  का  प्रत्यायोजन  )
 1970

 की  धारा  3  की  उपधारा  (3)  के  अंतगर्त  जादवपुर  विश्वविद्यालय

 1970  तथा  अंग्रेजी  (1970  का  राष्ट्रपति  का

 अधिनियम  संख्या  14)  की  एक  जो  दिनांक  30  1970  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०  ato

 3786/70]

 (2)  प्रौद्योगिकी  संस्थान  1961  की  धारा  23  की  उपधारा  (4)  के

 अंतगर्त  भारतीय  प्रौद्योगिकी  के  वह  1968-69,  के  प्रामाणिक

 लेखे  की  एक  प्रति  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  में  रखा  गया  |

 देखिये  संख्या  एल०  eto  3787/70]

 (3)  भारतीय  प्रौद्योगिक  दिल्‍ली  के  वर्ष  1968-69  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०

 3788/70

 (at)  उपर्युक्त  प्रतिवेदन  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 का  एक  विवरण ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०  eto

 3789/70 |

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  से  संशोधन  विनियम  इत्यादि

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम
 निवास

 :

 (1)  मैं  संविधान  के  अनुच्छेद  320  के  खण्ड  (5)  के  अंतगर्त  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 से  संशोधन  1970  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  18

 1970  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  633  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  टिप्पण  और  अधिसूचना  को  पुता  सभा-पटल  पर  रखने

 के  कारणों  का  टिप्पण  पुनः  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  में  रखे  गये  ।  देखिये

 संख्या  एल०  eto  3790/70]

 (2)  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :

 संविधान  अनुच्छेद  के  खण्ड  (2)  के  अन्तर्गत  भाषायी  अल्प

 संख्यकों  के  आयुक्त  के  1  1968  से  30  1969  तक  की

 अवधि  के  लिये  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक

 प्रति
 ।.

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  3791/70  |

 (at)  उपयुक्त  प्रतिवेदन  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  का

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 [  ग्रंथालय  में  रखा  गया

 |

 देखिये  संख्या  एल०  टी०  3792/70
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 खिल गी  भारतीय  सेवायें  1951  की  धारा  3  की  उप '  2)  के

 अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति :

 दूसरा
 म्

 संशोधन भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  संख्या  का  निर्धारण )

 1969  तथा  अंग्रेजी  जो  दिनांक
 :

 2

 1970  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  74

 में  प्रकाशित  हुये  थे  |

 भारतीय  पुलिस  सेवा  में  संख्या  का  पहला
 संशोधन

 विनियम  1969  तथा  भंप्रेजी  जो दिनांक
 2

 ag,

 1970  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  675

 ं  प्रकाशित  हुए  थे  ॥

 भार  तीय  प्रशासनिक  सेवा  में  संख्या  का  तीसर  घन

 1969  तथा  भंप्रेजी  जो  दिनांक 2

 1970  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  अ  76

 में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 भरतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  संख्या  का  चौथा  धन

 विनियम  1969  तथा  अंग्रेजी  जो  दिनांक  2  मई

 1970  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर  77

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ॥

 भारतीय  पुलिस  सेवा  में  संख्या  का  तीसरा  at

 1969  तथा  अंग्रेजी  जो
 दिनांक 2

 1970
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर  78

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 :

 पुलिस  सेवा  में  संख्या  का  च ेचौथा  संशोधन

 नियम  1969  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  ,  जो  faa  2

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  Ito  679

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 ः
 maa  पुलिस  सेवा  में  संख्या  छठा  संशोधन

 1969  तथा  अंग्रेजी  जो  दिनांक 2  मई
 970  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  680

 दें  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा
 में  संख्या  का

 सवा

 पांचवां  संशोधन

 विनिमय  1969  तथा  अंग्रेजी  सं  प्रकरण  ) \  =
 ही  दिनांक  2

 1970  के
 भारत  के

 के
 राजपत्र में  अधिसूचना

 संख्या  जी०  एस०  आर०  681

 में  प्रकाशित  हुए  1
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 31  1970
 ह  ee

 सभा  पटल  पर
 रखे

 गये  पत्र

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  संख्या  का  छठा  संशोधन

 1969  तथा  अंग्रेजी  जो  दिनांक  2

 1970  के  भारत के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  682

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  संख्या  का  पांचवां  संशोधन

 1969  तथा  भअंप्रेजी  जो  दिनांक  2

 1970  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  683

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  संख्या  का  सातवां  संशोधन

 1969  तथा  अंग्रेजी  जो  दिनांक  2

 1970  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  ATTo  684

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।,

 भारतीय  वन  सेवा  संशोधन  1970,  जो  दिनांक  2

 1970  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०

 689  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  दूसरा  संशोधन  1970,  जो  दिनांक

 9  1970  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसुचना  संख्या  जी०  एस०

 आर०  758  में  प्रकाशित  हुए  थे

 भारतीय  पुलिस  सेवा  में  संख्या  का  पहला  संशोधन

 1969  तथा  अंग्रेजी  जो  दिनांक  23

 1970  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  813

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  1954  में  1970  का  छठा  संशोधन

 तथा  अंग्रेजी  जो  23  1970  के  भारत

 के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  814  में  प्रकाशित

 हुआ  था  ।

 अखिल  भारतीय  सेवायें  )  पहला  संशोधन  1970

 तथा  अंग्रेजी
 ,  जो  दिनांक  23  1970  के  भारत  के  राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  जी ०  एस०  आर०  815  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 जी०  एस०  आर०  816  तथा  अंग्रेजी  संस्करण ),  जो  दिनांक  23

 1970  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।  और  जिसमें

 सूचना  संख्या
 जी०  एस०  आर०  2120,  दिनांक  6  1969  का

 दिया  गया  है  ।
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 अरि  भारतीय  सेवायें  पहला  संशोधन  1970

 तथा  अंग्रेजी  ,  जो  दिनांक  6  1970  के =  ~w ATT  क

 x राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  876  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  द्वारा  दूसरा

 1970  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  जो
 दिनांक

 दी
 1970  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर ०

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 अ

 )  भारतीय  पुलिस  सेवा  द्वारा  नियुक्ति  )  दूसरा  संशोधन ि
 द 1970  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  जो  दिनांक  6  जून  70  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर
 to  878  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 न

 (  इसकी  भारतीय  पुलिस  सेवा  1954  में  197  का

 स

 सातवां

 संशोधन  तथा  अंग्रेजी  जो  दिनांक  13  जून  1970 के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  भार०

 प्रकाशित  हुआ  था  ।

 प

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  का
 संशोधन

 1970  तथा  अंग्रेजी  संस्करण );  जो  दिनांक  13
 1970  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  ato  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  का  संशोधन  नियम  19  0

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  जो  दिनांक  13  1970  के  TX  के

 थे राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  914  में  प्रकट  दिवस

 चौबी  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  संख्या  का  दूसरा  ट  धन

 ्
 क  13
 "

 1970  तथा  अंग्रेजी  जो  दिनांक

 जन, ६  1970  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी  ०

 एस ०
 आर

 916
 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  1954  में  1970  का  चौथा

 संशोधन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ,  जो  दिनांक  13  ज  1970  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  917  में

 काशित  हुआ  था  |

 (  छब्बीस  )  भारतीय  प्रशासनिक  का  दूसरा  संशोधन
 है  बो  a  eee

 1970  तथा  अंग्रेजी  ह  दिनांक  13
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 9  1892  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 ः  1970.  के  भारत  के  रा  जपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  918

 द
 ं  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  का  दूसरा  संशोधन

 1970  तथा  अंग्रेजी  जो  दिनांक  20  1970  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर  939  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 प्रशासनिक  सेवा  1954  में  1970
 का  संशोधन

 (  हिन्दी  तथा  भअंप्रेजो  संस्करण ),
 जो  दिनांक  20  0  के  भारत

 ह
 में  प्रकाशित के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जो०  एस०  मार०  940

 हुआ  था  ॥

 -  क

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  1954  में  1970  का  पांचवां

 संशोधन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  जो  दिनांक  20  1970  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर

 प्रकाशित  हुआ  था  ।

 में

 भारतीय  पुलिस  सेवा  आठवां  संशोधन  नियम  1970

 तथा  अंग्रेजी  जो  दिनांक  20  1970  के  भारत  के

 में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  Ato  942  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 अखिल  भारतीय  सेवायें  एवं  सेवानिवृत्ति  संशोधन

 1970  तथा  अंग्रेजी  जो  दिनांक  4
 1970 के

 ह  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  भार०  974  में
 प्रकाशित

 हुए थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  तीसरा  संशोधन  1970
 तथा

 =)  अंग्रेजी  संस्करण ),
 जो  दिनांक  4  1970  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  976  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  पहला  संशोधन  1970
 ल

 तथा  अंग्रेजी  जो  दिनांक  11  1970 के  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  भार०  1011  में  प्र  haa

 हुए  थे  ।

 _  भारतीय
 पुलिस  सेवा  पहला

 संशोधन  1970
 दी  तथा

 ती
 दिनांक  11  जुल  गीत  के  राजपत्र

 fat में  अधिसूचना  संख्या जी०  एस०  आर०  1012  में  प्रकट  मिली  r | r |
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 Estimates  Committee  Sravana  8,
 1892  (Saka) द

 जी०  एस०  आर०  1014  तथा  अंग्रेजी  जो  दिनांक  11

 1970  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  और  जिसमें

 दिनांक  2  1970  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  Ato  678  का

 शुद्धि  पत्र  दिया  गया  है  ।

 भारतीय  वन  सेवा  कर्मचारियों  की  अंतिम

 1969  जो  दिनांक  9  1970  के  भारत

 के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  2211  में  प्रकाशित

 हुए  थे
 ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eo  3793/70]

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 सचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेश  की  सूचना  देनी  है  :

 सभा  29  1970  को  हुई  अपनी  बैठक  में  वेष  विवाद

 1968  में  लोक  सभा  द्वारा  20  1970  को  किये  गये  निम्नलिखित  संशोधनों

 से  सहमत  हुई

 अधिनियमन
 सुत्र

 कि  पृष्ठ  1  पर  पंक्ति  एक

 *<ु।लटाटटा। 1”  के  स्थान  पर  Firstਂ

 रखा  जाय

 खण्ड  1

 कि  पृष्ठ  1  पंक्ति  4  ¥—

 *  1968”  के  स्थान  पर  “1970”  रखा  जाय  |

 खण्ड 3

 कि  पृष्ठ  2  पंक्ति  12  ¥,—

 के  स्थान  पर  1970"  रखा  जाय  ।

 ee

 प्राक्कलन  समिति
 ESTIMATES  COMMITTEE

 129at  प्रतिवेदन

 थी  तिरुमल  राव  मैं  अणुशक्ति  विभाग-अणुशक्ति  के  सम्बन्ध  में  प्राक्कलन
 समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  |
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 31  1970  भारतीय  रुई  निगम  के  बारे  में  वक्तव्य

 रेलवे  के  बारे  में  याचिका

 PETITION  RE:  RAILWAY  WORKSHOP,  JAMALPUR  (BIHAR)

 Shri  Madhu  Limaye:  (Monghyr):  I  present  a  petition  signed  by  Sarvashri  Ram

 "Govind  Sharma  and  Krishnanand  Thakur  regarding  the  Railway  workshop,  Jamalpur  (Bihar).

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  Please  ask  the  Hon.  Minister  to  give  2  statement.  This  is

 a  security  matter,

 प्रतिरक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  इस  मामले
 की  जांच  की  जा  रही  है  |

 साए ee

 भारतीय  रुई  निगम  के  बारें  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE  :  COTTON
 CORPORATION

 OF  INDIA

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  ल०  ato  :  मैं  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखता हूं
 ॥

 विवरण

 अध्यक्ष

 कृषि  मूल्य  आयोग  ने  1969-70  के  मौसम  के  लिये  रई  मूल्य  नीति  के  सम्बन्ध  में

 अपने  प्रतिवेदन  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सिफारिश  की  थी  लोक-क्षेत्र  में  एक

 अभिकरण  की  स्थापना  की  जाये  जो  घरेलू  रुई  की  बिक्री  तथा  न्यायपूर्ण  वितरण  की  व्यवस्था

 करे  भर  रुई  का  आयात  करने  के  लिये  माध्यम  के  रूप  में  भी  कार्य  कर  सके  ।/  सरकार  ने  आयोग

 की  सिफारिश  को  ठीक  समझा  क्योंकि  उस  समय  रुई  वर्ष  आरम्भ  होने  ही  वाला  अतः

 1970-71  के  रुई  मौसम  में  तत्काल  लागू  करने  के  निमित्त  एक  नई  रूपरेखा  तेयार  करने  के  लिये

 भरसक  प्रयत्न  करने  का  निश्चय  किया  गया  ।

 2.  एक  नई  रूपरेखा  तैयार  कर  ली  गई  है  और  भारतीय  रुई  निगम  की  सरकारी

 क्षेत्र  के  एक  अभिकरण  के  रूप  में  स्थापना  करने  का  निचय  किया  गया  है  ।  निगम  उस  तारीख

 जो  शीघ्र  ही  अधिसूचित  की  रुई  के  समस्त  आयात  को  अपने  हाथ  में  ले  लेगा  ।  उस

 तारीख  प्रयोक्ता  मिलों  को  आयात  लाइसेंस  देने  की  प्रणाली  समाप्त  कर  दी
 जायेगी|

 ।  उसकी

 आयात  लाइसेंस  रुई  निगम  को  दिये  जायेंगे  और  उन  लाइसेंसों  पर  उन  प्रयोक्ता  मिलों  के

 पक्ष  में  पृष्ठांकन  कर  दिया  जायेगा  जिनके  लिये  आयातित  माल  मंगाया  जाना है  ।  निगम  प्रयोक्ता

 मिलों  से  उनकी  आवश्यकताओं  के  बारे  में  परामर्श  करेगा  और  उनके  परामर्श  से  सुविधायें  करेगा  ।

 माल  खरीदने  और  संविदायें  करने  निगम  उनके  अनुभव  से  लाभ  उठायेगा  जो  इस  व्यापार  में

 विगत  में  लगे  हुये  थे  ।  इस  प्रकार  की  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिये  निगम  slew  करने  वाली

 गेर-सरकारी  संस्थाओं  को  अपने  सहयोगियों  के  रूप  में  सूचीबद्ध  करेगा  और  उनसे  मिलकर  ऐसी

 रात  तैयार  करेगा  जिन  पर  उनकी  सेवाओं  का  उपयोग  किया  जायेगा  ।  निगम  अपनी  तकनीकी

 क्षमता
 का  विकास  करेगा  ताकि  कुछ  समय  बाद  सहयोगियों  पर  इसकी  निर्भरता  कम

 हो  जाय े।

 3.  स्वदेशी  व्यापार  के  क्षेत्र  में  निगम  विशिष्ट  प्रयोजनों  के  लिये  खरीदारी  का

 कायें  करना  आरम्भ  करेगा  ।  रुई  wera  SUSU  fasara CUTS  रहेगा  कि  एक  ऐसा  अभिकरण  है  जो
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 31  July,  1970
 Business

 of  the  House

 उन्हें  आवश्यक  मूल्य  समर्थन  प्रदान  करेगा  ।  नई  किस्म  की  रुई  उगाने  वाले  साहसी  किसानों  को

 पति  लम्बे  रेशे  की  रुई  उचित  मूल्य  पर  खरीदने  वाला  भी  एक  अभिकरण  उपलब्ध  होगा  ।  इसी

 एक  ऐसा  अभिकरण  भी  स्थापित  हो  जायेगा  जिसके  पास  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  क्षेत्र
 मं

 आने  वाली  मिलों  के  लिये  रुई  खरीदने  के  निमित  आवश्यक  विशेषज्ञ  उपलब्ध  होंगे  ।  निगम  गर

 सरकारी  क्षेत्र  के
 मिलों

 को  उनके  रुई  खरीदने  के
 कार्यक्रम

 में  सहायता  देने  के  लिये  भी  तेयार

 रहेगा  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  सभा  हमारे  द्वारा  उठाये  गये  इस  नये  कदम  का  स्वागत

 करेगी  ।  जो  एक  महत्वपूर्ण  कृषि  उत्पाद  के  सम्बन्ध  में  आवश्यक  स्थिरता  तथा  समर्थन  प्रदान

 करने  की  सरकारी  नीति  के  अनुरूप  है  ।

 4.  हाल  ही  में  भारतीय  रुई  निगम  का  पंजीयन  बम्बई  में  हो  चुका  है  ।  इसमें  एक  अध्यक्ष

 होगा  और  इसका  प्रबन्  एक  प्रबन्ध-निदेशक  द्वारा  किया  जायेगा  ।  इसके  कार्यालय  की  स्थापना

 करने  के  लिये  व्यवस्था  शुरू  कर  दी  गई  है  और  इसके  अतिशीघ्र  पूरा  हो  जाने  की  संभावना है
 |

 यह  देखते  हुये  कि  एक  वर्ष  में  रुई  का  आयात  लगभग  85  से  90  करोड़  रुपये  तक  होता  निगम

 की  अधिकृत  पूंजी  करोड़  रुपये  तथा  प्रदत्त  पूंजी  50  लाख  रुपये  जिसे  पुर्णतः  सरकार

 देगी  ।

 5.  निगम  इस  परिवर्तन  को  सहज  रूप  से  क्रियान्वित  करने  का  प्रयास  करेगा  और  इस

 प्रयत्न  में  वह  आयात  व्यापार  तथा  स्वदेशी  रुई  के  क्षेत्र  में  लगी  हुई  दक्षता  का  उपयोग  करेगा  |

 निगम  अपने  कार्यकलापों  का  ऐसे  प्रकार  से  संगठन  करने  की  भरसक  कोशिश  करेगा  कि  रुई  के

 उत्पादकों  और  उपभोक्ताओं  को  कोई  कठिनाई  न  हो  कौर  जहां  तक  रुई  के  अन्य  हितों  का  संबंध

 है  वे  विस्थापित  न  हों  यह  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  इस  प्रयास  में  निगम  को  सभी  सम्बद्ध

 हितों  के  सहयोग  की  अपेक्षा  है  और  निगम  उस  सहयोग  का  स्वागत  करेगा  |

 ee ee

 सभा का  कायें

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 संसद्-कायें  और  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  :  3

 1970  से  आरम्भ  होने  वाले  सप्ताह  में  निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  किया  जायेगा

 (1)  संवाद  श्रमिक  तथा  1967,  संयुक्त  समिति  द्वारा

 प्रतिवेदित  रूप  में  ।

 विचार  तथा  पास

 (2)  दि ली  दुकान  तथा  स्थापना यें
 )  1969,  राज्य-सभा  द्वारा  पास

 किये  गये  रूप  में  ।

 (3)  स्थिति  1970,  राज्य-सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  में  ।

 तथा  पास
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 9  1892  सभा  का  कायें

 (4)  डाक  कमंकार  का  संशोधन  1967,  राज्य-सभा

 द्वारा  पास  किये  गये  रूप  में  ।

 र  तथा  पास (

 (5)  लौह  अयस्क  खान  श्रमिक  कल्याण  उपकर
 )

 1967

 तथा  पास

 (6)  मातृत्व  प्र सुविधा  1967  राज्य-सभा  द्वारा  पास  किये  गये

 रूप  में  ।

 तथा  पास

 (7)  चीटिंग  एकाउंटेंट्स  1969

 विचार  तथा  पास

 (8)  टेलीग्राफ  तार  संशोधन  1968,  राज्य-सभा  द्वारा

 पास  किये  गये  रूप  में  ।

 तथा  पास

 (9)  औद्योगिक  विवाद  1968,  राज्य-सभा  द्वारां  पास  किये  गये

 रूप

 तथा  पास

 (10)  टी  डिस्ट्रेस  एमिग्रेंट  लेबर  1967

 तथा  पास

 (11)  उड़ीसा  में  एक  और  इस्पात  कारखाने  की  मांग  पर  श्री  पी०  के०  देव  तथा  अन्य

 सदस्यों  द्वारा  4  1970  को  बजे  म०  To  पर  उठाई  जाने

 वाली  चर्चा  |

 (12)  अखिल  भारतीय  सेवाएं  1968
 में  रूप-भेद  करने  के  लिये

 श्री  एन०  के ०  पी०  साल्वे  द्वारा  पेश  किये  गये  प्रस्ताव  पर  7  1970

 को  आगे  चर्चा  ।

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  (Bhopal):  Sir,  I  request  you  to  see  that  the  transport  is

 provided  to  a  large  number  of  MPs.  who  would  like  to  go  to  receive  Dr.  Mascarenhas,  the  Goan
 freedom  fighter,  who  is  coming  to  Delhi  on  next  Monday.

 श्री  नम्बियार  :  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  तमंचा  रियों
 को  अन्तरिम  सहायता  के  get  पर  एक  प्रस्ताव  के  रूप  में  विचार  होना  क्यों कि  यह  एक

 महत्वपूर्ण  मामला  है  और  वेतन  आयोग  अपनें  प्रतिवेदन  के  प्रस्तुत  करने  में  दो-तीन  वर्ष  लेगा  ।

 माननीय  मंत्री  इसके  लिये  एक  या  दो  घंटे  का  समय  निर्धारित  करें  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Ujjain):  Mr.  Speaker,  this  question  has  been  raised
 a  nuthber  of  times  that  there  is  a  large  number  of  labourers  engaged  in  Agarbatti  industry  in  the

 gountry  whose  condition  is  pitiable.  I  would  like  to  know  whether  Government  propose  to  bring
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 a  Bill  in  respect  thereof  and  whether  another  Bill  to  put  an  end  to  casual  labour  system  will  also
 be  brought.

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  :  I  want  that  there  should  be  discussion  in  the  House

 sometime  during  next  week  on  Kapoor  Commission’s  report  regarding  assassination  of  Mahatma

 Gandhi.  Secondly,  the  Legislative  Assemblies  of  Uttar  Pradesh  and  Bihar  have  passed  resolu-

 tions  for  abolition  of  Legislative  Councils  in  the  States.  This  question  was  raised  during  the

 last  sesison  also.  Parliament  should  have  an  opportunity  to  discuss  this  matter.

 श्री  नाथ  पाई  :  अन्तरिम  राहत  के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  20  लख  सरकार

 कर्मचारियों  से  है  ।  उन्हें  अन्तरिम  सहायता  तत्काल  दी  जाये  ।  इस  प्रश्न  पर  सभा  में  चर्चा  का

 अवसर  शीघ्र  ही  दिया  जाना  चाहिये  ।  यह  मांग  सभी  पक्षों  की  ओर  से  की  जा  रही  है  |

 को  समर  गुह  :  कल  सभा  में  शरणार्थियों  के  अत्यधिक  संख्या  में  आने  पर

 बिचार  किया  जा  रहा  था  ।  उस  पर  चर्चा  समाप्त  होने  से  od  ही  सभा  स्थगित  हो  गई  थी  |  यह

 एक  बहुत  ही  गंभीर  समस्या  है  ।  60  हजार  शरणार्थी  भुख  मर  रहे  उनके  लिये  शिविरों  का

 प्रबन्ध  भी  नहीं  किया  गया  है  ।  अतः  इस  समस्या  पर  सभा  में  अगले  सप्ताह  पुनः  चर्चा  होनी

 चाहिये  ।  पश्चिमी  बंगाल  भूमि  सुधार  विधेयक  को  भी  शीघ्र  ही  लाया  जाना  चाहिये  ताकि

 पश्चिमी  बंगाल  की  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  भूमि  सम्बन्धी  समस्या  हल  हो  जाये  और  हिसा  को  अविलंब

 रोका  जा  सके  ।

 श्री  स०  कुन्द  :  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  से  सम्बन्धित  विषय  पर  सभा  में

 शीघ्र  ही  चर्चा  होनी  चाहिये  ।  लोगों  को  यह  बताया  जाना  चाहिये  कि  उसमें  निर्धारित  कार्यक्रम  के

 अनुसार  कायें  कयों  नहीं  हो  पा  रहा  इस  चर्चा  के  लिये  कम
 से

 कम  दो  घन्टे  दिए

 जाने  चाहिये  ।

 अखिल  भारतीय  रेलवे  संघ  के  15,000  रेलवे  कर्मचारियों  ने  प्रदान  किया  था  ats

 उन्होंने  रेलवे  मंत्री  को  एक  ज्ञापन  भी  दिया  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  रेलवे  मंत्री  को  वक्तव्य

 देना  चाहिये  ।  इसके  अतिरिक्त  दो  या  तीन  घन्टे  का  समय  बेरोजगारी  की  समस्या  की  चर्चा

 के  लिये  अगले  सप्ताह  में  नियत  किया  जाना  चाहिये  ।

 Shri  Janeshwar  Misra  (Phulpur)  ;  Sir,  I  request  the  Minister  of  Education  through
 the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  to  make  two  statements  one  regarding  the  occupation  of
 a  portion  of  the  building  of  Banaras  Hindu  University  by  R.S.S.and  the  other  regarding  the

 participation  of  students  in  university  affairs.

 थी  स०  मो०  बनर्जी  :  अन्तरिम  राहत  का  प्रभाव  न  केवल  20  लाख

 कर्मचारियों  पर  पड़ेगा  बल्कि  उसका  प्रभाव  सरकारी  क्षेत्र के  कारखानों  पर  भी  पड़ेगा  मैं

 चाहता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  अभी  घोषणा  करें  ।  यदि  इस  समय  ऐसा  करना  सम्भव

 न  हो  तो  वहू  वेतन  आयोग  से  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  निर्णय  के  लिये  कहें  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि

 उत्तर  प्रदेश  भौर  बिहार  राज्य  की  विधान  परिषदों  को  समाप्त  करने  का  मामला  संसद  के  सामने

 लाया  जाये  ।  जहां  तक  उत्तर  प्रदेश  की  चीनी  मिलों  के  राष्ट्रीयकरण  का  मामला  वहां  के

 मुख्य  मंत्री  उनके  राष्ट्रीयकरण  के  पक्ष  में  नहीं  हालांकि  केन्द्रीय  मंत्रिमंडल  ने  यह  निर्णय

 कर  लिया  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  चीनी  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  सकती  है  ।
 खाद्
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 तथा  कृषि  मंत्री  स्वयं  प्रधान  मंत्री  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य  दें  कि  वास्तव  में  केन्द्रीय

 सरकार  चीनी  उद्योग  राष्ट्रीयकरण  करना  चाहती  अथवा  इस  बारे  में  प्रचार  मात्र  करना

 चाहती  है  ?  मैं  तो  चाहता  हूं  कि  चीनो  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाये  ।

 श्री  रंगा  :  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  सभा  को  खुली  सीमा  के  प्रश्न  पर

 विचार  करने  का  शीघ्र  अवसर  दें  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  के  लिये  जो  सलाहकार

 समिति  नियुक्ति  की  गई  उसका  अध्यक्ष  ऐसा  व्यक्ति  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  जो  सरकारी

 अधिकारी  न  हो  ।  उसके  अध्यक्ष  पद  पर  मंत्री  की  नियुक्ति  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 Shri  Shiva  Chandra  Jha:  (Madhubani)  :  Sir,  this  is  wrong,  you  have  called  one,  who

 rose  after  me.  (Interruptions).

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  उपेक्षा  नहीं  आप  थोड़ा  da  रखें  ।

 Shri  Shiva  Chandra  Jha:  You  should  yourself  have  patience.  You  are  following  no

 procedure.  (Interruptions).

 अध्यक्ष  महोदय  :  जहां  तक  समिति  के  अध्यक्ष  की  नियुक्ति  का  सम्बन्ध  परम्परा  यह

 है  कि  उसका  अध्यक्ष  गृह  मंत्री  का  ही  बनाया  जाता  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  परम्परा  बनी  रहनी

 चाहिये  ।  श्री  कपूर  ।

 Shri  Lakhan  Lal  Kapoor  (Kishanganj)  ;  Sir,  I  क  ०  ०  ०  9  थ

 Mr.  Speaker  :  Hon.  Member  may  please  stop  for  a  while.  Shri  Jha.

 शिव  चन्द्र  झा  सभा  भवन  से  बाहर  चले

 Shri  Shiva  Chandra  Jha  left  the  House

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  समझ  में  अब  तक  ae  नहीं  आया  कि  यहां  कया  हो  रहा  है  ।  कोई

 बताये  कि  वे  सदन  के  बाहर  क्यों  चले  गये  ।

 Shri  S.M.  Banerji:  I  think  he  left  the  House,  because  you  allowed  Shri  Ranga
 ignoring  the  order  which  you  were  following  (Interruptions).

 Mr.  Speaker  Ifsome  Member  has  been  called  first  it  does  not  mean  that  other  Mem-
 ber  or  party  will  not  be  given  a  chance.  Iam  unable  to  understand  as  to  why  he  lost  his  temper,

 Shri  Lakhan  Lal  Kapoor  I  like  to  draw  the  attention  of  Home  Minister  through  the
 Minister  of  Parliamentary  Affairs  the  fact  that  Dinajpur  and  Darjeeling  districts  of  West  Beng  al
 are  border  districts.  Armed  people  from  Eeast  Pakistan  cross  into  western  Dinajpur  of  Islampur
 sub-division  and  get  away  with  a  number  of  cattle-heads.  They  commit  dacoities  and  murder
 people  of  this  area.  Such  incidents  are  not  new.  They  are  taking  place  since  long  and  with
 the  connivance  of  Border  Security  Force  and  local  police.  We  have  met  several  times  with  the  then
 Home  Ministers.  Now  I  request  the  Minister  of  Home  Affairs  to  make  a  statement  in  this  regard
 and  take  steps  to  ensure  that  such  incidents  are  not  repeated  in  future.

 श्री  गणेश  घोष  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  कलकत्ते  के  जाधवपुर
 विश्वविद्यालय  की  हाल  के  घटनाओं पर  चर्चा के  लिये  भी  थोड़ा  सा  समय  नियत  किया

 क्योंकि  यह  भी  एक  महत्वपूर्ण  मामला  है  |

 Shri  Molahu  Prasad  (Bansgaon)  :  Mr.  Speaker,  the  discussion  on  Perumal  Committee
 remained  inconclusive  during  the  last  session.  In  this  session  that  matter  should  have  been

 hae. taken  up  (first  and  other  matters  should  have  Deen  taken  up  after  the  discussion  on  the
 said  report  is  concluded.

 ह  |
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 Mr  Speaker  It  will  be  deeided  in  the  Business  Advisory  Committee  and  I  will  put
 the  matter  before  the  committee

 Shri  Ram  Charan  (Khurja)  :  In  the  last  session  the  Dy.  Speaker  gave  a  ruling  that  the

 discussion  on  the  report  regarding  Scheduled  Castes  and  Schedule  Tribes  will  be  resumed  on  the

 first  day  in  the  next  session,  but  why  has  it  not  been  done  so.  I  would  like  to  know  the  reason  why

 a  Bill  regarding  the  rescheduling  of  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  has  not  been

 passed  since  1967

 श्री  हेम  बरुआ  )  :  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  इस  सभा  में  आसाम  राज्य  जो

 भारत  संघ  का  एक  अंग  पर  चर्चा  होनी  चाहिए  ।  क्योंकि  आसाम  इस  समय  अनेक  समस्याओं

 का  सामना  कर  रहा  है  ।  आसाम  को  बाढ़ों  ने  नष्ट-भ्रष्ट  कर  दिया  है  ।  वहां  बाढ़  नियंत्रण  के

 लिये  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  ।  हाल  ही  में  आसाम  राज्य  को  भ्रुकम्प  ने  हिलाया  है
 और  उससे

 वहां  बहुत  अधिक  क्षति  हुई  आसाम  में  पूर्वी  पाकिस्तान  से  बहुत  अधिक  संख्या  में  लोग

 क-छिपकर  भा  रहे  हैं  ।  परिणामतः  वहां  की  अर्थव्यवस्था  बिगड़ती  जा  रही  है  ।  इसके  अतिरिकत

 सिलीगुड़ी  में  रेलवे  कर्मचारियों  ने  जो  हड़ताल  शुरू  की  थी  उसका  विस्तार  होता  जा  रहा है
 |

 श्री  धीरेइवर  कविता  :  आसाम  के  बारे  में  हमने  नियम  193  के  अस्तगत

 एक  प्रस्ताव  की  सुचना  दी  है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  आप  इसे  स्वीकार  कर  लेंगे  ।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Hapur)  :  About  one  year  ago,  a  discussion  took  place  in  this

 House  on  the  increasing  subversing  activities  which  remained  inconclusive  at  that  time.  Now  in

 view  of  the  increasing  naxalite  activities,  I  request  that  the  debate  on  such  activities  should

 take  place.  Secondly  a  decision  regarding  the  setting  up  of  an  atomic  power  station  was  taken

 one  year  ago,  but  Government  have  not  so  far  declared  their  policy  in  respect  thereof.  want

 that  Government  should  declare  their  policy  soon  in  this  respect

 Shri  Randhir  Singh  (Rohtak)  :  Some  parts  of  the  country  have  been  ravaged  by  the

 the  floods,  while  there  is  drought  in  other  parts.  So  I  want  that  there  should  be  a  discussion

 on  flood  and  drought  situation  in  the  country.  Secondly  I  want  that  something  should  be  done

 in  pending  cases  of  Delhi  policemen.  Last  time,  our  Home  Minister  gave  assurance  to  this

 effect.  Thirdly,  since  the  land  grab  movement  started  not  only  Naxalites  but  all  the  political

 parties  have  become  naxalite  in  their  actions  of  exciting  the  people  to  forcibly  occupy  the

 land  of  others  So  such  a  situation  should  also  be  discussed.

 Shri  N.  Tiwari  (Bettiah) :  As  regards  the  abolition  of  Legislative  Council  in  Bihar

 State,  second  throught  is  being  given  to  this  issue  in  Bihar  to  the  effect  that  the  Legislative
 Council  should  continue  there  till  1974,  So  the  Central  Government  should  not  bring  at  least  for

 the  time  being  this  matter  before  the  Parliament

 थी  विदवनारायण  शास्त्री  AGX)  :  आसाम  में  बाढ़  ने  भयंकर  स्थिति  उत्पन्न  कर

 दी
 वहां  पर  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  मुल्य  बढ़ते  जा  रहे  सिलीगुड़ी  में  रेलवे  में  हड़ताल  चन

 रही  वहां  न  माल  ले  जाया  जा  सकता  है  और  न  वहां  से  माल  लाया  जा  सकता  है  ।  इंडियन

 एयरलाइन्स  कारपोरेशन  ने  कुछ  विमान  सेवाएं  भी  आसाम  के  कई  भागों  से  बन्द  कर  दी  इस
 पर  भी  चर्चा  होनी  चाहिए  ।  मैंने  नियम  193  के  अन्तर्गत  चर्चा  के  लिये  सूचना  दी  है  ।  मैं  आशा

 करता  हूं  कि  उसके  लिये  अनुमति  दी  जायेगी  ।

 श्री  एस०  कंडप्पन  :  गत  सत्र में  अन्तिम  दिन  जब  के
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 न  पर  विचार  किया  जा  रहा  था  तो  यह  वचन  दिया  गया  था  कि
 अगले

 स  त्र  में  इस

 पर  विचार  को  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ।  उसी  के  अनुसार  इसे  अब  प्राथमिकता  दं
 =

 श्री  जि०  मो०  बिस्वास  :  सिलीगुड़ी  में  रेलवे  कर्मचारियों  की ह

 sa दिन  से  चल  रही  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  आसाम  का  शेष  देश  से  सम्बन्ध  टूट  गया

 si

 द र  भी  सभा  में  चर्चा  के  लिये  अवसर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 x

 a

 थ  संसदीय  कार्य  और
 नौवहन

 तथा  परिवहन  मंत्रो
 :

 अनेक  सुझाव

 r ara yg

 ये  कुछ  का  सम्बन्ध  सभा  के  कार्ये से है  और  कुछ  का  सम्बन्ध  सरकार  द्वारा  क

 बाले
 कार्यो  से  है  ।  कुछ  सुझाव  वक्तव्य  आदि  देने  के  बारे  में  हैं  ।  मैंने  सभी  सुझावों  को  नोट क

 लिया  है  और  सम्बद्ध  मंत्रियों  को  उनसे  अवगत  करा  दिया  जायेगा  ताकि  वे  उन  पर  विचार  करें

 जहां  तक  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  से  सम्बद्ध  समिति  का  सम्बन्ध

 इस  बारे  में  मैं  नये  मंत्री  से  बातचीत  और  जितनी  जल्दी  हो  सकेगा  यह  मामला  सभा  is @

 सामने  लाया  जायेगा  ।  श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  ने  जिस  प्रस्ताव  का  जिक्र  किया  वह

 सामने
 अगले  सप्ताह  उसके  आगे  आने  वाले  सप्ताह  लिया  जायेगा  ।

 थ

 ae  के  आने  के  मामले  पर  चर्चा  के  लिए  भी  समय  निकाला  जायेगा  ।

 ह
 झ०  ह *  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  |

 a

 ane
 Lok  Sabha  then  adjourned  for  Lunch  till  Half  past  F

 छा of  the  Clock.

 थ
 मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात  लोक-सभा  दो  बजकर  तीस  मिनट

 कर  प०  पर  समवेत  हुई
 |

 The  Lok S ‘abha  reassembled  after  Lunch  at  thirty  minutes  pas  Fourteen

 of  the  Clock

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन
 Mr.  Deputy  Speaker in  the  Chair

 Nice:

 समिति  के  लिए  निर्वाचन  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 MOTION  FOR  ELECTIONS  TO  COMMITTEES

 विश्वभारती  को  संसद

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रो  वी०  के०  आर०  alo  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 ग्रीक  विश्वविद्यालय  के  प्रथम  परिनियमों  के  परिनियम  10  के  खण्ड  (5)  के  साथ  पठित

 विश्वभारती
 1951  की  धारा  19  की  उपधारा  (1)  के  अनुसरण  में

 ga  सभा  के  ऐसी  रीति  से  जसे  अध्यक्ष  महोदय  निदेश  निर्वाचन  की  तारीख  से  आरम्भ

 ने  वाली  अगली  अवधि  के  विश्व-भारती  की  संसद  के  सदस्य

 क  न ेके  अपने  में  से  दो  सदस्य  चुनें

 =

 saree  महोदय :  प्रश्न  यह  है
 :

 fg
 विश्वविद्यालय

 के

 द

 नियमों के  परिनियम  10  के  खण्ड  (5)  के  साथ  पठित
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 Motion
 Re  :  Select  Committee  Sravana  9,  1892  (Saka)

 घविद्वभारती  1951  की  ध।रा  19  की  उपधारा  (1)  के  अनुसरण  इस

 सभा  के  ऐसी  रीति  से  Fa  अध्यक्ष  महोदय  निदेश  निर्वाचन  की  तारीख  से  आरम्भ

 होने  वाली  भगली  अवधि  के  विश्व-भारती  की  संसद  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य

 करने  के  अपने  में  से  दो  सदस्य  चुनें  9.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 प्रौद्योगिकी  संस्थान  अधिनियम  के  अन्तगंत  परिषद

 डा०  वो०  के ०  आर०  Ato  राव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 प्रौद्योगिकी  संस्थान  1961  की  धारा  31  (2)  और  32  (1)

 तथा  (4)  के  अनुसरण  इस  सभा  के  ऐसी  रीति  से  जैसे  अध्यक्ष  महोदय  निदेश

 निर्वाचन  की  तारीख  से  आरम्भ  होने  वाली  अगली  अवधि  के  उक्त  अधिनियम  की  धारा

 31  (1)  के  अंतगर्त  स्थापित  की  गई  परिषद  के  सदस्यों  के  wr  में  कार्य  करने  के  अ्रपने  में

 से  दो  सदस्य  चुनें  पीपी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 कि  प्रौद्योगिकी  संस्थान  1961  की  धारा  31  (2)  और  32  (1)

 तथा  (4)  के  अनुसरण  इस  सभा  के  ऐसी  रीति  से  जैसे  अध्यक्ष  महोदय  निदेश

 निर्वाचन  की  तारीख  से  area  वाली  अगली  अवधि  के  उक्त  अधिनियम  की  धारा

 31  (1)  के  अन्तर्गत  स्थापित  की  गई  परिषद्‌  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  अपने  में

 से  दो  सदस्य  चत  51.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 प्रवर  समिति  के  बार  में  प्रस्ताव

 MOTION  RE  :  SELECT  COMMITTEE

 श्री  तैन्ने  वि दबना थम  का  संविधान  विधेयक

 श्री  दत्तात्रेय  कुन्दे  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 ग्रीक  यह  सभा  श्री  पी०  गोविन्द  मेनन  के  निधन  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थान  भारत  के

 संविधान  में  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  प्रवर  समिति  में  श्री  के०  हनुमन्तैया  को

 नियुक्त  करती  है  1.0

 उपाध्यक्ष  म  होदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  श्री  पी०  गोविन्द  मेनन  के  निधन  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थान  भारत
 के  संविधान  में  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  प्रवर  समिति  में  श्री  क े०  हनुमन्तैया  को

 नियुक्त  करती  है  ै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted
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 31  1970  श्रमिक
 क

 और  विधेयक

 आंध्र  प्रदेश  विधान-सभा  के  अध्यक्ष  के  त्यागपत्र  के  बारे  में

 RE  :  RESIGNATION  OF  SPEAKER  OF  ANDHRA  PRADESH

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  महोदय
 !  मैंने  आन्ध्र  प्रदेश  विधान  सभा  के  अध्यक्ष  के

 त्यागपत्र  के  बारे  में  मामला  उठाने  की  अनुमति  मांगी  थी  ।  यह  एक  गम्भीर  समाचार  है  कि  वहां

 के  अध्यक्ष  ने  त्यागपत्र दे  दिया  जब  तक  कोई  विशेष  विवशता  उत्पन्न  न  हो  कोई

 अध्यक्ष  इस  प्रकार  त्यागपत्र  नहीं  दे  सकता ।  मैंने  इस  बारे  में  प्रइन  उठाने  की  अनुमति

 मांगी थी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  कृपया  सहयोग  दें  ।  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सुचना  पर

 विचार  कर  लिए  जाने  के  पहचान  ही  प्रदान  उठाया  जा  सकता  है  ।

 संविद  श्रमिक  और  विधेयक

 CONTRACT  LABOUR  (REGULATION  AND  ABOLITION)  BILL

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  डी०  संजीव  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 कतिपय  स्थापनाओं  में  संवाद  श्रमिकों  के  नियोजन  का  विनियमन  करने  तथा  कतिपय

 परिस्थितियों  में  इसके  उत्सादन  और  तत्सम्बन्धी  विषयों  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार  किया  जाए  पै

 संवाद  श्रम  के  उत्सादन  का  प्रश्न  बहुत  काल  से  सरकार  के  विचाराधीन  था  ।  यह  विधेयक

 पहली  बार  पहली  1966  में  लाया  गया  था  ।  उनके  उपरांत  31  1967  में

 लाया  गया  था  तथा  इसे  1968  में  संसद  की  संयुक्त  समिति  को  भेज  दिया  गया  था  ।

 संयुक्त  समिति  ने  सार्वजनिक  निकायों  तथा  अन्य  सम्बद्ध  संगठनों  का  साक्ष्य  लिया  तथा  विधेयक

 के  उपबन्धों  पर  खण्डवार  विचार  किया  ।  उसके  पश्चात  समिति  ने  26  1969  को

 लोक-सभा  में  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  ।  इसकी  एक  प्रति  राज्य  सभा  के  सभा नप टल  पर

 भी  रखी  गई  ।

 प्रस्तावित  विधेयक  का  उद्देश्य  उन  श्रेणियों  के  सम्बन्ध  में  संवाद  श्रम  का  उत्सादन  करना

 जो  श्रेणियां  सम्बन्धित  सरकार  द्वारा  एक  निश्चित  कसौटी  के  अनुसार  अधिसूचित  की  जायें  ।

 इस  विधेयक  का  यह  भी  उद्देश्य  है  कि  जहां  संवाद  श्रमिक  उत्सादन  सम्भव  नहीं  उसके  श्रमिकों

 के  लिये  सेवा  की  शर्तों  का  विनियमन  किया  जायें  ।  इस  विधेयक  में  स्थापनाओं  को  पंजीकृत  करने

 ठेकेदारों  को  लाइसेंस  देने  तथा  त्रिपक्षीय  सलाहकार  समितियां  बनाने  की  भी  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 विधेयक  के  अन्तर्गत  संवाद  श्रमिकों  के  लिए  पीने  के  पानी  तथा  प्राथमिक  चिकित्सा  आदि  जैसी

 मूल  सुविधाओं  की  व्यवस्था  किया  जाना  वाध्यकारी  कर  दिया  गया  मजूरी  के  भुगतान  कराने

 की  व्यवस्था  भी  इस  विधेयक  के  अन्तर्गत  है  ।  एक  महत्वपूर्ण  व्यवस्था  यह  भी  की  गई  है  कि  यदि

 कोई  ठेकेदार  निर्धारित  समय  पर  श्रमिकों  को  मजूरी  का  भूगतान  नहीं  करता  अथवा  कम  भुगतान

 करता  है  तो  मुख्य  नियोक्ता  मजूरी  की  पुरी  अथवा  शेष  राशि  का  भुगतान  करना  होगा  ।

 तथा  वह  ठेकेदार  से  उस  राशि  को  वसूल  करेगा  ।
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 Contract
 Labour

 (Regulation  and  Abolition)  Bil]  July  31,  1970

 संयुक्त  समिति  ने  विधेयक  में  तीन  प्रमुख  परिवर्तन  करने  की  सिफारिश  की  है  |

 पहला  संशोधन  खण्ड  1  (5)  के  सम्बन्ध  में  यदि  किसी  स्थापना  का  कार्य  रुक-रुक

 कर  किया  जाने  वाला  है  अथवा  नैमित्तिक  है  तो  उस  पर  यह  अधिनियम  लागू  नहीं  होगा  ।  संयुक्त

 समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  सरकार  किसी  स्थापना  में  काम  के  स्वरूप  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय

 अथवा  राज्य  बोड़े  से  परामर्श  करने  के  उपरान्त  अपना  fasts  देगी  ।  यदि  किसी  स्थापना  में  गत

 12  महीनों  में  120  दिन  कार्य  किया  जायेगा  अथवा  मौसमी  स्थापनाओं  के  मामले  में  यदि  एक

 वर्ष  में  60  दिन  तक  कार्य  किया  जायेगा  तो  उन  स्थापनाओं  को  रुक-रुक  कर  काय  करने  वाली

 स्थापना  नहीं  माना  जायेगा  ।  दूसरा  महत्वपूर्ण  संशोधन  केत्द्रीय  और  राज्य  सलाहकार  बोर्डों  के

 गठन  के  बारे  में  है  ।

 विधेयक  में  हितों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  सदस्यों  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  की

 गई  है  भर्थात्‌  केन्द्रीय  बोर्ड  में  17  तथा  राज्य  बोलें  में  11  किन्तु  समिति  ने  उनकी  न्यूनतम  संख्या

 भी  निर्धारित  करने  की  सिफारिश  की  है  तथा  केन्द्रीय  ae  में  11  और  राज्य  बोड़े  में  9  सदस्य

 रखने  को  कहा  है  ।  समिति  ने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  as  में  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  की

 संख्या  भी  मनोनीत  सदस्यों  की  संख्या  से  कम  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 विधेयक  में  यह  उपबन्ध  है  कि  राज्य  सरकार  ठेकेदार  को  लाइसेंस  देते  समय  न्युनतम

 मजूरी  निर्धारित  कर  सकती  है  ।  समिति  ने  न्युनतम  दक  को  हटाने  की  सिफारिश  की  है  ।

 इन  मुख्य  सिफारिशों  के  अतिरिक्त  समिति  ने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  विधेयक  जम्मू

 और  काश्मीर  राज्य  पर  भी  लागू  किया  जाए  ।  मैंने  आवश्यक  संशोधनों  की  सुचना  अलग  से  दे  दी

 मैं  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार  करने  के  पेश

 करता  हुं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 कतिपय  स्थापनाओं  में  संवाद  श्रमिकों  के  नियोजन  का  विनियमन  करने  तथा

 कतिपय  परिस्थितियों  में  इसकी  उत्सादन  और  तत्सम्बन्धी  विषयों  की  व्यवस्था  करने  वाले

 विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार  किया  जाए  है

 श्री  अब्दुल  गनी  दार  :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  33  और  34  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  राम  ato  अमीन  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रदान  मंत्री  महोदय  ने

 विनियमन  के  बारे  में  ही  कहा  उत्सादन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विधेयक  सभा  के  समक्ष  सदस्यगण  अपने  भाषणों  में  अपने

 दृष्टिकोण  दे  सकते  हैं  ।

 श्री  सोमचंद  सोलंकी  :  संवाद  श्रमिक  और  विधेयक

 से  संवाद  श्रम  के  विनियमन  का  उद्देश्य  पुरा  नहीं  होता  ।  इसके  विपरीत  इससे  कई  उलझनें  पैदा

 हो  गई  यह  श्रमिकों  को  वास्तविक  लाभ  देने  में  असफल  रहा  है  ।

 विभिन्‍न  राज्यों  के  हमारे  दौरों  में  हमारे  सम्मुख  जो  श्रमिकों  के  प्रतिनिधि  वे  aq

 इस  बारे  में  एकमत  थे  कि  संवाद  श्रमिक  पद्धति  का  उन्मूलन  होना  चाहिए  1
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 आज  निर्माण  कार्यों  के  लिये  श्रमिकों  को  स्थाई  आधार  पर  न  रख  कर  उन्हें  मौसमी

 श्रमिकों  के  रूप  में  रखा  जाता है  ।  उन्हें  केवल  2-3  रुपए  दैनिक  दिये  जाते  हैं  और  ठेकेदार

 उनके  श्रम  से  काफी  धन  कमाते  हैं  ।

 नागपुर  के  पास  हमने  बीड़ी  बनाने  वालों  को  दस  आने  रोज  पर  दिन  भर  कार्य  करते

 हुए  देखा  था  ।

 रेलवे  विभाग  और  सार्वजनिक  संस्थानों  में  श्रमिकों  को  भार  लादने  और  उतारने  के

 लिये  एक  निश्चित  दर  दी  जाती  और  कोई  सुविधा  उन्हें  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  उनका  कोई  संघ

 नहीं  है  ।  अतएव  उनकी  कोई  मांग  अधिकारियों  के  सम्मुख  नहीं  आती  ।  इस  विधेयक  के  अंतगंत

 एक  परामर्श  बोर्डे  नियुक्त  किया  जायेगा  ।  श्रमिकों  को  इससे  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  नहीं  मिला  ।

 जो  निरीक्षक  art  स्थलों  पर  जांच  के  लिये  वे  ठेकेदारों  के  पक्ष  में  ही  रिपोर्ट  देंगे  ।  इससे

 भ्रष्टाचार  और  बढ़ेगा  |

 विधेयक  ऐसी  स्थापनाओं  पर  ही  लागु  होगा  जहां  20  से  अधिक  श्रमिक  काम  करते  हैं  ।

 ठेकेदार  श्रमिकों  को  छोटे  ग्रुपों  में  विभाजित  कर  देंगे  ।

 बेईमान  व्यक्ति  खण्ड  1  (4)  से  फायदा  उठा  कर  इस  खण्ड  के  अन्तर्गत  आने  से

 बचने  में  सफल  होंगे  और  श्रमिकों  का  शोषण  इन  खण्डों  के  होते  हुए  श्रमिक  विधेयक  से

 होने  वाले  लाभों  से  वंचित  रह  जायेंगे  ।  इस  विधेयक  द्वारा  संवाद  श्रमिक  पद्धति  बनी  रहेगी  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इससे  भ्रष्टाचार  चलता  रहेगा  ।  इसलिए  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध

 करता हूं  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  :  श्रमिक  संघों  में  काय  करने  वाले  लोग  कई  वर्षों

 से  अनुभव  कर  रहे  हैं  कि  संवाद  श्रमिक  पद्धति  समाप्त  होनी  चाहिए  ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  स्थिति

 में  कुछ  सुधार  किया  जा  रहा  है  और  निर्माण  कार्य  पर  लगे  लोगों  को  इससे  लाभ  होगा  ।

 मेरे  राज्य  उड़ीसा  से  हजारों  श्रमिक  वर्ष  में  चार  पांच  महीने  के  लिए  आसाम

 तथा  कशमीर  में  सीमा  सड़क  संघठन  कार्यों  पर  जाते  हैं  ।  जब  ठेकेदार  लोग  उन्हें  कार्यों  पर  नियुक्त

 करते  हैं  तो  उन्हें  200  से  500  रुपए  अग्रिम  राशि  देते  हैं  ।  उन  श्रमिकों  में  से  कई  तो  वहीं
 पर

 मर  जाते  हैं
 ।

 मैंने  देखा है  कि  कई  17-18
 वर्ष  के  युवक  जब  वहां से  कुछ  महीने  काम  करने के

 पश्चात्‌  लौटते  हैं  तो  उन्हें  कु पोषाहार  के  कारण  भयानक  रोग  हो  जाते  हैं  और  बाद  में  वे  मृत्यु
 को  प्राप्त  होते  हैं  ।  यह  हमारे  स्वाधीन  देश  के  लिये  लज्जा  की  बात  है  ।

 संविदा  श्रमिक  पद्धति  से  श्रमिकों  का  शोषण  होता  है  और  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  बिगड़ती
 धन  कुछ  व्यक्तियों  के  हाथ  में  केन्द्रित  होता  है  ।  श्रमिकों  को  पुरा  काम  करने  पर  भी  उन्हें

 कार्य  के  अनुरूप  नहीं  दिया  जाता  ।

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  इस  विधायक  में  सरकार  ने  बड़े  ठेकेदारों  को  दण्डित  करने  की

 व्यवस्था  की  है  ।
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 गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  के

 प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 MOTION  RE:  SIXTY-FOURTH  REPORT  OF  COMMITTEE  ON

 PRIVATE  MEMBERS  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 श्री  सैयद  अली  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  गैर-स  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  64  वें

 प्रतिवेदन  जो  29  1970  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  :

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  64  वें

 प्रतिवेदन  29  1970  को  सभा  में  प्रस्तुत  गया

 सहमत

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 सिविल  कार्यवाहियां  विधिक  सहायता  विधेयक

 CIVIL  PROCEEDINGS  LEGAL  ASSISTANCE  BILL

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  :  I  beg  to  move  that  leave  be  granted  to  introduce

 a  Bill  to  provide  for  legal  assistance  in  certain  cases  of  civil  proceedings  to  citizens  without

 adequate  means.

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ऐसे  नागरिकों  को  जिनके  पास  पर्याप्त  साधन  नहीं  सिविल  कार्यवाहियों  के  कतिपय

 मामलों में  विधिक  सहायता  देने  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पेश  क  73.0 wl है  की  अनुमति  दी  जाये  53.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted

 Shri  Madhu  Limaye  :  I  introduce  the  Bill.

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधयक
 REPRESENTATION  OF  THE  PEOPLE  (AMENDMENT)  BILL

 Shri  Madhu  Limaye  :  I  beg  to  move  that  leave  be  granted  to  introduce  a  Bill  further
 to  amend  the  Representation  of  the  People  Act,  1951.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 ग्रीक  लोक  प्रतिनिधित्व  1951  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को
 प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  दी  जाये  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 Shri  Madhu  Limaye  :  I  introduce  the  Bill,
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 संसद्‌  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  विधेयक

 संविधान  विधेयक  अनुच्छेद
 137  क  का  रखा

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL  (INSERTION  OF

 NEW  ARTICLE  137  A)

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  (Moradabad)  :  I  beg  to  move  that  leave  be  granted  to  intro-

 duce  a  Bill  further  to  amend  the  Constitution  of  India.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  :

 के  संविधान  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति

 दी  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  i

 The  Motion  was  adopted

 Shri  Om  Prakash  Tyagi:  I  introduce  the  Bill.

 बिहार  विधान  परिषद  विधेयक

 BIHAR  LEGISLATATIVE  COUNCIL  (ABOLITION)  BILL

 Shri  Bhagendra  Jha  (Jainagar):  1  beg  to  move.that  leave  be  granted  to  introduce  a

 Bill  to  provide  for  the  abolition  of  the  Legislative  Council  of  the  State  of  Bihar  and  for  matters

 Supplemental,  incidental  and  Consequential  thereto.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 बिहार  राज्य  विधान  परिषद्‌  के  उत्सादन  तत्सम्बन्धी  प्रासंगिक  और

 अनुवर्ती  विषयों  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पेश  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted
 Shri  Bhogendra

 Jha
 :  Lintroduce  the  Bill.

 —

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक

 CODE  OF  CIVIL
 PROCEDURE  (AMENDMENT)  BILL

 Shri  Om  Prakash  Tyagi:  I  beg  to  move  that  leave  be  granted  to  introduce  a  Bill
 further  to  amend  the  Code  of  Civil  Procedure,  1908.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 व्यवहार  प्रक्रिया  1908  में  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पेश  करने

 की  अनुमति  दी  जाये  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted
 Shri  Om  Prakash  Tyagi:  I  introduce  the  Bill.

 संसद  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  विधेयक

 SALARIES  AND  ALLOWANCES  OF  MEMBERS  OF  PARLIAMENT

 (AMENDMENT)  BILL

 Shri  L.  Barupal  (Ganganagar):  I  beg  to  move  that  leave  be  granted  to  introduce  a
 Bill  further  to  amend  the  Salaries  and  Allowances  of  Members  of  Parliament  Act,  1954,
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 Salaries  and  Allowances  of  Members  of  Parliament  (Amendment)  Bill  july  31,  1970:

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ :

 संसद्‌  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  1954  में  आगे  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पेदा  करने  की  अनुमित  दी  जाये  18.0

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  मैं  ga  विधेयक  के  पुरःस्थापन  का  विरोध  करता

 क्योंकि  इस  विधेयक  में  मांग  की  गई  है  कि  एक  संसद  सदस्य  को  सदस्य  न  रहने  पर  भी  300

 रुपये  प्रतिमास  पेंशन  दी  जाये  और  किसी  भीਂ  भारतीय  रेलवे  का  वर्ष  में  एक  प्रथम  श्रेणी  का

 अहस्तांतरणीय  निःशुल्क  पास  मिलना  चाहिए  जिससे  कि  सदस्य  10,000  किलो  मीटर  तक  की

 रेल  यात्रा  कर  सके  ।  संसद  सदस्यों  को  ऐसी  रियायतें  देने  में  कोई  औचित्य  नहीं  जब  कि

 22  लाख  से  भी  अधिक  केन्द्रीय  सरकार  कर्मचारी  अन्तरिम  सहायता  के  लिए  चिल्ला  रहे  हैं  और

 सरकार  उन्हें  अन्तरिम  सहायता  तक  नहीं  देना  चाहती  ।  पेंशन  भोगी  व्यक्तियों  को  केवल  20  या

 30  रुपये  प्रतिमास  पेंशन  मिलती  है  और  सरकार  वेतन  आयोग  को  पेंशन  भोगी  व्यक्तियों  की

 पेंशन  बढ़ाने  सम्बन्धी  मामले  को  सौंपने  को  भी  तैयार  नहीं  हुई  है  ।

 Shri  Abdul  Ghani  Dar  (Gurgaon)  ;  There  is  nothing  in  the  rules  to  prevent  the  hon,

 Member  from  introducing  the  Bill.

 Shri  Randhir  Singh  (Rohtak)  ;  His  opposition is  a  mere  show.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कोई  भी  माननीय  सदस्य  किसी  भी  विधेयक  के  पुरःस्थापन  का

 कर  सकता  है  ।  मैं  श्री  बारुपाल  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  श्री  बनर्जी  द्वारा  उठाई  गई

 आपत्तियों  का  उत्तर  दें  ।

 Shri  Janeshwar  Misra  (Phulpur)  ;  We  shall  oppose  the  introduction  of  this  Bill  because

 it  is  against  the  dignity  of  the  hon.  members.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi-Sadar)  I  have  a  point  of  order.  I  oppose  the  introduc-

 tion  of  this  Bill,  because  this  will  have  a  telling  effect  on  the  people.  The  Gommon  man  is  very

 hardup  these  days.  When  people  are  starving  it  does  not  redound  to  the  credit  of  the  Members
 of  Parliament  to  bring  forward  such  a  measure.  Shri  Barupal  should  not  be  allowed  to  reply  to  the

 objections  as  there  is  nothing  in  the  rules  which  can  permit  him  to  do  so,  He  should  either

 withdraw  this  Bill,  or  the  motion  should  be  put  to  the  vote.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  माननीय  सदस्य  अपनी  आपत्तियों  का  उत्तर  नहीं  चाहते  हैं  तो

 प्रस्ताव  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखा  जायेगा  ।

 श्री  एस०  कन्डप्पन  ag  तो  ठीक  है  कि  संवैधानिक  आधार  पर  इस  विधेयक  को

 पेश  करने  का  विरोध  नहीं  किया  जा  सकता  परन्तु  इसका  विरोध  करने  के  अपेक्षाकृत  अधिक

 पुष्ट  आधार  हैं  ।  देश  के  विमान  राजनीतिक  ढांचे  और  राजनीतिज्ञों  की  स्थिति  को  देखते  हुए

 अच्छा  होगा  कि  श्री  बारुपाल  इस  विधेयक  को  वापस  ले  लें  अन्यथा  विधेयक  को  पेश  करने  की

 अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  इससे  हम  सब  की  बदनामी  होगी  क्योंकि  यह  विधेयक  अकी  सीकर

 Shri  Shiv  Chandra  Jha  (Madhubani)  :  Ordinarily  a  Private  Members  Bill  is  not  opposed
 at  the  introduction  stage,  but  so  far  as  this  Bill  is  concerned  it  provides  for  pension  etc.,  for  the
 members  of  Parliament.  The  demand  of  effecting  on  increase  in  the  salaries  and  pensions  of  the
 employecs  has  not  so  far  been  met.  Therefore  it  is  not  proper  to  provide  for  any  such  thing  for
 the  Members.  Therefore  it  would  be  better  if  the  leader  of  the  House  comes  and  asks  the  hon.
 Member  to  withdraw  his  Bill.
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 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Hapur)  :  I  want  to  make  a  suggestion  in  this  matter.  A

 Committee  consisting  of  Chief  Justice  of  the  Supreme  Court,  Speaker  of  Lok  Sabha,  Chairman  of

 Rajya  Sabha,  The  Prime  Minister,  and  Chairman  of  Union  Public  Service  Commission  should  be

 formed  to  go  into  the  salaries,  pensions  and  other  amenities  for  the  Members  of  Parliament  and

 take  decision  in  this  matter.  If  we,  the  Members  of  Parliament  take  decisions  on  matters  concerning
 ourselves  it  will  have  a  great  reaction  on  the  people  of  the  country

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  (Moradabad) :  Sir, I इ  do  not  want  to  hurt  the  feelings  of  Shri

 Barupal  but  I  would  request  him, in  view  of  the  adverse  conditions  prevailing  in  the  countr
 y

 and  realising  the  dignity  of  this  House,  to  withdraw  this  Bill.

 Shri  P.  Barupal  There  was  a  time  when  a  member  used  to  get  forty  rupees  as  daily
 allowance  only.  But  later  on  this  was  revised  to  Rs.  21/-as  daily  allowancc  and  Rs.  300/-  as

 salary  per  month  was  added  to  it  and  later  on  revised  to  Rs,  31/-  and  Rs.  400/-  respectively.  I

 had  brought  forward  a  Bill  demanding  certain  facilities  such  as  a  free  third  class  railway  sleeping

 pass  ;  free  house  and  free  telephone,  but  it  was  thrown  into  the  waste  paper  basket.  The  objections
 of  the  Hon.  Members  are  political.  It  would  be  better  if  they  voluntarily  refused  to  take  these
 facilities  Their  objections  are  not  correct  in  principle,  but  they  are  politically  motivated

 Shri  Janeshwar  Misra:  We  oppose  this  Bill

 श्री  स०  सो०  बनर्जी  :  मैं  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण  देना  चाहता  हुं  ।  उन्होंने  मेरे  ऊपर

 आक्षेप  लगाया  है  ।  मैं  क्रिस  विवाद  में  पड़ना  तो  नहीं  परन्तु  मुझे  समय  दिया  जाए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 आप  जरा  मेरी  बात  भी  तो  सुनिए  ।  सब  प्रकार  के  विचार  प्रस्तुत

 कर  दिए  गए  हैं  ।  अब  केवल  इसे  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  करना  है  और  सदन  इस  पर  निर्णय

 करेगा  ।  इसलिए  मैं  इसे  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  गेरा  यह  विरोध  नहीं  है  ।  परन्तु  उन्होंने  मुझ  पर  आक्षेप  लगाया

 है  )
 '*

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  विधेयक  को  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  |  प्रशन  यह  है  :

 कि  संसद  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  195 ivy  4  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  प्रस्तुत  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 लोक  सभा  में
 सत  विभाजन हु

 The  Lok  Sabha  divided

 क्ष  में  76  विपक्ष में  37

 Noes  37 Ayes  76

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted

 Shri  P,  L.  Barupal  I  introduce  the  Bill
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 न्यायाधीश  संशोधन  विधेयक  3,4  तथा  का  संशोधन

 JUDGES  (INQUIRY)  AMENDMENT  BILL  (AMENDMENT  OF  SECTIONS,  3,  4,  AND  6)

 श्री  तैन्ने  विश्वनाथन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  न्यायाधीश  )

 1968  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 श्ग्कि  न्यायाधीश  1968  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  प्रस्तुत

 करने  की  अनुमति  दी  जाये  51.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 The  motion  was  adopted

 श्री  तैन्ने  विश्वनाथन  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता
 हूं

 ।

 संविधान  विधेयक  314  का  हटाया
 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL  (OMISSION  OF  ARTICLE  314)

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  :  I  beg  to  move  that  leave  be  granted  to  introduce  a

 Bill  further  to  amend  the  Constitution  of  India.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ह

 गृह-कायें  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  वैसे  तो  मुझे  इस  विधेयक  के

 पेश  किए  जाने  और  इसके  उद्देश्यों  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  इसमें  कुछ  संवैधानिक  और  प्रक्रिया

 सम्बन्धी  मामले  सामने  आते हैं
 |  अनुच्छेद  117  (1)  के  अनुसार  यह  विधेयक  राष्ट्रपति  की

 अनुमति  के  बिना  प्रस्तुत  नहीं  हो  सकता  ।  इसलिए  मेरा  कहना  तो  यही  है  कि  इसमें  कोई  कमी  न

 रह  जाय े।
 Shri  Madhu  Limaye:  This  Bill  is  simply  an  enabling  provision.  The  salaries  and

 pensions  of  the  I.  officers  will  in  no  way  be  abated  by  the  omission  of  article  314.  The
 recommendation  of  President  is  not  necessary  for  amending  the  constitution.  This  matter  had
 been  discussed  thread-bare  in  the  House  last  time  and  ruling  given  thereon  that  the  recom-
 mendation  of  the  President  would  not  be  required.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  के  विधेयक  पर  सदन  में  पिछली  बार  चर्चा  हुई  थी  परन्तु

 पास  नहीं  हुआ  था  ।  यह  विधेयक  ठीक  ही  लगता  है  ।  अतः  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  की

 अनुमति  al  जाये  तञ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  t

 The  motion  was  adopted
 Shri  Madhu  Limaye  :  I  introduce  the

 Bill.

 उत्तर  प्रदेश  विधान  परिषद  विधेयक
 UTTAR  PRADESH  LEGISLATIVE  COUNCIL  (ABOLITION)  BILL

 निल  कन Shri  George  Fernandes  (Bor  mpay  South):  I  beg  to  move  that  leave  be  granted  to
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 introduce  a  Bill  to  provide  for  abolition  of  the  Legislative  Council  of  the  State  of  Uttar
 Pradesh  and  for  matters  supplemental,  incidental  and  consequential  thereto.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 श्प्कि  उत्तर  प्रदेश  राज्य  विधान  परिषद्‌  के  उत्सादन  तथा  तत्सम्बन्धी  प्रासंगिक

 और  अनुवर्ती  विषयों  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  दी  जाये  1.0

 श्री  राजदेव  सिंह  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रशन  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  कोई  माननीय  सदस्य  विधेयक  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  मांगता  है

 तो  मैं  नहीं  समझता  कि  उसमें  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  भा  सकता  है  ।  सबसे  पहले  मैं  उन  सदस्यों

 को  बोलने  का  अवसर  दूंगा  जिन्होंने  लिखित  रूप  में  इस  विधेयक  का  विरोध  करने  की  इच्छा

 व्यक्त  की  है  ।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Hapur)  :  I  oppose  the  introduction  of  this  Bill.  The

 manner  in  which  the  Bill  providing  for  abolition  of  the  Uttar  Pradesh  Legislative  Council  was

 passed  in  the  Assembly  was  strongly  criticised  in  the  Press  the  following  day.  More  than  240

 Legislators  belonging  to  three  different  political  parties  had  requested  the  Speaker  of  the  U.  P.

 Assembly  in  writing  that  they  wanted  to  reconsider  their  earlier  decision  as  also  the  resolution

 regarding  abolition  of  the  U.P.  Legislative  Council  which  had  been  declared  passed  in  an

 unseemly  hurry.  The  Speaker  had  agreed  to  this.  Now  this  matter  is  still  under  consideration

 of  the  Uttar  Pradesh  Legislative  Assembly.  If  the  resolution  for  abolition  of  the  U.  P.  Legislative
 Council  had  been  passed  by  the  Assembly  the  Speaker  of  Lok  Sabha  and  the  Central  Govern-

 ment  would  have  been  informed  of  this  development,  and  such  a  Bill  would  have  been  brought
 forward  by  the  Government  in  a  proper  manner.  The  present  Bill  has  been  brought  forward  by
 a  private  member  merely  on  the  basis  of  the  press  reports  that  the  resolution  was  passed  by
 the  U.  Legislative  Assembly.  But  there  is  no  information  from  the  Government  that  the  U.

 Assembly  had  passed  the  resolution.  Therefore,  this  Bill  is  not  in  order  and  hence  the  giving  of
 leave  for  the  introduction  of  this  Bill  here  in  the  House  would  be  contrary  to  rules.

 डा०  राम  सु  fag  :  विधि  मंत्री  महोदय  को  स्थिति  स्पष्ट  करनी  चाहिये  ।

 Shri  Madhu  Limaye:  Article  169  of  the  Constitution  provides  for  the  abolition  of  the

 Legislative  Council  of  a  State  and  there  is  no  provision  therein  for  reconsideration  of  the
 Resolution  passed  by  the  State  Legislative  Assembly  by  a  majority  of  the  total  members  of  the
 Assembly.  Since  the  Resolution  has  been  passed  by  more  than  two-thirds  ofthe  members  of  the
 State  Legislative  Assembly,  the  matter  is  now  outside  the  jurisdiction  of  the  Assembly.  Shri
 George  Fernandes  is  well  within  his  rights  in  bringing  forward  this  measure.  Asa  matter  of  fact
 it  was  the  duty  of  the  Governmet  to  have  brought  forward  a  Bill  in  this  regard.  But  when  the
 Government  becomes  guilty  of  dereliction,  the  private  Members  vigilance  and  their  efforts  in

 bringing  forward  this  Bill  and  affording  to  this  House  an  opportunity  to  deliberate  over  this
 matter  deserve  special  commendation.

 The  opposition  to  the  introduction  of  this  Billis  baseless.  The  Legislative  Assembly  has
 no  constitutional  right  to  reconsider  the  Resolution  passed  by  it.

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :  किसी  भी  सरकारी  अथवा  गैर-सरकारी  विधेयक  का  प्रारंभिक

 स्तर  पर  विरोध  न  करने  की  स्वस्थ  परम्परा  का  सम्मान  करते  हुए मैं  अभी  इस  विधेयक  का  विरोध

 नहीं  कर  wa  हूं  ।  परन्तु  इसके  साथ  ही  प्रत्येक  विधान  सभा  को  प्राप्त  स्वतन्त्रता  का  सम्मान
 ype करते  चाहे  वहू  उत्तर  प्रदेश  की  विधान  सभा  बिहार  की  अथवा  अन्य  किसी  राज्य
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 मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  जिस  विधान  सभा  ने  29  अप्रैल  को  संकल्प  पारित  किया  ag  बाद

 में  उस  पर  पुर्निवचार  करने  के  लिये  सक्षम  है  ।

 संविधान
 के  अनुच्छेद  168  (1)  के  प्रति  सम्मान  रखते  हुए  मैं  यह  भी  कहना

 चाहती  हुं  कि  प्रत्येक  विधान  सभा  के  यह  पूर्ण  अधिकार  क्षेत्र  में  है  कि  वह  किसी  भी  सदन  को

 समाप्त  कर  सकती  है  अथवा  उसका  सृजन  कर  सकती  है  ।  उत्तर  प्रदेश  के  मामले  में  इसका

 विशेष  रूप  से  उल्लेख  है  कि  वहां  दो  सदन  होंगे  ।  विधान  सभा  ने  इसे  बड़ी  भ्रामक  स्थिति  में

 पारित  किया  है  ।

 मतदान  के  लिए  सदन  के  नेता  और  विरोधी  पक्ष  के  नेता  के  मध्य  जो  समय  निर्धारित

 हुआ  उसे  बदल  दिया  गया  ।  हस्ताक्षरों  की  हेराफेरी  के  भी  आरोप  हैं  ।  यह  भी  आरोप

 है  कि  सदस्यों  की  सूची  आज  तक  प्रस्तुत  नहीं  की  गई  है  और  जनता  को  यह  नहीं  मालूम  कि

 प्रस्ताव  कानून  की  दृष्टि  से  वैध  है

 थी  स०  मो०  बनर्जी  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रदान  आप  यह  सभी

 स्वीकार  कर  दीजिए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  हमें  यहां  ऐसा  कुछ  भी  नहीं  कहना  चाहिए

 जिससे  उ०  प्र०  विधान  सभा  की  कार्यवाही  करने  के  तरीके  पर  कोई  दोषारोपण  हो  |

 श्रीमती  सुनीला  रोहतगी  :  मैं  इस  बात  से  पूर्णतः  सहमत  हूं  कि  प्रत्येक  विधान  सभा  की

 गरिमा  और  उनके  अधिकारों  की  रक्षा  की  जाय  ।  मगर  जिन  परिस्थितियों  में  विधेयक  रत

 किया  उनका  पारित  प्रस्ताव  से  सम्बन्ध  है  ।  पुर्नविचार  हेतु  वहां  दूसरा  संकल्प  पेश  किया

 गया है  ।  इसलिए  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्रता  नहीं  दिखानी  चाहिए  और  क्रियाविधि  सम्बन्धी  दोषों

 को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।

 श्री  कान्ती  लाल  दाह  उत्तर  :  अगर  विधि  मंत्री  वक्तव्य  तो  इससे

 हमें  सुविधा  होगी  ।

 Shri  Balraj  Madhok :  Before  this  Bill  is  taken  up  for  consideration,  I  would  like  to
 ‘know  from  the  Law  Minister  whether  the  Speaker  of  Assembly  has  informed  the  Speaker
 or  the  Central  Government  that  a  Bill  to  this  effect  had  been  passed  there.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विधान  सभा  के  सचिव  से  जो  पत्र  प्राप्त  हुआ  प्रतिलिपि

 मेरे  पास  है  ।  पत्र  में  यह  कहा  गया  है  कि  :

 प्रदेश  विधान  सभा  के  कराये-संचालन  तथा  प्रक्रिया  नियमावली  के  नियम  101

 और  भारतीय  संविधान  के  अनुच्छेद  169  के  खण्ड  1  के  29  1970  को  हुई
 उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  की  बैठक  में  पारित  निम्नलिखित  संकल्प  की  एक  प्रति  मैं  भेजता

 यह  सदन  संकल्प  करता है  कि  उत्तर  प्रदेश  राज्य  की  विधान  परिषद  को  समाप्त cy
 कर  दिया  जाय  |

 प्रदेश  विधान  सभा  की  उपर्युक्त  बैठक  में  उपस्थित  सदस्यों  में  से  220  ने  पक्ष
 में  मतदान  किया  और  21  ने  विरोध  में  मत  दिया  ।  विधान  सभा  के  कुल  सदस्यों  की  संख्या
 426  हैं  ।''
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 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Hapur)  :  Now  question  arises  as  to  why  this  Bill  was  not

 brought  forward  by  the  Government  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  पत्र  भारत  सरकार  के  विधि  संसदीय

 मन्त्री  और  उत्तर  प्रदेश  के  वित्त  तथा  संसदीय  कार्य-मन्त्री  और  लोक  सभा  तथा  राज्य  सभा  के

 सचिवों  को  भेजा  गया  था  ।

 श्री  नंबर  लाल  गुप्त  :  इसके  प्रति  सरकार  का  क्या  दृष्टिकोण  है  ?  वह  इसका  समर्थन

 कर  रही  है  अथवा  नहीं  ?

 श्रीमती  सुशीला  रोगों  :  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  की  प्रक्रिया  नियमावली  के  नियम

 101  के  मैं  यह  स्पष्टीकरण  चाहती  हूं  कि  क्या  पत्र  की  प्रति  सम्बद्ध  मन्त्री  को  भेजी

 थी  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अ ९ म  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  के  नियमों  के  बारे  में  यहां  चर्चा

 नहीं  कर  सकते  |

 श्री  शांतिलाल  अपने  पत्र  में  सचिव  ने  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  के  नियम  101

 का  उल्लेख  किया  है  ।  इसमें  कहा  गया  है  कि  द्वारा  पारित  प्रत्येक  संकल्प  की  एक  प्रति

 सम्बद्ध  मन्त्री  को  भेजी  जायगी  ।”  प्रश्न  यह  हैं  कि  यहां  के  प्रत्येक  मन्त्री  को  तो  यह  पत्र  भेजा

 FAT  उसे  उत्तर  प्रदेश  के  भी  सम्बद्ध  मन्त्री  को  भी  भेजा  गया  अथवा  नहीं  ?

 बिधि  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  संवैधानिक  दुरुपयोग  का  प्रश्न

 नहीं  है  सभा  इससे  पूर्व  भी  इसी  प्रकार  के  दो  विधान  पास  कर  चुकी  है  ।  अतः  यह  तो  केवल

 उसी  प्रणाली  को  अपनाने  का  wea  है  जिससे  हम  पुर्व  परिचित  हैं  ।

 जहां  तक  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  का  सम्बन्ध  अनुच्छेद  212  (1)  के  अन्तगंत

 उनके  मतदान  अथवा  उनकी  किसी  भी  कार्यवाही  पर  आपत्ति  नहीं  की  जा  सकती ।  अतः

 संवैधानिक  तथा  कानूनी  औचित्य  का  इसमें  कोई  wea  ही  नहीं  उठता  ।  राज्य  सरकार

 ही  केन्द्रीय  सरकार  को  लिखती  है  कि  अमुक  प्रस्ताव  विधान  सभा  ने  पारित  किया  यह

 वास्तव  में  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  और  हमें  भविष्य  में  इसके  बारे  में  और  अधिक  सड़क  होना

 हुये  ।  अध्यक्ष  के  पास  कोई  विधान  सम्बन्धी  शक्ति  नहीं  है  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi  Sadar):  Mr.  Deputy  Speaker,  I  have  got  a  point  of

 order.  Hon.  Minister  has  just  now  challanged  your  authority  and  the  authority  of  the  Speaker
 of  U.  P.  Assembly.  According  to  U.  P.  Assembly  rules,  a  resolution  was  passed  there  which  should
 have  been  sent  to  Lok  Sabha  Secretariat.  They  have  donethe  correct  thing  and  sent  the  resolution
 to  Lok  Sabha  Secretariat.  According  to  this  procedure  we  get  an  extra  advantage  and  that

 advantage  is  that  if  the  Government  due  to  some  political  reasons  do  not  want  to  introduce  it

 here  then  the  Speaker  can  direct  any  member  of  the  House  to  introduce  it.  Therefore  I  request
 you  to  ask  the  Minister  not  to  say  anything  regarding  the  Authority  or  powers  of  the  Speaker
 here  or  of  U.  P.  Assembly.

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रदान  है  ।  माननीय  विधि  मन्त्री  इस  संविधान

 संशोधन  विधेयक  की  प्रस्थापना  सम्बन्धी  परिस्थितियों  के  बारे  में  बता  रहे  थे  परन्तु  उन्होंने  अध्यक्ष

 के  अधिकारों  की  आलोचना  आरम्भ  कर  दी  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  राज्य  सरकार  ने  उसे  केन्द्र
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 सरकार  को  नहीं  भेजा  ।  आप  ने  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  का  प्रस्ताव  भी  पढ़ा  यदि  राज्य

 सरकार  के  करमचारियों  ने  उसे  नहीं  भेजा  तो  यह  उनकी  भुल  है  ।  विधि  मंत्री  बिलकुल  अनावश्यक

 बातें  कह  रहे  हैं  ।  हम  इस  सम्बन्ध  में  और  भाषण  नहीं  सुनना  चाहते  |  आप  इस  पर  मतदान

 करवा  लीजिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  कृपया  माननीय  मन्त्री  की

 बात  सुनिये  ।

 श्री  हनुमन्तय्या
 :

 व्यवस्था  के  प्रश्नों  का  उत्तर  देना  मेरी  जिम्मेदारी  नहीं  है  ।  मैं
 तो

 सभा

 के  निर्णय  के  लिए  स्थिति  स्पष्ट  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  दिव  नारायण  :  मेरा  व्यवस्था  का  yet  है  ।  जब  मन्त्री  महोदय  कह  रहे  थे

 कि  वहां  की  सरकार  को  इसे  अध्यक्ष  को  नहीं  भेजा  जाना  चाहिये  था  वे  केवल  यह  कह  रहे  थे

 कि  कानून  में  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  है  कि  इसको  अध्यक्ष  को  भेजा  जाये  ।  इस  प्रकार  वह  लोक  सभा

 के  अध्यक्ष  अथवा  विधान  सभा  के  अध्यक्ष  पर  कोई  भाक्षेप  नहीं  कर  रहे  थे  ।

 श्री  रा०  ढो०  भण्डार  :  यह  बहुत  स्पष्ट  प्रश्न है
 भर  हमें  इस  पर  चर्चा

 इसके  गुण  दोषों  के  आधार  पर  ही  करनी  चाहिये  ।  विधान  सभा  ने  अपने  नियमों  का  पालन  किया

 है  या  नहीं  यह  एक  अलग  set  है  कौर  हमें  इसे  चुनौती  देने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 प्रस्थापना  के  समय  हमें  इसका  विरोध  नहीं  करना  चाहिए  ।

 Shri  Tulsi  Dass  Jadhav  (Baramati):  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  I  want  to  make  a

 submission  that  we  should  allow  a  Member  to  complete  his  sentence  and_  thereafter  we  should

 come  to  some  conclusion.  The  chair  should  direct  the  members  in  this  regard.

 श्री  जी०  ato  कृपा लानी  :  मेरे  विचार  में  कार्य-पालिका  और  विधायिका  में

 मतभेद  है  ।  अगर  विधान  मण्डल  ने  कोई  राय  व्यक्त  की  है  और  किसी  कारणवश  अगर

 पालिका  उसे  समुचित  प्राधिकारियों  को  भेजने  में  अपने  दायित्व  पालन  नहीं  तो  क्या

 यह  कहा  जा  सकता  है  कि  कार्यपालिका  गलत  है  अथवा  सही  है  ?

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  यह  गलत  है  ।

 श्री  जी०  Ato  कृपा लानी  :  अगर  कोई  विधान  विधान-मण्डल  द्वारा  पारित  किया है  और

 कार्यपालिका  उसे  लागू  करे  अथवा  न  यह  बात  इस  मामले  में  लागू  नहीं  क्योंकि

 कार्यपालिका  के  विधान  मण्डल  से  भिन्न  अपने  कुछ  पूर्वाग्रह  और  दृष्टिकोण  हो  सकते  हैं  ।  आपने

 कहां  कि  इस  संकल्प  को  निश्चित  रूप  से  विधान  मण्डल  द्वारा  पारित  किया  गया  है  ।  मगर  एक

 गैर-सरकारी  सदस्य  को  जो  कुछ  विधान  मण्डल  द्वारा  पारित  किया  गया  उसके  बारे  में  आगे

 कार्यवाही  करने  का  अधिकार  है  ।  मैं  आपकी  सम्मति  इस  बारे  में  चाहता  हूं  कि
 क्या  विधायिका

 को  कार्यपालिका  के  साथ  मिलाया  जा  सकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  हमारा  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  कि  कार्यपालिका  गलत  है  अथवा

 सर्दी  |  हमारा  तो  केवल  इस  सी  मित  प्रदान  से  सम्बन्ध  है  कि  इस  विधेयक  को  सदन  में  पेश  किया

 जा  सकता  है  अथवा  नहीं  ।
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 970  उत्तर  प्रदेश  विधान  परिषद्‌  विधेयक

 Shri  Randhir  Singh  (Rohtak) :  Mr.  Deputy  Speaker,  So  far  as  question  of  introduction
 of  a  bill  is  concerned,  whether  it  belongs  to  a  Private  Member  or  it  has  been  introduced  by  the
 Government,  it  should  be  introduced  unless  it  is  thrown  out.

 Secondly,  it  is  quite  a  separate  matter  whether  the  Government  has  written  or  the  Speaker
 has  written.  Now  what  would  be  the  position  if  Lok  Sabha  rescinds  its  earlier  resolution,  and
 this  House  discusses  the  same  bill]

 श्री  तैन्ने  विश्वनाथन
 )  :  जो  पत्र  आपने  उससे  पता  चलता है

 कि  यह  सरकार  इस  विधेयक  को  पेश
 नहीं

 कर  परन्तु  किसी
 गैर-सरकारी  सदस्य  को  इस

 विधेयक  के  पेश  करने  से  नहीं  रोका  जा  सकता  ।

 Smt.  Savitri  Shyam  (Aonla) :  Mr.  Deputy  Speaker,  I  oppose  the  introduction  of  this
 Bill  as  this  has  not  been  passed  by  the  Assembly  according  to  the  prescribed  procedure.  The
 members  who  did  not  exercise  their  right  of  vote,  or  who  abstained  from  the  proceedings,  have
 not  been  taken  into  consideration.  It  is  a  controversial  matter  as  it  has  not  been  referred  by  the

 Ministry.  It  should  be  introduced  only  after  the  verification

 श्रीमती  लक्ष्मी  कांतम्मा  :  अध्यक्ष  के  अधिकारों  के  बारे  में  हमारे  मन  में

 बहुत  शंकायें  हैं  ।  आन्ध्रप्रदेश  विधान  सभा  के  अध्यक्ष  द्वारा  त्यागपत्र  देने  का  गम्भीर  उदाहरण

 मारे  सामने  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  हैं  और  माप  बीच  में

 आन्ध्र  प्रदेश  को  ला  रही  हैं  ।

 श्रीमती  लक्ष्मी  कांतिमान  :  हमें  मामले  पर  विस्तृत  रूप  से  चर्चा  करनी  चाहिये  ।

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  वह  कह  रहे  थे  कि  संकल्प  अध्यक्ष  को  भेजा  गया  है  ।

 मैं  उनका  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  इसे  विधि  संसदीय

 कार्य मन्त्री  और  गृह  मन्त्री  को  भी  भेजा  गया  है  ।  अतः  प्रशन  निराधार  हो  जाता  है  ।

 Shai  Brij  Bhushan  Lal  (Bareilly)  Mr.  Deputy  Speaker  when  the  assembly  had  passed
 this  Resotution,  I  had  written  a  letter  to  the  Prime  Minister  urging  her  to  bring  a  billin  this
 House  for  abolition  of  the  council,  in  reply  to  which  she  had  stated  that  she  was  looking  into  it.
 Now  if  this  Government is  not  prepared  to  bring  forward  this  bill,  we  should  have  no  objection
 in  introduction  of  the  bill  by  a  private  member.

 श्री  हनुमस्तय्या  :  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  कुछ  करने  में  असमथ  होने  कोई  प्रश्न

 ही  नहीं  हम  इसे  किसी  भी  प्रकार  से  प्रभावित  करने  की  कोशिश  नहीं  कर  रहे  ।  यह  पहला

 अवसर  है  कि  इस  मामले  में  राज्य  सरकार  द्वारा  केन्द्र  सरकार  को  लिखने  की  सामान्य  प्रक्रिया

 को  नहीं  अपनाया  गया  इस  मामले  में  संवैधानिक  और  कानूनी  मर्यादा  के  प्रदान  अन्तर्निहित

 नहीं  हैं  ।  इसमें  तो  केवल  प्रक्रिया  सम्बन्धी  कठिनाई  का  प्रश्न  है  ।  अन्य  सभी  मामलों  जिनमें

 बिहार  विधान  परिषद  भी  शामिल  राज्य  सरकार  ने  औपचारिक  रूप  से  केन्द्रीय  सरकार  को

 इस  प्रकार  का  विधेयक  पेदा  करने  का  अनुरोध  किया  था  ।  इस  मामले  में  ऐसा  नहीं  हुआ  है  ।

 मेरा  यह  मत  नहीं  है  कि  प्रक्रिया  सम्बन्धी  कठिनाई  के  कारण  इसे  पेश  न  किया  जाय  ।
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 सरकार  को  पता  है  कि  इसे  विधान  मण्डल  ने  पारित  कर  दिया  है  और  हम  इसका

 विरोध  नहीं  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  विधान  परिषद  के  उत्सादन  तथा  तत्सम्बन्धी  प्रासंगिक

 और  अनुवर्ती  विषयों  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पेश  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 Shri  George  Fernandes  :  I  introduce  the  Bill.

 बोनस  संदाय  )
 fears

 PAYMENT  OF  BONUS  (AMENDMENT)  BILL

 Shri  George  Fernandes:  Sir,  I  beg  to  move  for  leave  to  introduce  a  Bill  further  to

 amend  the  Payment  of  Bonus  (Amendment)  Bill,  1965.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 की  बोनस  संदाय  1965  में  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरਂ

 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाय  2.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  Motion  was  adopted

 Shri  George  Fernandes:  I  introduce  the  Bill.

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 अनुच्छेद  का  रखा

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta :  Sir,  I  beg  to  move  for  leave  to  introduce  a  Bill  further  to

 amend  the  Constitution  of  India.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाय  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  I  introduce  the  Bill.

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 अनुसूची  का  संशोधन )
 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  Sir,  I  beg  to  m  ve  for  leave  to  introduce  a  Bill  further  to amend  the  Constitution  of  India.
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 उपाध्यक्ष महोदय  :  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाये  6.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  I  introduce  the  Bill.

 चिकित्सा  दिक्षा  और  अनुसन्धान  स्नातकोत्तर  चण्डीगढ़

 विधेयक

 POST  GRADUATE  INSTITUTE  OF  MEDICAL  EDUCATION  AND
 RESEARCH,  CHANDIGARH  (AMENDMENT)  BILL

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  चिकित्सा  शिक्षा  और  अनुसन्धान  स्नात

 कोत्तर  चंडीगढ़  1966  में  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 चिकित्सा  शिक्षा  और  अनुसन्धान  स्नातकोत्तर  चंडीगढ़
 1966  में  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  (1

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 श्री  श्रीचन्द  गोयल
 :

 मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हुं  |

 ee  te  ee

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 16  का

 श्री  श्रीचन्द  गोयल
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 भारत  के  संविधान  में  आगे  संशोधन
 ७१६

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने की  अनुमति  दी  जाय  9.0

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने
 की  अनुमति  दी  जाय  बपी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  मैं  विधेयक at  पुरःस्थापित
 करता हुं  ।
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 अधिकतम  लाभ  सीमा  विधेयक

 CEILING  ON  PROFITS  BILL

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  Sir,  I  beg  to  move  for  leave  to  introduce  a  Bill  to  provide  for

 the  fixation  of  ceiling  on  profits  of  certain  business  houses,  concerns,  undertakings,  etc.

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रदान  यह  है  :

 कतिपय  व्यापारिक  व्यापारिक  उपक्रमों  आदि  के  लाभ  की

 अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाय  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  motion  was  adopted

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  introduce  the  Bill.

 संविधान  )  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 36  का \

 Shri  Mrityunjay  Prasad  (Maharajganj)  :  I  beg  to  move  for  leave  to  introduce  a  Bill

 further  to  amend  the  Constitution  of  India.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान
 यह  हैः

 भारत  के  संविधान  में  आगे  संशोधन  करने
 वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने

 की  agate  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 Shri  Mrityunjay  Prasad  :  I  introduce  the  Bill.

 स  ee

 संविधान  )  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 अनुसूची  का

 Shri  Mrityunjay  Prasad  :
 the  Constitution  of  India.

 I  beg  to  move  for  leave  to  introduce  a  Bill  further  to  amend

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 भारत  के  संविधान  में  आगे  संशोधन  करने  वाले  वि  aaa  को  पुरःस्थापित  करने
 की  अनुमति  दी  जाय

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 Shri  Mrityanjay  Prasad  |  introduce  the  Bill.
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 परिवर्तन  हुए  हैं  ।  कांग्रेस  को  कई  राज्यों  में  सत्ता  से  हाथ  धोना  पड़ा  ।  मगर  जहां  जहां

 कांग्रेसी  सरकारें  सत्तारूढ़  हुईं  केन्द्रीय  सरकार  ने  लोगों  को  भड़काकर  और  कहकर  कि  कानून

 और  व्यवस्था  वहां  भंग  हो  रही  उन  सरकारों  को  गिराने  की  कोशिश  की  है  ।

 संविधान  के  अनुसार  राज्यपाल  को  मंत्रिपरिषद  से  विचार-विमर्श  कर  किसी  विषय  पर

 निर्णय  लेना  चाहिये  ।  मगर  कई  उदाहरण  ऐसे  हैं  जहां  राज्यपाल  ने  बिना  मंत्रिपरिवद  से

 विमर्श  किये  स्वयं  निर्णय  लिया  ।  बंगाल  के  श्री  उत्तर  प्रदेश  के  श्री  गोपाल  रेड्डी  और

 बिहार  के  श्री  नित्यानंद  कानूनगो  के  बारे  में  ऐसी  आलोचना  सुनने  को  मिली  1965  में

 केरल  में  जब  चुनाव  माक्सवादी  दल  के  40  सदस्य  थे  ।  इसके  आधार  पर  उन्हें  मंत्रिमंडल

 के  गठन  के  लिये  निमंत्रण  दिया  जाना  चाहिए  था  ।  मगर  तत्कालीन  .  राज्यपाल  ने  ऐसा  करने  से

 साफ  इन्कार  कर  दिया  ।

 1967  के  लोकसभा  के  तत्कालीन  अध्यक्ष  श्री  संजीव  रेड्डी  ने  कुछ  राज्यपालों  के

 अनुचित  व्यवहारों  को  देखते  हुये  विधान  सभा  के  अध्यक्षों  का  एक  सम्मेलन  तुरन्त  बुलाया  और

 राज्यपालों  के  व्यवहार  पर  चर्चा  कीं  ।  इस  सम्मेलन  में  एक  संकल्प  पारित  किया  गया  fe  राज्यਂ

 पालों  को  मंत्रिपरिषद  से  विचार-विमर्श  किये  बिना  कोई  निर्णय  नहीं  लेना  चाहिये  ।  श्री  ढिल्लों

 ने  कहा  था  कि  सभा  के  नेता  को  विधान  सभा  द्वारा  चुना  जाना  चाहिये  ।  मेरे  निजी  अनुभव  से

 मैं  कह  सकता  हूं  कि  केरल  के  राज्यपाल  श्री  विश्वनाथन  ने  इस  संकल्प  के  विरुद्ध  काम  किया

 है  ।  26  1970  को  विधान  सभा  भंग  कर  दी  गई  ।  संविधान  के  अनुसार  यह  काम  मंत्रि

 परिषद्‌  के  अन्य  मंत्रियों  से  सलाह  ले  के  ही  किया  जाना  चाहिये  ।  मगर  वहां  ऐसा  न  हुआ |

 राज्यपालों  को  वापस  बुलाने  के  लिये  संविधान  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  मेरे  विचार

 से  राज्यपालों  का  निर्वाचन  किया  चाहिये  भले  ही  इस  विधेयक  में  इसका  कोई  उपबन्ध

 नहीं  फिर  भी  इसमें  कहा  गया  है  कि  किसी  निर्णय  लेने  के  पूर्व  राज्यपालों  को  मंत्रिपरिषद  से

 विचार-विमर्श  करना  चाहिये  ।  मैं  यह  सुझाव  दे  रहा  हूं  कि  इस  विषय  पर  विचार  करने  के  लिये

 सभी  दलों  के  प्रतिनिधियों  की  एक  समिति  का  गठन  किया  जाना  चाहिये  ।  अगर  सरकार  इससे

 सहमत  तो  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करूंगा  |

 श्री  प्र७  के ०  देव  :  मंत्री  महोदय  के  बोलने  से  पहले  मेरा  एक  व्यवस्था

 का  प्रश्न  है  ।  मंत्री  महोदय  तो  पहले  ही  एक  प्राइवेट  सदस्य  के  रूप  में  बोल  चुके  हूँ  ।  क्या  वह

 फिर  चर्चा  में  भाग  ले  सकते  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  वह  सरकार  की  तरफ  से  बोलेंगे  |

 fafa  तथा  कल्याण  मंत्री  :  मेरे  माननीय  मित्र  को  मेरे  बारे  में  कोई

 संदेह  नहीं  होना  चाहिये  क्योंकि  मुझे  तो  बार-बार  अपने  कार्यभार  व  पद  के  अनुरूप  ही  अपना
 मत  व्यक्त  करना  पड़ता  है  ।  परन्तु  इसका  areas  ag  नहीं  है  कि  विश्व  के  सभी  देशों  में  जो

 संविधानिक  परम्परायें  स्थापित  हो  चुकी  हैं  हम  उनसे  पीछे  हट  रहे  हैं  ।  आपने  आयरलैण्ड  और
 पश्चिमी  जमाने  का  उल्लेख  किया है  ।  वह  देश  इंगलैण्ड  वाली  लोकतन्त्रीय  संसदीय
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 विधेयक

 प्रणाली  के  अंतगर्त  नहीं  आते  ।  उनकी  प्रणाली  में  विभिन्‍न  परिवर्तन  आये  हमारे

 संविधान  की  परम्पराओं  का  जहां  पालन  किया  गया  है  ।  वहां  उन्हें  तोड़ा  भी  गया

 है  ।  परन्तु  केवल  इसी  आधार  पर  हम  सारे  संविधान  में  परिवहन  नहीं  कर

 सकते  ।  अतः  प्रस्तुत  संविधान  विधेयक  संसदीय  लोकतन्त्र  पद्धति  का  काफी  असर

 डालता  है  ।  इस  विधेयक  को  यदि  स्वीकार  कर  लिया  जाता  है  तो  हमारे  यहां  न  तो  राष्ट्रपति

 पद्धति  की  सरकार  ही  चल  सकेगी  और  न  ही  संसदीय  पद्धति  की  सरकार  सम्भवतः  हो  सकेगी  |

 इसीलिये  मैं  विधेयक  के  प्रस्तावक  से  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  के  तरीके  अपनाने  का  अनुरोध

 करूंगा  ।  हमने  सिफारिश  की  है  कि  राज्यपालों  के  काय  करने  के  लिये  कुछ  मार्गदर्शक  सिद्धांत

 निर्धारित  किये  जाने  चाहिये  ।  ऐसे  art  दन  सिद्धांतों  के  माध्यम  से  वह  सभी  परम्पराएं  अमल

 में  लाई  जा  सकती  हैं  जो  कि  मेरे  मन  में  हैं  ।  अतः  संविधानिक  संशोधन  की  अपेक्षा  मार्गदर्शन

 सिद्धांत  अधिक  ग्राह्म  है  ।

 मैं  यह  सिफारिश  करता  हुं  कि  मार्गदर्शन  सिद्धान्त  अंतर्राज्य  परिषद  द्वारा  बनाये  जाने

 चाहिये  और  इसका  निर्माण  विभिन्न  राजनीतिक  दलों  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  किया  जाना  चाहिये  |

 इसलिये  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  नहीं  करता हूं
 |  मैं  आशा  करता  हूं  कि  श्री  देव  अपना

 विधेयक  वापस  ले  लेंगे  ।

 श्री  क०  प्र०  सिंह  देव  :  विधेयक  को  प्रवर  समिति  के  सौंपने  के  लिये  मेरा

 संशोधन  20  सदस्यों  के  नामों  के  समेत  सभा  के  समक्ष  है  ।

 यह  विधेयक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाना  चाहिये  क्योंकि  इस  विधेयक  में  उठाई  गई

 सभी  बातें  बहुत  मौलिक  हैं  ।  1967  के  आम  चुनावों  के  उपरान्त  राज्यपालों  द्वारा  किये  गये

 कार्यों  से  यह  पद  बदनाम  हो  गया  है  और  इसने  संसद  के  साथ-साथ  देश  भर  के  सार्वजनिक

 व्यक्तियों  को  आशंकित  कर  दिया  है  ।  उस  समय  के  गृहकायं  मंत्री  श्री  यशवंत  राव  चित्रण  ने

 इस  देश  के  पांच  प्रमुख  विधिवेताओं  के  राज्यपालों  से  कार्यकलापों  के  ser  पर  और  साथ  ही

 मुख्यमंत्रियों  को  मान्यता  प्रदान  करने
 के

 पर  विचार  करने  के  लिये  कहा  था  ।  इन  पांच  प्रसिद्ध

 विधिवेताओं  ने  अपना  मत  दे  दिया  है  जिस  पर  प्रवर  समिति  अधिक  गहराई  से  विचार  करने

 और  किसी  उचित  परिणाम  पर  पहुंचने  में  समय  होगी  ।  अतः  ag  अच्छा  ही  होगा  कि  यह  विधेयक

 प्रवर  समिति  को  सौंप  दिया  जाये  ।

 श्री  के०  देव  :  जिन  18  सदस्यों  ने  चर्चा  में  भाग  लिया  है  मैं  उनका  बहुत  आभारी

 1967  के  चुनावों  के  बाद  जो  परिस्थितियां  सामने  आई  उन्हीं  से  बाध्य  होकर  यह  विधेयक

 पेश  किया  गया  है  |

 इस  विधेयक  पर  जिन  18  सदस्यों  ने  भाषण  दिये  हैं  उनमें  से  छः  को  छोड़कर  सभी  ने

 विधेयक  का  पूर्ण  समर्थन  किया  है  ।  वैसे  छः  सदस्यों  का  विरोध  भी  केवल  नाम  मात्र  को  है  क्योंकि

 उनके  नेताओं  ने  विधेयक  का  anya  किया  है  ।  भारतीय  संसदीय  संघ  के  तत्वावधान  में

 2  मई  1970  को  एक  गोष्ठी  हुई  थी  जिसमें  अधिकांश  लोगों  का  मत  था  कि  राज्यपाल  को  मार्ग

 दर्शन  करना  ही  चाहिये  |  इस  प्रश्न  पर  दो  जाएं  नहीं  हैं  ।  अब  seq  तो  केवल  यही  है  कि  यह  सारग

 दन  किस  प्रकार  का  हो  |
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 >
 चूंकि  राज्यपाल  चुने  नहीं  जाते  अपितु  q  राष्ट्रपति  द्वारा  नियुक्त  किये  जाते

 हैं
 और  गृह

 मंत्रालय  ही  सम्पूर्ण  बातों  में  उनका  माग  दर्शन  करता  है  इसीलिये  हम  राज्यपालों  द्वारा

 निष्पक्षता  की  आशा  नहीं  कर  सकते  ।  हाल  ही  में  घटनाओं  द्वारा  इस  तर्क॑  को  और  भी  बल  प्राप्त

 हुआ  है  ।

 यदि  सांविधानिक  दृष्टि  से  देखा  जाय  तो  राज्य  के  मुखिया  के  रूप  में  कार्य  करते  हुये

 राज्यपाल  को  मतदाताओं  की  इच्छा  को  पूत॑  रूप  देना  चाहिये  ।  परन्तु  हमने  देखा  है  कि  देश

 में  अल्पसंख्यक  सरकारें  बन  रही  हैं  ।  राज्यपाल  पक्षपातपूर्ण  ढंग  से  अपनी  शक्तियों  का  उपयोग

 कर  रहे  आज  राज्यपालों  से  कोई  यह  आशा  नहीं  कर  सकता  कि  वे  अपने  पूर्व  सम्बन्धों  के

 कारण  कभी  स्वतन्त्र  रूप  से  अपने  विचार  व्यक्त  करें  ।  अतः  राज्यपाल  के  मागं दर्शन  की

 आवश्यकता  के  बारे  में  दो  राय  नहीं  हो  सकती  ।  यह  मार्गदर्शन  सांविधिक  और  सांविधानिक

 होना  चाहिये  ।  इस  मार्गदर्शन  को  सम्मिलित  करने  के  लिये  हमें  संविधान  में  संशोधन

 करना  ही  पड़ेगा  |

 मैं  प्रस्ताव  लेने  के  सुझाव  से  सहमत  नहीं  हूं  परन्तु  मैं  अपने  मित्र  श्री  क०  प्र०  सिंह  देव

 का  यह  संशोधन  स्वीकार  करता  हूं  कि  प्रस्ताव  प्रवर  समिति  सौंप  दिया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  पर  विचाराधीन  संशोधन  दो  हैं  एक  प्रस्ताव  श्री  इमाम

 का  है  और  दूसरा  श्री  क०  प्र०  सिंह  देव  का  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  |  मतदान  के  लिये  रखा  गया

 तथा  अस्वीकृत  हुआ
 Amendment  was  put  and  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  2  मतदान  के  लिये  रखा  गया

 The  amendment  was  put

 लोक  सभा  में  सत  विभाजन  हुआ
 The  Lok-Sabha  divided

 पक्ष  में  45  विपक्ष  में  54

 Ayes  45  Noes  54

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  qt  विचार  किया
 जाये  ह

 लोक  सना यश  सें  स
 |  W  t  विभाजन  हुआ

 The  Lok-Sabha  divided

 पक्ष में  41  विपक्ष  में  69

 Ayes  41  Noes  69
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 31  1970  उच्चतम  न्यायालय  अपीलीय  क्षेत्राधिकार  का

 विधेयक

 यह  प्रस्ताव  सभा  की  समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  और  मतदान

 करने  वाले  सदस्यों  के  कम  से  कम  दो  तिहाई  बहुमत  से  पारित  किया  गया  ।

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  negatived

 उच्चतम  न्यायालय  अपीलीय  क्षेत्राधिकार  का  परिवर्धन )  विधेयक

 SUPREME  COURT  (ENLARGEMENT  OF  CRIMINAL  APPELLATE

 JURISDICTION)  BILL

 श्री  आनन्द  नारायण  मुल्ला  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 आपराधिक  मामलों  के  संबंध  में  उच्चतम  न्यायालय  के  अपीलीय  क्षेत्राधिकार  के

 परिवहन  करने  के  लिए  विधेयक  में  राज्य  सभा  द्वारा  किए  गए  निम्नलिखित  संशोधनों  पर  विचार

 किया  जाए  :

 अधिनियमन  सुत्र

 1.  कि  पृष्ठ  1  पंक्ति  1  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित

 किया  जाये  ।

 ary  1

 कि  पृष्ठ  एक  पंक्ति  4  1969"  के  स्थान  पर  “1970”  प्रतिस्थापित

 किया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 ग्रीक  आपराधिक  मामलों  के  सम्बन्ध  में  उच्चतम  न्यायालय  के  अपीलीय  क्षेत्राधिकार  का

 परिवहन  करने  के  लिये  विधेयक  में  राज्य  सभा  द्वारा  किये  गये  निम्नलिखित  संशोधनों  पर  विचार

 किया  जायेਂ

 अधिनियमन  सुत्र
 ~~) 1,  कि  पृष्ठ

 1  पर  पंक्ति  1  में  के  स्थान  पर  इक्कीसों  प्रतिस्थापित

 किया  जाये  ।

 खण्ड 1

 2.  कि  पृष्ठ  1  पर  पंक्ति 4  में  “1969”  के  स्थान पर  “1970”  प्रतिस्थापित

 किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 अधिनियमन  qa

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 वें
 =)

 पृष्ठ  1  पर  पंक्ति 1
 में  के  स्थान  पर  मुक्की  साबुन  प्रतिस्थापित  किया

 जाये  5.0
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 खण्ड 1

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रीत  यह  है  :

 पृष्ठ  1  पर  पंक्ति  4  में  “1969”  के  स्थान  पर  “1970”  प्रतिस्थापित  किया

 जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 श्री  आनन्द  नारायण  मुल्ला  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  में  राज्य  सभा  द्वारा  किये  गये  संशोधनों  को  स्वीकार  किया  जाये  ।"'

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  घ्यान  यह  है  :

 विधेयक  में  राज्य  सभा  द्वारा  किये  गये  संशोधनों  को  स्वीकार  किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 संविधान  )  विधेयक

 CONSTITUTION  AMENDMENT  BILL

 अनुच्छेद  330  तथा  332  का  संशोधन

 Shri  Suraj  Bhan  (Ambala):  Mr.  Deputy  Speaker,  there  is  nothing  newin  the  Bill

 which  I  am  presenting  before  the  House  today.  Last  year  when  House  discussed  the  extension
 of  reservation  for  Scheduled  Castes  and  Tribes  for  another  ten  years,  even  at  that  time  presen-
 ted  this  small  amendment.  I  said  reservation  representation  clause  of  the  constitution  should  be
 amended  to  read  as  should  not  be  less  than  their  populationਂ  instead  of  should  be  as
 near  a_possible.’’  I  simply  demand  that  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  should  be

 given  their  due  in  accordance  with  their  population,

 It  is  a  matter  of  pleasure  that  at  that  time  my  amendment  was  supported  by  opposition
 parties,  The  Scheduled  Castes  and  Tribes  are  being  misbehaved  in  every  State  in  country.  I  have

 moved  this  motion  with  great  expectations,

 Mr.  Deputy  Speaker,  all  opposition  parties  are  supporting  this  amendment  andI  will
 request  the  ruling  Congress  Party  also  to  support  it.

 In  the  course  of  discussions  on  the  Bill  proposing  enhancement  of  the  value  of  Postal
 orders  upto  Rs.  50/-  Shri  Randhir  Singh  stressed  for  improvement  of  mail  services  in  the  Villages, The  main  demand  was  for  the  provision  of  Seats  for  Scheduled  Castes  in  Proportion  to  thei  rp  opu-
 lation  which  is  already  incorporated  in  Article  334  of  the  constitution.  If  that  can  prove  work-
 able  in  respect  of  distrtcts  of  Assam,  why  cannot  it  be  workable  for  Schedule
 Castes  and  Schedule  Tribes?  This  Bill  would  provide  justice  for  the  Schedule  Castes  and  also
 bring  about  uniformity  in  the  implementation  of  constitutional  clauses  330  and  334,

 श्री  क०  ato  तिवारी  पीठासीन  हुए
 |  Shri  K.  N.  Tiwary  in  the  Chair

 In  the  m:  \tter  of  services  there  is  a  reservation  for  fixed  percentage,  but  that  is  not  fulfilled
 It  is  said  that  suitable  conditions  are  not  available  for  that.  In  the  political  sphere  there  should
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 be  no  question  of  unsuitability  in  the  matter  of  number  of  seats.  Even  in  the  matter  of  census

 justice  is  not  given  to  the  Schedule  Castes  and  Schedule  Tribes.  Family  Planning  is  not  popular
 among  them,  The  census  for  1961  indicate  an  increase  of  17.4%  in  the  population  of  Schedule
 Castes  and  Schedule  Tribes  against  the  over  all  increase  in  the  country’s  population  to  29.55  per
 cent.  There is  a  tendency  to  show  their  population  on  the  lower  side.  Apart  from  that  seats  are
 not  provided in

 Assemblies
 and  Parliament  on  the  basis  of  their  admitted  population.

 The  addmittance  of  my  Bill  would  provide  maximum  of  one  Lok  Sabha  Seat  for
 Schedule

 Castes.  So  this  principle  should  be  incorporated.

 I  appreciate  the  support  given  to  the  Bill  by  some  opposition  parties.  hope  that  the
 members  of  the  Congress  Party  would  support  my  Bill

 aft  सैकिया  )  :  मैं  दल-द्रमुक  की  ओर  से  श्री  सूरज  भान  जी  के

 विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  इसे  स्वीकार  करने  से  पर्याप्त  उपलब्धि  होगी  ऐसा
 नहीं

 कहा  जा  सकता  ।  इससे  तो  केवल  संसद  में  उनकी  7-8  सीटें  बढ़  जाएंगी  ।

 इस  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  तो  अनुसूचित  जातियों  की  भलाई  है  जिसकी  ओर  संसद

 और  विधान  सभाओं  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 1969  में  आरक्षकों  की  अवधि  को  20  वर्ष  से  बढ़ाकर  30  वर्ष  करते  समय

 उद्देश्य  यही  था  कि  अनुसूचित  जातियों  की  प्रगति  में  सहयोग  दिया  जाए  ।

 कुछ  लोग  लम्बे  समय  तक  ऐसे  आरक्षकों  का  एक  देश  भर  एक  राष्ट्र  के  निर्माण  के  नाम

 पर  विरोध  कर  सकते  हैं  ।  जब  तक  अनुसूचित  जातियां  और  अनुसूचित  जन-जातियां  दबी  हुई  हैं

 तब  तक  ऐसे  सुरक्षण  दिये  जाने  चाहिए  |

 महात्मा  गांधी  और  डा०  अम्बेडकर  के  मध्य  1950  में  हुई  वार्ताओं  के  फलस्वरूप

 स्थानों  का  इस  प्रकार  सुरक्षण  आरम्भ  हुआ  था  ।  वास्तव  में  सच्चा  प्रजातन्त्र  तो  तभी  ear

 होगा  जब  ऐसे  सुरक्षण  समाप्त  कर  दिये  जाते  हैं  ।  निर्धन  पिता  का  पुत्र  धनी  हो  सकता  है  किन्तु

 अनुसूचित  जातियों  में  उत्पन्न  व्यक्ति  का  कतई  छुटकारा  नहीं  होता  ।  समाज  की  आज  यही  स्थिति

 है  ।  इंस  स्थिति  के  बदलने  पेर  ही  सच्चा  प्रजातन्त्र  स्थापित  होगा  |

 इस  सदन  में  अथवा  अन्यत्र  भी  प्रजातन्त्र  की  सैद्धान्तिक  चर्चा  से  हम  संतोष  अनुभव
 कर  सकते  हैं  ।  परन्तु  देश  में  वास्तविक  प्रजातन्त्र  निर्माण  के  लिये  हमें  जातीय  आधार  पर  cake पत

 सामाजिक  असमानताओं  से  छुटकारा  पाना  चाहिए  जिससे  भ्रातृ-भावना  का  प्रसार  हो  तथा  एक

 मिले  जले  समाज  का  गठन  हो  ।

 शताब्दियों  से  जो  लोग  हर  मौसम  में  समाज  की  खाद्य  तथा  अन्य  आवश्यकताओं  को
 जुटाने

 के  लिये  श्रम  करते  रहे  वह  आज  भी  गंदी  बस्तियों  में  दयनीय  अवस्था  में  रह  रहे  हैं  ।  अनुसूचित

 जातियों  के  लोग  अन्यों  की  भारत  माता  के  लाल हैं
 ।  जो  लोग  दूसरों  के  लिये

 यापन  की  सुविधाए  जुटाने  के  लिये  कठिन  परिश्रम  करते  हैं  उन्हें  ही  समाज  में  अत्यन्त  दयनीय

 दशा  में  रहना  पड़  रहा  है  ।  सुरक्षण  समाप्त  करने  से  पूर्व  छूत  छात  का  सर्वथा  उन्मूलन  किया  जाना

 चाहिए  और  सभी  जातीय  भेद  भावों  को  समाप्त  करना  चाहिए  ।

 *तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर

 *Summarised  Translated.  version  based  on  English  Translation  of  speech  delivered  in
 Tamil,
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 Constitution  (Amendment)  Bill  Sravz  na  9,
 1892  (Saka)

 मैं  जनसंघ  के  सदस्यों  जो  भारतीकरण  का  प्रचार  करते  को  छूतछात  को  सदा  से  मिटाने

 में  सहयोग  देने  को  हूं  ।  मैं  आशा  करता  हुं  कि  विधि  मंत्री  इस  संशोधन  का  समर्थन  करेंगे  ।

 Shri  Randhir  Singh  (Rohtak)  :  I  appreciate  the  spirits  implied  in  the  bill  moved  by

 Shri  Suraj  Bhan  and  wish  that  Government  should  consider  this  demand  seriously.  The  people
 who  had  been  putting  hard  labour  for  earning  the  entire  wealth  were  discriminated  by  the

 people  as  well  as  Governments.  I  congratulated  the  congress  Government  for
 introduction

 of

 reservation  of  seats  in  legislative  Assemblies  and  also  in  services.

 It  is  our  duty  to  increase  the  amenities  of  these  people  who  have  been  down  trodden  for

 thousands  of  years.  They  have  112  seats  on  the  basis  of,  as  nearly  as  possible.  If  the  seats  are

 allocated  on  the  basis  of  population  it  would  come  to  134.  If  these  number  of  seats  is  increased

 the  union  territories  would  not  have  all  the  seats  as  general  seats  but  all  such  seats  would  become

 reserved  seats.

 Before  this  bill  is  passed,  a  committee  be  formed  with  Shri  Suraj  Bhan  and  others  as

 members.  The  matter  as  to  what  can  be  done  at  Government  level  should  be  examined.  There

 is  a  watch  dog  committee  of  Harijans  wherein  this  matter  may  be  discussed  and  a  solution  found.

 Any  how  they  must  get  seats  in  proportion  to  their  population.  These  people  have  been  suffering

 for  thousands  of  year  .  I  wish  that  the  Government  may  bring  forward  the  matter  itself,  without

 delay.  With  these  words  I  support  this  bill.

 Shri  Sheo  Narain  (Basti):  I  support  this  bill.  The  present  Government  is  worthless.

 The  President  of  the  new  congress  is  a  Minister  as  well.  Sarvshri  Mohan  Dharia  and

 Chander  Shekhar  are  openly  saying  that  he  should  vacate  one  office.  Boys  who  have  obtained

 Master’s  degree  wander  around  Anand  Bhavan  without  any  employment.  This  Government  and

 the  Government  of  Shri  Charan  Singh  is  doing  nothing  for  the  upliftment  of  Harijans.  Ifa

 negro  is  burnt  in  Africa,  we  make  a  lot  of  noise.  No  attention  is  being  paid  if  Harijans  are

 beaten  or  fired  at  in  our  country.  Every  body  is  aware  of  happenings  in  Andhra  Pradesh.

 This  Government  feels  that  the  votes  of  Harijans  are  in  his  pocket.  I  challenge  it.  The

 Harijans  would  not  give  votes  to  these  worthless  people  who  construct  Jagjiwan  Bhavan  and

 Kala  Bhavan  and  do  not  do  anything  for  Harijans.  Shri  Hanumanthaiya  should  act  as  late

 Shri
 Gobind  Menon  did  in  the  aid  of  Harijans.

 The  demaned  of  Shri  Suraj  Bhan  is  just  and  it  should  be  met  with.

 Late  Dr.  Lohia  said  that  27  crores  of  people  of  this  country  eran  less  than  3}  annas.

 According  to  Shri  Nehru  it  was  15  annas  and  as  per  Shri  Nanda  it  was  seven  annas.

 am  thankful  to  Shri  Suraj  Bhan  for  taking  up  this  matter.  The  Government  should  act
 sincerely.  I  am  not  anti-Government  and  wish  that  they  should  uplift  Harijans.

 Shri  Molahu  Prasad  (Bansgaon):  I  support  the  bill  put  forward  by  Shri  Suraj  Bhan.
 I  request  the  Hon.  Minister  to  clarify  the  official  view  point.  Has  the  reservation  of  223%  fixed
 for  services  been  fulfilled  so  far  as  constitution  of  Council  of  Ministers,  legislative  assemblies  and
 Government  services.

 Mr.  Chairaman:  We  shall  now  take  up  half  an  hour  discussion.

 184



 31  1970
 _

 *उर्वरक  संयंत्रों  का  निर्माण

 *CONSTRUCTION  OF  FERTILIZER  PLANT

 Shri  Onkar  Lal  Bohra  (Chittorgarh):  Mr.  Speaker,  Sir,  this  is  an  important  subject

 on  which  we  are  going  to  hold  discussion.  India  had  been  an  agricultural  country  from  the  very

 beginning.  Unless  we  bring  out  basic  changes  in  the  condition  of  the  peasants  and  in  agriculture,  it

 will  have  a  bad  effect  on  our  economy  and  political  life.  This  is  the  reason  why  we  have  been

 depending  on  other  countries  to  feed  the  millions  in  our  country.  After  we  achieved  freedom,  it

 should  have  been  our  aim  to  make  all  possible  effort  to  stand  on  our  own  feet  with  regard  to  food

 materials.  But  since  we  could  not  provide  modern  agricultural  implements  to  our  peasants  and

 also  we  could  not  mechanise  farming,  and  give  necessary  training  to  them,  we  could  not  become

 self-sufficient  in  food  materials.  This  is  the  reason  why  we  could  not  improve  our  economy.  As

 a  result  of  these  things  to-day  our  political  atmosphere  is  clouded  with  uncertainty.  If  we  are

 really  willing  to  feed  the  millions  of  people  of  our  country,  if  we  want  to  become  self-sufficient,
 we  must  think  seriously  on  the  large-scale  production  of  fertilizers,  as  alsoits  use.  There  is  a

 Fertilizer  Corporation  here,  under  which  so  many  factories  are  functioning.  In  the  private  sector

 also  fertilizer  Plants  are  running.  But  we  could  not  provide  the  peasants  fertilizer  sufficient  for

 large-scale  cultivation.  We  could  not  give  them  ample  credit  facilities  in  time,  with  the  result  they
 could  not  make  improvement  in  the  agricultural  field.  Unless  we  give  ample  attention  to  produce
 more  from  each  acre,  we  cannot  become  self-sufficient.

 In  this  background,  I  would  like  to  say  one  thing  regarding  the  fertilizer  projects  running
 in  our  country.  There  are  so  many  projects  in  public  sector  in  our  country.  So  much  is  said  of

 the  marketing,  purchasing  and  such  other  things  of  these  Projects.  But  one  thingis  clear.  We

 have  so  far  made  only  propaganda.  We  have  not  made  any  arrangement  to  give  training  to  the

 peasants  regarding  the  use  of  fertilizer;  regarding  the  use  of  modern  sophisticated  agricultural

 implements.  We  did  not  make  the  agricultural  planning  in  sucha  way  so  as  tocreatea  mass

 awakening  in  the  minds  of  millions  of  our  peasants.  We  have  increased  the  price  of  fertilizers

 enormously  so  that  it  went  beyond  the  reach  of  average  peasants,  who  have  no  ample  resources  (10

 purchase  it.

 So  many  fertilizer  projects  are  under  construction  in  both  sectorsin  the  country.  he
 Government  have  given  sanction  to  set  up  one  in  Goa.  Another  one  is  set  up  in’  Meethapur
 which  bears  a  cost  of  Rs.  50  crores.  But  it  is  not  clear  as  to  when  these  projects  will  start  pro-
 duction.  The  reason  is  that  we  are  depending  to  a  greater  extent  on  foreign  aid.  If  we  want  to.
 make  a  basic  change  in  our  economic  policy,  we  must  stop  our  dependence  on  foreign  invest-
 ment.  Had  we  done  our  work  with  a  sense  of  dedication,  we  could  have  completed  a  large ‘ge
 number  of  projects.

 In  Rajasthan,  a  vast  rock  phosphate  reserve  of  about  100  million  tonnes  has  been  found.

 This  is  a  highly  essential  factor  in  the  production  of  fertilizers.  80  percent  of  the  expenditure  on

 the  production  of  fertilizers  goes  in  for  the  purchase  of  rock  phosphate  and  sulphuric  acid.  This

 vast  reserve  of  rock  phosphate  has  brought  a  new  hope  in  the  minds  of  the  people.  Hence,

 immediately  the  Government  should  take  initiative  in  setting  up  a  public  sector  fertilizer  project
 near  Udaypur  or  near  Jaysamundra  or  Udaya  Sagar.  We  have  so  many  fertilizer  plants  in  our

 country,  but  so  far  not  even  a  single  one  is  set  up  in  Rajasthan  where  raw  materials  are  available

 in  abundance.  हर  this  raw  material  is  carried  to  other  places,  the  production  expenditure  will

 rise  enormously.  Now  in  kotah,  there  is  a  factory  in  private  sector,  which  produces  urea.  I  would

 urge  upon  the  Central  Government  to  set  up  a  fertilizer  plant  in  Rajasthan,  without  delay.

 आधे  घंटे  की  चर्चा

 *Half  an  hour  discussion.
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 One  other  thing,  which  I  would  bring  to  the  notice  of  the  Government  is  that  the  resent

 marketing  arrangement  should  be  changed.  The  peasants  will  get  only  40  or  45  kg.  in  a  packet
 of 50  kg.  This  packet  should  be  removed  and  some  other  things  should  be  replaced  there.

 Finally,  would  like to  say  that  these  projects  should  not  be  mere  paper  projects.  For  the

 last  many  years,  these  projects  have  not  been  yielding  good  results.  If  the  peasants  are  getting
 fertilizers  in  time,  our  production  will  increase.  Otherwise,  we  will  come  in  the  grip  of  arevolution,
 which  the  State  Governments  or  Central  Government  cannot  face.  A  fertilizer  Plant  in  Rajasthan

 is  an  imperative  need  because  we  can  save  foreign  exchange  annually  to  the  tune  of  Rs.  100  crores.

 Therefore,  let  the  Government  declare  that  a  fertilizer  plant  will  be  set  up  in  Rajasthan.

 Shri  Beni  Shankar  Sharma  (Banka):  Mr.  Speaker,  Sir,  unfortunately,  in  the  various:

 departments  of  our  Ministries  different  rules  are  being  pursued.  Fertilizer  and  water  are  closely
 connected.  | हल  they  supply  water  and  not  fertilizer  it  will  be  of  no  use.  Hence,  where  the  people

 get  water  from  canals,  fertilizers  should  be  provided  to  them.  In  this  connection,  I  would  like

 to  ask  some  questions.

 First  question  is  that  we  had  a  stock  of  fertilizers  worth  Rs.  200  crores.  I  would  like  to

 know  in  what  way  it  was  utilized.

 Secondly,  the  Fertilizer  Corporation  has  achieved a  profit  of  Rs.  4  crores  in  1969-70.  Will

 the  Government  fix  the  price  of  fertilizer  on  a  no-profit-no-loss  basis  so  that  our  poor  peasants
 141०

 also  can  purchase  it  on  a  lower  rate?

 ८  Thirdly,  we  believe  in  mixed  economy  and  hence  private  sector  should  also  be  given

 proper  incentive.  When  the  proposed  fertilizer  Plants  in  Goa  and  Meethapur  will  start  produc-.
 tion  ?

 In  the  Khetri  copper  project,  sulphuric  acid  is  being  produced  as  a  by-product  with  the.

 help  of  which  a  fertilizer  plant  is  going  to  be  set  up.  I  would  like  to  know  when  it  will  be  comp-
 leted.  Why  is  it  delayed  ?

 Finally,  I  would  like  to  know  fromthe  Minister  whether  he  has  ever  thought  over  the
 matter  that  ifthe  money  that  we  invest  in  fertilizer  plants,  is  spent  in  looking  after  livestock,  we
 will  get  fertilizer  apart  from  milk  ?  Has  he  analysed  the  economic  aspects  of  this  matter.  What
 steps  the  Government  is  proposing  to  take  in  developing  our  livestock  ?

 श्री  स०  कुन्द  )  हाल  में  सरकार  ने  घोषणा  की  कि  पारा द्वीप  में  उर्वरक

 संयंत्र  की  स्थापना  की  जाएगी  ।  वैसे  ही  तालमेल  में  भी  कोयले  पर  आधारित  उर्वरक  कारखाने

 की  स्थापना  को  जाएगी  ।  इसके  लिये  मैं  सरकार  को  बधाई  देता  मगर  इन  दोनों  संयंत्रों का
 निर्माण  काय  अब  तक  आरम्भ  नहीं  हुआ  है  ।  मुझे  पता  चला  है  कि  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  गड़बड़ी

 के  कारण  वहां  काम  रोका  हुआ  है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  केवल  इसके  आधार  पर  इन  संयंत्रों
 का  काम  बन्द  न  किया  जाए ।

 अगर  मंत्री  महोदय  सरकार  द्वारा  लिये  रहे  प्रभावशाली
 कदमों  के  बारे  में  कोई  वक्तव्य  तो  काफी  अच्छा  रहेगा  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  उर्वरकों  के
 कारखाना  मूल्य  और  बिक्री  मुल्य  में  काफी  अन्तर  है  ।

 सरकार  ने  इसको  कम  करने  के  लिये  अब  तक  कोई  कदम  नहीं  उठाया  इसका  मुख्य  अंश
 कारियों  के  वितरण  अभिकरणों  को  प्राप्त  होता  अगर  इसमें  परिवर्तन  नहीं  किया
 तो  किसानों  के  लिये  उर्वरकों  की  खरीद  लाभकर  नहीं  होगी  ।
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 तीसरी  बात  प्रतिव्यक्ति  उपयोग  गत  दो  वर्षों  से  कम

 होता  जा  रहा  है  ।  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  है  क्योंकि  इससे  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  कम  हो

 जायेगा  ।  अगर  छोटे  किसानों  को  अधिकाधिक  उवेरकों  के  उपयोग  का  प्रोत्साहन  सहीं  दिया

 तो  इसके  परिणामस्वरूप  खाद्योत्पादन  बहुत  कम  होगा  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  मंत्री  महोदय

 से  स्पष्ट  जवाब  चाहता  हूं  ।

 Shiva  Chandra  Jha  (Madhubani)  Mr.  Speaker,  Sir,  the  Government  have  given
 license  to  Birla  for  setting  up  a  fertilizer  plant  in  Goa,  while  an  inquiry  committee  is  set  up  to

 go  into  details  of  various  matters  regarding  him.  Then  why  did.the  Government  issue  license  to

 him  ?  Is  it  not  against  the  Monopolies  and  Restrictive  Trade  Practice  Act  ?

 Secondly,  the  policy  of  the  Government  was  to  set  up  naphatha  based  fertilizer  plant,
 but  they  have  given  permission  to  Tata  to  set  upan  amonium-based  fertilizer  plant  in  Meethapur,
 in  which  a  large  amount  of  foreign  exchange  will  have  to  be  spent.  Why  the.Government  acts

 against  the  accepted  policies  ?  Have  they  sought  clearance  from  Industrial  Development  Council:

 on  behalf  of  Tata  and  Birla  in  this  connection  ?

 The  Ministry  and  the  fertilizer  corporation  are  quite  ineffective.  can  cite  so  many
 instances  So  would  like  to  know  whether  the  Government  will  take  effective  steps  to  ensure

 that  the  new  policy  regarding  fertilizers  is  effectively  implemented

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  दा०  रा०

 बाण )
 सभापति  मेरे  माननीय  मित्र  ने  कहा  कि  हमारा  देश  कृषि  प्रधान  है  ।  हमारे

 रेशा  में  कुल  560,000  गांव  हैं  जहां  कुल  जनसंख्या  के  80  प्रतिशत  लोग  रहते  हैं  ।  अगर  भारत

 को  विकसित  करना  तो  गांवों  को  विकसित  करना  चाहिए  ।  गांवों  के  विकास  के  लिये  खेती  में

 विकास  करना  अनिवार्य  है  ।  उन्होंने  वैज्ञानिक  प्रगति  और  कृषि  में  आधुनिक  तकनीकों  के  उपयोग

 की  आवश्यकता  के  बारे  में  कहा  ।  इस  संदर्भ  में  उन्होंने  उर्वरकों  के  उत्पादन  के  बारे  में  भी  कहा

 ag  सच  है  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  हम  काफी  उर्वरक  संयंत्रों  की  स्थापना  नहीं  कर

 सके  ।  इसके  परिणामस्वरूप  हमारी  खपत  और  उत्पादन  के  लक्ष्यों  को  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  ।

 अतः  हमें  खाद्यान्नों  के  आयात  पर  बहुत  कुछ  रहना  पड़ा  |

 इस  प्रकार  खाद्यान्नों  के  आयात  के  लिये  हमारे  बहुत  अधिक  धन  खर्च  हो  1950-51

 से  1968-69  तक  खाद्यानों  के  आयात  के  लिये  लगभग  2,600  करोड़  रुपये  और  उर्वरकों  के

 आयात  के  लिये  722  करोड़  रुपये  खर्चें  हो  गये  ।  इसको  समाप्त  करना  है  ।  इसी
 उद्देश्य

 से  चौथी  योजना  में  उर्वरकों  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  37  लाख  टन  निश्चित  किया  गया  है  ।

 वर्तमान  उर्वरक  संयंत्रों  की  कुल  क्षमता  13.4  लाख  टन  है  ।

 मद्रास  आदि  स्थानों  में  जो  कारखाने  निर्माणाधीन  उनकी  उत्पादन  क्षमता  12
 लाख टन

 1971-72  में  जब  इनका  निर्माण  पूरा  तो  कुल  उत्पादन  क्षमता  25.4  लाखे

 टन  होगी  ।  तब  12  लाख  टन  की  कमी  रहेगी

 यंत्रों  व 474i  बर जहां  तक  फास्फोरस  पूरक  उर्वरकों  का  सवाल  वर्तमान  सं  उत्पादन  क्षमता
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 4.21  लाख  टन  है  ।  जो  निर्माणधीन  उनकी  क्षमता  4.23  लाख  टन  होगी  ।  जब  ये

 पुरे  होंगे  तो  कुल  उत्पादन  क्षमता  8.44  लाख  टन  होगी  ।  चौथी  योजना  में  निश्चित

 क्षमता  14  लाख  टन  वहां  भी  कमी  रहेगी  ।

 माननीय  मित्र  ने  कोयले  पर  आधारित  संयंत्रों  की  बात  कही  ।  देश  में  कुछ  संयंत्रों  के  निर्माण

 की  बात  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  और  कोरबा  में  कोयले  पर  आधारित

 संयंत्रों  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।  ट्राम्बे  के  संयंत्र  का  विकास  भी  किया  जा  रहा  है  ।  नंगल  का

 विकास  किया  जा  रहा  है  जो  गंधक  पर  आधारित  होगा  ।  कोचीन  संयंत्र  के  दूसरे  चरण  का  विकास

 आयातित  अमोनिया  के  .  आधार  पर  किया  जाएगा

 हल्दिया  उर्वरक  कारखाना  विचाराधीन  तकनीकी  एवं  आर्थिक  कार्यों  पर  तैयार

 किये  गये  प्रतिवेदन  पर  सरकार  विचार  कर  रही  इन  सारे  कारखानों  का  कुल  परिव्यय

 करीब  399.38  करोड़  रुपये  होगा  और  इसमें  111  करोड़  रुपए  की  मुद्रा  आवश्यक  होगी  |
 सरकार

 इस  बात  पर  गंभीरता  से  ध्यान  दे  रही  है  कि  उर्वरकों  का  उत्पादन  बढ़े  और  किसानों  को  यह

 कम  मूल्य  पर  उपलब्ध  हो  ।  अगर  सारे  कारखानों  में  उत्पादन  अपनी  पुरी  क्षमता  के  मुताबिक

 नहीं  तो  उर्वरक  कम  मूल्य  पर  नहीं  मिलेगा  गर  सरकारी  क्षेत्र  में  भी
 अधिक  firs  संयंत्रों

 की  स्थापना  की  जानी  चाहिये  ।  मगर  इन  सारे  संयंत्रों  के  बावजूद  चौथी  योजना  के  अन्त  में

 62  लाख  टन  उर्वरक  की  कमी  होगी  जिसके  आयात  के  लिये  काफी  धनराशि  व्यय  करनी  पड़ेगी  |

 अतः  सरकार  इन  बातों  पर  बहुत  गम्भीरता  से  विचार  कर  रही  हैं  ।

 मेरे  माननीय  श्री  कुन्दन  ने  तैयार  संयंत्र  के  बारे  में  कहा  ।  इसके  सम्बन्ध  में  जो

 विदेशी  मुद्रा  का  मामला  वह  ठीक  हो  गया  है  ।  तीन  चार  सालों  के  अन्दर  इसका  काम  पूरा

 होगा  ।  मामुली  तौर  पर  इसके  निर्माण  को  पूरा  करने  में  4  से  5  साल  तक  लगेगा  ।  इसका

 कुल  परिव्यय  70  करोड़  रुपये  होगा  जिसमें  20  करोड़  रुपये  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  व्यय  करना

 है  ।  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  इस  संयंत्र  का  निर्माण  ara  चार  सालों  में  पुरा  हो  जायेगा  |

 जहां  तक  पारादीप  संयंत्र  का  सवाल  उसकी  विंमान  स्थिति  के  बारे  में  मैं  पता  दूंगा  ।

 वहां  एक  उर्वरक  संयंत्र  की  स्थापना  के  सम्भावना  रिपो  तैयार  करने  से  सरकार  सहमत  हुई  है  ।

 फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  आफ  इन्डिया  से  आयातित  अमोनिया  की  सम्भावना  सम्बन्धी  रिपोर्ट

 तैयार  करने  के  लिये  गया  है  ।  जहां  तक  आयातित  अमोनिया  का  संबंध  सरकार  की

 नीति  यह  है  कि  इसका  उपयोग  सारे  सरकारी  कारखानों  में  किया  जायेगा  ।  इस  प्रकार  उड़ीसा

 में  दो  संयंत्रों  की  स्थापना  किये  जाने  की  सम्भावना  है  जिनमें  से  एक  का  कुल  परिव्यय  70  करोड़
 रुपये  और  दूसरे  का  50  से  55  करोड़  रुपये  होगा  ।

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  उर्वरक  सस्ती  दरों  में  मिलनी  चाहिए  और  इस  के
 उचित  बजट  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  यह  अवश्य  करना  पड़ेगा  क्योंकि  सरकारी  और  गैर+
 सरकारी  कारखानों  में  प्रतियोगिता  चल  रही  है  ।  एफ०  सी०  आई०  द्वारा  इस  दिशा  में  आवश्यक
 कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  जब  उकेरा  का  उत्पादन  तो  किसानों
 को  कम  मुल्य  में  वह  प्राप्त  होगा  ।
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 दो  बातों  पर  यहां  विशेष  रूप  से  बल  fear  गया  है  ।  वह  है  stew  संयंत्रों  की  स्थापना

 में  लगा  समय  और  विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धि  |  हाल  में  मुझे  राजस्थान  में  पाये  गए  रोक
 कर

 और  पाई राइट्स  के  भंडार  को  देखने  का  सुअवसर  प्राप्त  हुआ  ।  यह  काफी  अच्छा  भंडार
 है

 ques  कुल  15  करोड़  टन  का  है  ।  रोक-फॉस्फेट  का  भंडार  उदयपुर
 बिरमानिया ै 1 साया न

 और

 जैसलमेर  जिलों  में  पाया  है  ।  इसका .  भंडार  करीब  5.9  करोड़  टन  इन  भंडारों के

 विकास  के  लिए  इसके  उचित  उपयोग  करने  का  काम  पाइ राइट्स  और  रसायन  विकास  कम्पनी

 को  दिया  गया  ।  इस  कंपनी  का  नाम  बदल  कर  फास्फेट ड  रसायन  लिमिटेड  कर  किया

 गया  ।  जब  इस  कंपनी  ने  राजस्थान  सरकार  से  खनिज  उपयोग  के  अधिकार  मांग  की

 तो  राजस्थान  सरकार  ने  उनके  सामने  यह  शर्तें  रखी  कि  इन  भंडारों  के  आधार  पर  राजस्थान  में

 एक  उबर  कारखाना  स्थापित  किया  जाए  ।  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  मंत्रालय  में  राजस्थान

 में  उकेरा  संयंत्र  को  स्थापना  करने  की  संभावनाओं  के  बारे  में  अध्ययन  करने  के  लिए  एक

 कार्यकारी  दल  के  गठन  करने  का  निश्चय  किया  गया ॥  इसका  गठन  17  1968  में

 किया  गया  जिसमें  मुख्य  परियोजना  अधिकारी  जैसे  विशेषज्ञ  शामिल  थे  ।  दल  ने  1969  में

 अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  उन्होंने  रिपोर्ट  में  कहां  कि

 भर  उदयपुर  में  जो  फोसफेट  का  भंडार  है  उसे  देखते  हुए  वहां  एक  बे्रक  कारखाने  की  स्थापना

 की  जा  सकती है  ।  पूरे  भंडार  को  यही  ढंग  से  उपयोग  करने  में  से  5  साल  तक  समय  लगेगा

 मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी  डा०  सेन  ने  एक  बैठक  बुलाकर  राजस्थान  सरकार के  प्रतिनिधियों  से

 बातचीत की  ।  उस  बठक  में  तय  किया  गया  कि  खनन  और  खुदाई  का  काम  पायराइट  फॉस्फेट

 और  रसायन  कम्पनी  को  सौंप  दिया  जाए  ।  खोजकार्य  में  दो  साल  लगेंगे  और  उसके  बाद  कारखाना

 स्थापित  करने  में  और  तीन  साल  लगेंगे  ।  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  इस  संबंघ  में  किये  जा  रहे

 कार्यों  की  प्रगति  को  देखने  के  लिए  एक  स्थायी  समिति  का  गठन  किया  गया  ।  अब  तक  उसकी  दो

 बठक  हुई

 इस  संबंध  में  वर्तमान  स्थिति  दिन फोस्फेट  और  रसायन  कम्पनी  ने

 सलाडीपुरा  पाइ राइट्स  भंडार  के  उपयोग  का  काम  शुरू  किया  है  ।  कम्पनी  ने  उपयोग  एवं

 उत्पादन  संबंधी  रिपो  तैयार  किया  है  ।

 शेक  फास्फेट  का  खनन  राजस्थान  सरकार  पहले  ही  आरंभ  कर  चुकी  है  ।  1969-70  के

 अत  तक  कुल  उत्पादन  96,898  टन  था  ।

 स्थायी  समिति  की  दूसरी  बठक  में  यह  तय  किया  गया  कि  जेसे  कि  पहले  सूचित  किया  गया

 फॉस्फेट  और  रसायन  कंपनी  श्रेष्ठ  किस्म  के  अयस्क  की  सप्लाई  करेगी  और

 उसके  आधार  पर  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  आफ  इन्डिया  उर्वरक  कारखाने

 का  उचित  प्रारूप  तैयार  करेगा  |  यही  वर्तमान  स्थिति

 माननीय  सदस्य  ने  गोआ  के  उबर  संयंत्र  के  बारे  में  कहा  ।  इस  संबंध  में  मंत्रालय

 के  लिए  अनुदानों  की  मांग  के  अवसर  पर  विस्तृत  चर्चा  हुई  थी  ।  1966  में  इनको  औद्योगिक

 लाइसेंस  दिया  गया  था  ।  1969  के  अंत  में  कारखाना  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 क्योंकि  उन्होंने  जो  वित्तीय  योजना  तैयार  की  उससे  सरकार  संतुष्ट  हो  गई  |
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 जहां  TH  मीठापुर  कारखाने  का  संबंध  इसे  सिद्धांततः  स्वीकार  किया  गया  ।  सरकार

 ने  इसे  आशय  पत्र  देने  का  ह. जल नि ण्य  किया  ।  मगर  एकाधिकार  आयोग  के  प्रमाणपत्र  के  आधार  पर

 ही  इसको  अंतिम  रूप  से  अनुमति  दी  जायगी  ।  माननीय  मित्र  जो  विवरण  मैंने  प्रस्तुत  किया  उससे

 संतुष्ट  हुए  होंगे  ।  इस  चर्चा  में  जितने  सदस्यों  ने  भाग  लिया  उन  सबको  मैं  घन्यवाद  देता  हूं  ।

 इसके  च्  लोक-सभा  मंगलवार  3  1970/12  1892

 के  ग्यारह  बजे  म०  पु०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on
 Monday,

 August  3,  1970/Sravana  12,  1892  (Saka).
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